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डा. हरिश्चन्द्र शर्मा 
कालिज भारु कामसे, जयपुर 





साहित्य भवन, आगरा-३ 


प्रथम संस्करण : १६७१ 


मुल्य : आठ रुपया 





प्रकाशक : साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा-३ 
मुद्रक : कलात्मक सुद्रक, सिटी स्टेशन रोड, आगरा-३ 


भूमिका 


राजस्थान विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने 
डिग्री स्तर पर आर्थिक प्रशासन सरीखे नवीन किन्तु अत्यन्त महत्त्व- 
पुर्ण विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। इस विषय पर 
हिन्दी में यह पहली पुस्तक है जिसमें पाठयक्रमानुसार ही विभिन्न 
समस्याओं का विवेचन करने को चेष्टा की गईं है। पुस्तक की 
भाषा सरल एवं शली रोचक एवं प्रभावशाली रखने का प्रयत्न 
किया गया है। सभी प्रकार के तथ्य एवं आँकड़े नवीनतम दिये 
गये हैं और जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रस्तुत करने की 
चेष्टा की गयी है। आज्ञा है पुस्तक चितद्याथियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगी । 


लेखक 





| 
आशिक प्रशासन के मूल तत्त्व 
(छाछाधछारए७ 09 छ600४७6 
अशाराशएर ७४४00) 





सभ्यता के विकास के साथ-न'थ मनुष्य की आवश्यक्षताओं मे वृद्धि ई है 
और बावश्यकताओं मे वृद्धि के साथ उ०”की समस्याओं मे वृद्धि हुई है 
के मनुष्य की वहुत कम आवश्यक्ताएं थी जिन्हें पूरा 7रने के 
कारखानों की भावश्यक्ता थी, न माल बेचने के लिए वडी-वडी दुकानों 7, दि 
किसी व्यक्ति को १०-२० मील जाना होता तो वह पैदल ही चला जाता था या 
ऊँट, बेलगाड़ी अथवा घोड़े की सवारी का प्रयोग कर लेत' था। खाने के लिए 
अनाज गाँव में उत्तन्न होता था और णहनने के लिए गाँव का जुजाहा वस्त्र वन्ता वेता 
था। छोटे-छोटे ग्रामों या वस्तियों मे लोग मिद्-जुन जर रत्ते थे । यदि फोई मगड़ा 
होता तो ग्राम पंचायत या राजा से फैसला करवा लिया जाता जिममें कोई देर नहीं 
लगती थी । इस प्रकार आर्थिक या राजनीतिक समस्याएँ बहुत साधारण थीं जिनका 
समाधान या निपटारा करने के लिए कोई खास प्रशासन या प्रवन्ध व्यवस्था करने 
की आवश्यकता नहीं थी । 

ज्यों-ज्यों मनुष्य की जावश्यक्ृताएँ बढती गयी, उन आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए नये-तये कारखाने स्थापित किये गये, सड़कों और रेलों का निर्माण 
किया गया और बहते हुए व्यापार के लिए मण्डियाँ स्थापित्त की गयीं तथा भुगतान 
के लिए बैंकों की स्थापता की गयीं । इस प्रकार सरकारी और निजी सम्पत्ति का तेजी 
से निर्माण हुआ। इस सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस, न्यायालय आदि अनेक 
विभागों की स्थायना की गयी । इस प्रक्रार प्रशासन की आवश्यकता और उंके क्षेत्र 
में मिरन्‍्तर वृद्धि हुई है । 
प्रशासन का अर्थ 

अव प्रश्न यह उठता है कि प्रशासन का कया अर्थ है ? 

प्रशासन शब्द का प्रायः चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है : 


२ भारतीय माधिक प्रशासन 


(१) ज्ासन सत्ता या शासत काल--यदि यह कहा जाय कि नेहरू प्रशासन 
ने भारत में आर्थिक नियोजन आरम्भ किया अथवा सुखाड़िया प्रशासन द्वारा 
राजस्थान में शिक्षा के विकास पर विशेष ध्याव दिया गया तो यहाँ प्रशासन का 
अर्थ अमुक व्यक्तियों के शासन काल या शासन सत्ता से है। कभी-कभी यह भी कहा 
जाता है कवि अमुक प्राचार्य (रालंए0०) अथवा कुलपति के प्रशासन में अमुक 
विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की बहुत उन्नति हुई । 

(२) अध्ययन क्षेत्र या शाखा- प्रशासन शब्द का दूसरा अर्थ किसी अध्ययन 
क्षेत्र या शाखा या विभाग से लिया जाता है। आजकल प्राय: सभी विश्वविद्यालयों 
में “लोक प्रशासन” (?ए७॥० 8677पंड78007) का अध्ययन एक अलग शाखा के 
रूप में विया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में “आर्थिक प्रशासन” का अध्ययन 

3 वाणिज्य शास्त्र की एक महत्त्वपूर्ण शाखा के रूप में होता है । 

(३) विशेष सेवाएं---कभी-कभी प्रशासन शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र 
की सेवाओं के वास्ते विया जाता है जैसे पुलिस (?0॥06 &0०ाआरधाा०॥), 
शिक्षा प्रशासन ([स60टब्रांणा् हैगाग्रांआाथध07), वित्तीय प्रशासन (्ब्ालंशे 
6&0ग्रागभाधां०), आदि जिनका तात्पये पुलिस, शिक्षा तथा वित्तीय सेवाओं से 
होता है । 

(४) प्रबन्ध या व्यवस्था--इससे पहले दिये गये तीनों अर्थों का प्रयोग विशेष 
कार्यों, विशेष सेवाओं या विशेष समस्याओं के लिए होता है किन्तु प्रशासन का 
सामान्य अथ्थे है “प्रवन्ध” या व्यवस्था” | किसी भी काये या क्षेत्र की व्यवस्था या 
संचालन को ही प्रशासन कहते हैं। यदि क्रिप्ती विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर 
ऊँचा हो, वहाँ अध्यापक तथा विद्यार्थी संतुष्ट हों और सारा काम नियम से हो रहा 
हो तो यही कहा जाता है कि उस विश्वविद्यालय का प्रशासन अच्छा है। इस प्रकार 
परिवार से लेकर सारे राष्ट्र तक की व्यवस्था या कार्य संचालन को ही प्रशासन 
कहा जाता है। / जा मा 2 2 

अतः प्रशासन का शुद्ध एवं सही अ्थे है कार्य संचालन या व्यवस्था जो 
परिवार, विद्यालय, उद्योग तथा देश सब पर लागू होता है । 
आर्थिक प्रशासन क्या है ? 

प्रशासन का अर्थ स्पष्ट करने के पश्चात्‌ आथिक प्रशासन का भअथे जानने में 
वोई कठिताई नहीं होगी । आधिक प्रश्मासन का अथ है देश की अर्थ-व्यवस्था के 
विभिन्न अंगों का संचालन । प्रत्येक देश में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े उद्योग होते हैं 
खेती की जाती है, माल का आयात-निर्यात किया जाता है, आवागमन तथा परिवहन 
के साधन (मोटर गाड़ियाँ, रेलें, हवाई जहाज तथा जलयान) होते हैं, अनेक वस्तुओं 
का क्रय-वित्रय अथवा लेन-देन होता है, वेकों के माध्यम से रकमों का आदान-प्रदान 
होता ४ । इन सभी क्रियाओं के संचालन अथवा व्यवस्था को आध्िक प्रशासन वहा 
जाता है। 


ननिनिजल- अ>नक, 





आशिक प्रशासन के मूल तत्त्व रे 


आश्िक प्रशासन की परिभाषा 
प्रशासन की परिभाषा अनेक विद्वानों द्वारा दी गयी है किन्तु आर्थिक प्रशासच 
शिक्षा का एक स्वेथा नया क्षेत्र है जिसकी परिभाषा किसी विद्वान ने देने का प्रयत्न 
नहीं किया। अतः पहले प्रशासन की परिभाषा पर विचार करना उचित होगा 
और उसी के दृष्टिकोण से आथिक प्रशासन की परिभाषा देने में सुविधा होगी । 
५ -“(१) साइमन स्मिथवर्ग तथा थॉमसन के शब्दों में-- 
एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की क्रियाओं 
को प्रशासन कहते हैं ॥! 
(२) व्हाइट के मतानुसार-- 
किसी काये अथवा उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों की क्रियाओं के 
सिर्देशन, समन्वय तथा नियन्त्रण की कला को प्रणासन कहते हैं ।* 
... (३) फिफनर का मत है कि--- 
' बांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवी तया भौतिक साधनों के संगठन 
तथा निर्देशन को प्रणासन कहा जाता है।* 
इन तीनों परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि प्रशासन उन क्रियाओं को कहते 
हैं जो कुछ व्यक्तियों द्वारा मिल-जुल कर किसी उद्देश्य की पूति के लिए की 
जाती हैं । 
इम परिभाषा के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि आर्थिक नीतियों 
या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिल-जुल कर व्यवसत्यित झप में जो क्रियाएँ की जाती 
हैं वह आथिक प्रशासतव कहलाती हैं । अथवा आशिक प्रशासव एक मानव समृह _ 
द्वारा की गबी क्रियाओ की वह श्वखंला है जो निश्चित आशिक नीतियों या उद्देश्यो _ 
को पूरा करने के वास्ते की जाती हैं । 
४30२४ आशिक प्रशासन का क्षेत्र 
[80078 05 ६८080 #09थारपाए #परणण 
आशिक प्रशासन एक नयी अध्ययन परम्परा है। इसके अध्ययन का क्षेत्र 
कर सीमाएँ आर्थिक समस्याओं और नीतियों से निर्धारित होती हैं। अत: आधिक 
प्रशासन क्षेत्र को दो भागों में वाॉँटा जा सकता है : 


] 'वृत्र 5 छा04665६ इल्ला5९, क्ष्वंगांगांगरावाणा द्या 56 तलारएं 5 प6 बटााशंत65 0 
शा0ए०5 ९0-09 शवायए३ ६0 3०८07रफ्रांशा एण्रा॥0ा 8025.7-..970॥, 58णयांतगत पड धात 
प्रश्रण7एछ5णा ; 27छ/९ धंगााएंड#वारंशा, 

2 'बूतह 27 0) ब्ताशांगरांइाक्षां ०ा 5 6 साल्णांगा, ०0-णग्रंधवंणा वात एगाएए 0| 
ग्राभशाए एश5075 [0 3०ाां९ए९ 5076 एपए058 07 09]०८४४९" -- शगग6 7.. 0, : 7/#70- 
बॉालांशा 70 ##९ वी? 0णी 20/९ 4व[यी[ंकवा्मंणा, 

३3 "यह ताइगांड्वा07 बात ता€ट07 ण गणगगञक्षा गाते ग्राबशांत्री 705007065 ६0 4०ॉाए९ए९ 
तल्शाडव ९705,7--?ग्िय 7, व, : ##श#< 4धग[ांगांजाधर0ा, 





है भारतीय आशिक प्रशासन 


(१) समस्याओं का समाधान 

(२) नीतियों का पालन 

इन दोनों के विषय में अलग-अलग विचार किया जा रहा है । 

(१) समस्याओं का समाधान 

आशिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य आथिक रामस्थाओं का समाधान करना 
होता है । इसका अर्थ यह है कि आथिक क्षेत्र की जितनी समस्याएँ हैं उनकी ठीक 
प्रकार जानकारी कर उन्हें सुलझाने का प्रयत्व विया जाता है। यह समस्याएं समय- 
समय पर जटिल होती रहती है और कभी-कभी सरल हो जाती हैं। प्रशासन द्वारा 
समय तथा परिस्थिति के अनुसार इन समस्याओं से निपटने की चेप्टा की जाती 
है । इन समस्याओं में मुख्य निम्नलिखित है : 

() उत्पादन--प्रत्येक देश में खेती तथा उद्योगों हारा उत्पादन किया जाता 
है । प्रशासन का काम यह होता है कि वह सारी व्यवस्था इस ढंग से संचालित 
करें कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक और बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं 
का उत्पादन हो। 0४७2७ ७&6: 
इस उद्देश्य की सफलता के लिए जहाँ भी सम्भव हो खर्च कम करते की 
चेष्टा की जाती है। ताकि जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है वह सस्ती 
वेची जा सकें । 

दूसरी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि प्रशासत इस वात की व्यवस्था करता है 
कि अच्छी और आवक वस्तुओं का उत्पादन किया जाय ! इसके लिए कच्चा माल, 
जल, शवित, रात्ायतिक पदार्थ, आदि को उचित व्यवस्था की जाती है, प्रशिक्षित 

इन्जीनियर, प्रवन्ध विशेपज्ञ अथवा अन्य बर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं, कच्चे और 
निर्मित माल को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे गोदामों का प्रवन्ध किया जाता है 
ओर माल की किस्म में गिरावट पर उचित रोक लगाने को व्यवस्था की जाती है। 
यदि प्रशासन व्यवस्था अच्छी है तो उत्पादन की सब त्रियाएँ बिल्कुल ठीक ढंग से 
चलती रहती है ओर माल का उत्प.दन आवश्यकतानुसार होता रहता है । 

(7) उपभोग--आशथिक अ्रशासन के क्षेत्र में उपभोग की समस्याएँ बहुत 
जट्ल है क्योकि इनका सम्बन्ध उपभोक्‍ताओं से होता है जिनकी संख्या बहुत अधिक 
होती है क्योंकि प्रत्येक व्यवित उपभोक्ता होता है! प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल 
पर्याप्त मात्रा मे मिले, अच्छा पौष्टिक भोजन टीक मूल्य पर मिले, बीमारी के समय 
दवाइयाँ तथा अन्य उपचार सुलभ हों, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ती 
है । जल, भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ आदि उपभोग की महत्वपूर्ण वस्तुएँ है जो प्रत्येक 
व्यकिति को अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिएं । प्रशासन का कर्तैव्य है कि इन सब 
वस्तुओं तथा सुविधाओं की व्यवस्था की जाय । 

उपभोग के क्षेत्र में क्या, कैसा, कितना और कब या कहाँ महत्त्वपुर्ण समस्थाएँ 
है। उपभोग के वास्ते क्या उचित और वया अनुचित है ? उपभोग्य वस्तुओं की 
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किस्म क्ैमी होनी चाहिए ? कौन सी वस्तु क्री आवश्यकता कितनी है तथा उमकी 
कव तथा कौन-कौन से स्थानों पर जञावश्यकृता होगी ? यह सव समस्याएँ आथिक 
प्रशासक द्वारा हल की जानी चाहिए। अनेक बार इन समस्याओं के समावान में 
स्वास्थ्य, जापूर्ति तया अन्य विभागों द्वारा भी सहायता लेनी पड़ सकती है ! 

(पी) वितनिमय--आधुनिक युग में जितना माल वनाया जाता है उसकी 
खपत एक ही स्थान पर नहीं होती । उत्त माल को अच्य स्थानों या देशों में वेच कर 
उसके बदले दूसरा माल प्राप्त किया जाता है । इस कार्य के लिए परिवहन के श्रेष्ठ 
सावनों की आवश्यकता होती है और अनेक बार छपना माल वेचने के लिए विज्ञापन 
का सहारा लेना पड़ता है। माल वेचने तथा खरीदने के साथ ही भुगतान की महत्त्व- 
पूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है जिसका समाधान करने के लिए विकसित 
वैंक व्यवस्था का होना वहुत आवश्यक है | इस प्रकार विनिमय क्षेत्र में प्रशासक 
को प्रायः पांच प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है : 

(क) संडियों की तलाश--माल की घिक्री लिए मंब्रियों या वाजार के 
तलाश करती पड़ती है कि कहाँ-कह्ाँ कौच सा माल कितना विक्र सकता ह्‌।इस 
जानकारी के लिए समाचार पत्रों, व्यापारियों तथा बदलती हुई रुचि और फैशन 
के सम्पर्क में रहना पड़ता है । बनेक देशों में वाजार या मंडी की खोज तथा जे,न- 
कारी के लिए अलग विभाग स्थापित्त किये गये हैं । 

(ख आयात--अयना माल वेचने के साथन्साथ यह भी ध्यान रखना पड़ता 
है कि अपने देश में जिस चीज की कमी है वह कौन से देश में सस्ती और बढ़िया 
मिल सकती है । इस जानकारी से प्रशासक काफी वचत कर सकता है। 

(ग) विज्ञापच--माल वेचने या वाजार तलाश करने में आजकल विज्ञापन 
का सहारा भी लेना पड़ता है । सरक,र अपने दूतावासों के माध्यम से और निजी 
उद्योगपति समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों के माब्यम से अपने द्वारा उत्पादित 
माल का प्रचार करते हैं । प्रशासक को यह देखना पड़ता है कि किस स्थान या देश 
में कौस सा माल बेचने के लिए कौर से साधन हारा कैसा विज्ञापन दिया जाय ? 
वड़ी-वड़ी औद्योगिक इकाइयो द्वारा प्राय: लाखों दुपया प्रति वर्ष विज्ञापन पर खर्च 
कर दिया जाता है । 

(घ) परिवहन--जच किसी माल की माँग हो जाती है तो उसे आवश्यक 
स्थान पर भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है। आधिक प्रशासक को यह देखना 
होता है कि माल ट्ूक, गाड़ी बा जलवान छारा भेजा जायगा अथवा अन्य किसी 
साधन का सहारा लेना पड़ेगा । इस सम्दन्ध में निर्णय लेने के वास्ते अनेक परिवहन 
कम्पनियों से वात-चीत करनी पड़ेगी त,क्ति कम से कम खर्चीला और जल्दी से जल्दी 
साल पहुँचाने वाला सावन बयनाया जा के । 

(ड) सुवतान--विनिमय क्षेत्र की सबसे मह॒त्त्ववूणं तथा जटिल समस्या 
घुगतान की समस्या है। यदि देश को बेकिंग व्यवस्था विकसित है और वह श्रेष्ठ 
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सेवाएँ प्रदान कर रही है तो कोई कठिनाई नहीं होगी अन्यथा प्रशासक को यह 
देखना पड़ेगा कि भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ? 

इन सभी कार्थो में सरकार का वहुत महत्त्वपृर्ण योग हो सकता है । सड़कें, 
रेलें या जल परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग का विकास तथा आयात-निर्यात की उदार 
नीति प्रशासन की समस्याओं को सरल वना देती है और परिवहन व्यवस्था घटिया 
होने या वेक्गि विकास कम होने से विनिमय की समस्याएँ कंठिनाइयाँ उत्पन्न करती 
रहती है । 

(९) विंतरण-आर्थिफ प्रशासन क्षेत्र में वितरण की समस्याओं का स्थान 
भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान युग में समाजवाद की सब जगह चर्चा है। समाज- 
वाद में आथिक साधनों का न्‍्यायपूर्ण वितरण होना आवश्यक है । अतः भूमि का 
वित्तरण टोक होना चाहिए, व्याज की दरें उचित रहनी चाहिए, मजदूरों तथा 
अन्य कर्मचारियों का वेतन या मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिए तथा पूजीपतियों को 
मिलने वाला लाभ वहुत अधिक नही होना चाहिए । इन सब उद्देश्यों की पूत्ति के 
लिए सरकार द्वारा उचित नीतियाँ निर्धारित करनी चाहिए और प्रशासन हारा इन 
नीतियों का ठीक ढंग से पालन किया जाना चाहिए । 

(५) राजस्व--आश्थिक प्रशासन का एक अत्यन्त महत्त्वपुर्ण अंग राजस्व है । 
सरकार किन साधनों से आय प्राप्त करती है और उस आय को किस प्रकार खर्च 
करती है | सरकार को अपनी आमदनी और घर्च के सम्बन्ध में वजट बनाना पड़ता 
है भौर अलग-अलग मदों पर कर की दरें निश्चित करनी पड़ती है । इन करों से 
प्राप्त आमदनी का महत्त्व के अनुसार अलग-अलग म॒दो में विभाजन करना पड़ता है। 
बजट के पास हो जाने पर, प्रशासन द्वारा अपने आय और व्यय को निर्धारित 
सीमाओं में रखना पड़ता है। अनेक वार सरकारी खर्च को सीमित रखने में कठिनाई 
गाती है । 

राजस्व में प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते है : 

(7) निर्वारित दरों पर करों की ठीक समय पर वसूली । 

(7) प्रशासन तथा अन्य क्षेत्रों सम्बन्धी खर्च को निर्धारित रकम तक 
सीमित रखना । 

(7) अलग-अलग मदों में निर्धारित रकम ही खचे करना । 

(४) आवश्यक मात्रा में, सरकारी खाते में ऋण लेते की व्यवस्था करना । 

(४) सरकारी ऋण तथा व्याज का ठीक समय पर भुगतान करने की व्यवस्था 
करना । 

इन सब कार्यो को ठीक ढद्छू से पूरा करने का दायित्व आशिक प्रशासन का 
होता है । 

(शं) मूल्य स्तर--आधिक प्रशासन के कार्यक्षेत्र में मूल्यों को ठोक स्तर प्र 
बनाये रखना भी सम्मिलित है । यदि वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि आती जाती 
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है तो देश की सारी अर्थ-व्यवस्था विगड़ने का डर रहता है क्योंकि गभी क्षेत्रों में 
लागत और खर्चे बढ़ जाते हैं । इसी प्रकार यदि मूल्य स्तर में गिरावट आने लगती है 
तो भी सारी अथ्थं-व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न होने का भय रहता है क्योंकि मंदी के 
कारण उत्पादन करने वालों तथा व्यापारियों का विश्वास डगमगाने लगता है और 
एक मूक अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक 
होती है। अतः मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना प्रशासन का महत्त्वपूर्ण 
दायित्व होता है । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि आ्िक प्रशासच का क्षेत्र बहुत व्यापह है । 
उसमें उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व को सब समसस्‍्याएँ ही नहीं 
बल्कि मुल्यों को बनाये रखने का गहन दाथित्व भी सम्मिलित होता है । 
(२) नीतियों का पालन 

आशथिक प्रशासन के क्षेत्र में दुधरी महत्त्वपूर्ण बात आती है नीतियों का 
पालन । उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का 
समाघान अनेक प्रकार से हो सकता है। यदि मरकार स्वत्तन्त्र आथिक नीति अपनाती_ 
है तो अर्थतन्त्र के किसी भी क्षेत्र के विकास पर कोई नियन्त्रण नहीं लगाये जाते। 
कोई भी व्यक्ति किती प्रकार के उद्योग की स्थापना कर सकता है और उसके द्वारा 
चाहे जितना उत्पादव किया जा सकता है। इसी प्रकार उपभोग, विनिमय तथा 
वितरण पर भी कोई वन्धन या नियन्त्रण नहीं लगाया जाता । इस प्रकार की पू'जी 
वादी व्यवस्था में सब क्षेत्रों में स्‍्पर्डा होती है और आर्थिक प्रशासन अपनी व्याव 
सायिक इकाई को इस स्पर्द्धा में जीवित रखने का प्रयत्न करता है। इस व्यवस्था में 
आशिक प्रशासन का नैतिक या सामाजिक दायित्व बहुत कम होता है । 

यदि सरकार की आथिक नीति समाजवादी हो तो आधिक प्रशासन को 
अपना काम इस ढुझ्ग से करना पड़ता है कि व्यवसाय को हानि भी न हो और 
सरकारी नीति का पालन भी हो जाय । इस नीति में प्रायः मूल्यों को कुछ कम 
रखना पड़ता है, मजदूरी की दरे उचित स्तर पर रखनी पड़ती हैं और अपने लाभ 
के साथ-साथ समाज के हित्त का भी ध्यान रखना पड़ता है । अतः: समाजवादी नीति 
में प्रायः आथिक प्रशासन का दायित्व वहुत बढ़ जाता है । 

सरकार की समाजवादी नीति का एक पक्ष यह है कि सरकार कभी-कभी 
सारे उद्योग तथा व्यवसायों को अपने अधिकार में ले लेती है । इस स्थिति में सम्पूर्ण 
आशिक प्रशासन का भार सरकारी कर्मचारियों पर आ जाता है। स रकारी कमं- 
चारियों पर सरकारी नीति के पालन का पुरा भार आ जाता है और उसकी सफलता 
या असफलता का पूरा उत्तरदायित्व उन पर ही आ जाता है । 

इस प्रकार आर्थिक प्रशासन सरकार की आथिक नीतियों के अनुसार अपने 
आप को ढालने का प्रयत्त करता है और सरकारी नीतियों की सीमा में ही काम 
करता है। 


ध भारतीय आथिक प्रशासन 


आर्थिक प्रशासन का स्वभाव [([पश्वापा8 ० ८००फाॉं० 6 तगांगआ807) 

आशिक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी । 

यह विज्ञान इसलिए है. कि इसका अध्ययन वेज्ञानिक ढज्भ से किया जाता 
है । आथिक समस्याएँ एक दूमरी से जुडी हई है। उनका समाधान भी अलग-अलग 
सर एक साथ ही करते की आवश्यकता होती है। उदाहरण रूप में यदि किसी 
देश पे अनाज परी कमी है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन हारा 
एक साथ ही निम्नलिखित दिशाओं में कार्य किये जायेंगे : 

() अन्न का उत्पादन बढाने की दिशा में प्रयत्न ६ 

(0) अन्न की म्मी दूर करने के लिए विदेशों से आयात ; 

(एप) अन्न की खपत कम करने के लिए अन्य वस्तुओं के उपयोग को 
प्रोत्माहन ; 

(४) जन संख्या के नियन्त्रण के लिए प्रयत्त ; 

(४) अनाज के मूल्यों को स्थिर रखने सम्बन्धी कार्यवाही, आदि । 

यह सभी कार्य एक नियसित क्रम या निश्चित योजना के अनुसार किये जाते 
है | किसी भी विज्ञान में प्रत्येक कार्य निश्चित योजना के अनुसार होना आवश्यक 
होता है अतः आशिक प्रशासन एक विज्ञान है । 

प्रशासन एक कल' है क्योकि किसी कार्य को अच्छे ढझ्भ से करने की रीति 
को ही कला कहते है। प्रशासन को ठीक ढ़ से चलाने में पर्याप्त योग्यता, बुद्धि 
और क्षमता की आवश्यकता होती है। कुछ व्यक्ति कठिन से कठिन समस्याओं को 
सुलभा लेते हैं, उनके पास समस्याओं को सुलभाने की कला होती है । ऐसे व्यक्ति 
ही प्रशासक (या श्रेष्ठ प्रशामक) कहलाते है। 

प्रशासत एक कला है अत: आशिक प्रशासन भी कला है। आधिक-तीतियों 
का संचालन करने मे विशेष कुशलता की आवश्यकता होती है । बढ़ते हुए घुल्यों को 
नियन्त्रित करना, देश के निर्यातों को बढ़ाना, आयातो थे कमी करना, बाजार में 
आवश्यक मात्रा में ही मुद्रा चलन में डालना अथवा रोजगार के साधनो को बढ़ाना 
कुछ काये है जिनमें सफलता प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा मे योग्यता, कुशलता 
या कला की आवश्यक्ता होती है । ऐसे अनेक दूसरे उदाहरण भी दिये जा सकते है । 
अतः आशिक प्रशासन एक कला भी है। 
आशिक प्रशासन का भार किस पर ? (सरकार या निजी क्षेत्र) 

अब प्रश्न यह उठता है कि आथिक प्रशासन का उत्तरदायित्व कौन उठाता 
है ! क्या इसका पूरा दायित्व सरकार पर है ? या इसकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के 
पू जीपतियों को उठानी पड़ती है ? 

इस प्रश्त का कोई एक या निश्चित उत्तर नही दिया जा सकता क्‍योंकि 
समाजवादी व्यवस्था में-- जहाँ सभी उद्योग तथा व्यवसाय सरकार के अधिकार में 
है-- आशिक प्रशासन का पूरा भार सरकार पर ही होता है क्योकि वहाँ उत्पादन 


आशिक प्रशासन के घल तत्त्व । 


उपभोग, विनिमय तथा वितरण सम्बन्धी सभी काये सरकार स्वयं करती है । इस 
व्यवस्था में, सरकार नीति निर्वारण भी करती है और उस नीति का पालन भी । 
अतः जाथिक प्रणासन की सफलता या असफलता का दायित्व सरकार पर ही 
रहता है ! 
पुजीवादी व्यवस्था में उरकार प्रायः लोक हित की इकाइयों (जलपूर्ति, 
विजली, डाक तार आदि) को स्वयं चलाती है और उनके प्रशासन का भार सरकार 
पर ही होता है। इन इकाइयों का उद्देश्य जनता की सेवा करता अधिक और लाभ 
कमाना कम हांता हैं । अनेक वार इन इकाइयों का प्रशासन व हुंव ढाला और अकृशल 
होता है जिसके कारण इन इकाइयों को प्राय: निरन्तर हानि उठानी पड़ती है । 

लोक हित सम्बन्धी कुछ इकाइयों को छोड़कर, पू जीवादी व्यवस्था में शेष 
सारी औद्योगिक या व्यावसायिक इवाइयाँ निजी पूजीपतियों के हाथ में रहती हैं । 
इन इकाइयों को लाभ कमाने के दृष्टिकोण से चलाया जाता हैं अत: इनकी प्रशासन 
व्यवस्था प्राय: बहुत कुशल और सुबाग्य हाथों में होती है । 


2. 


प्र श्र 


सिश्चित अर्थ -व्यवस्था में प्राय: सरकार और निजी उद्योगपति दोनों को 
उद्योग तथा व्यवत्ताय चलाने की अनुमति होती है । कुछ क्षेत्रों में सरकार तथा निजी 
व्यवस्ताय में स्पर्डा होती है । इस स्पर्द्धा के कारण दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक स्पर्द्ध 


रहती है क्योंकि दोनों क्षेत्र एक दूसरे से अधिक अच्छा काम करने की चेष्टा करते 
इस स्थिति में प्रशासनिक फेर-वदल भी होती रहती है क्योंकि सरकारी क्षेत्र से 


प्र +-२०७-+5-नरवूनभ«+-वन>क न नननम न नन-म-+-नन नमन 


० 5 ० 5 ञ करा का अनाभाक->आयाथााा- जाया 
_ प्रशासक निजी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र से प्रभासक सरशरी क्षत्र पे आते जाते रहते निजी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र से प्रणासक सरशारी क्षत्र पे आते जाते रहते 


“पर रहता हैं। यदि दोनों क्षेत्रों मे अदल-बदल बनी रहे तो कुशलता के स्तर में 
उन्नति छोती रहती है किन्तु अनेक वार ऐसा करने में बहुत सी कठिताइयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं जिससे दोदों प्रकार के प्रशासनो में नये खूब का संचार नहीं हो पाता । 
आशिक प्रशासन की कायेप्रणाली 
बट ज्ञाराठए5 05 5ट070ज्ञाट 8095एराहार प्राण 

आशिक प्रशासन को प्रायः अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं का सामता 
करना पड़ता है। इन समस्याओं के समराघान के लिए सदा एक ही प्रकार की 
तकनीक या कार्यप्रणाली नही अपनायी जा सकती क्योंकि' अलग-अलग क्षेत्रों की 
समस्याएं भी भिन्‍न प्रकार की होती हैं। एक इस्पात बनाने का कारखाना स्थापित 
करने और एक बैक स्थापित करने में बहुत अन्तर है। इन दोनों प्रकार के व्यवसायों 
की आवश्यकताएँ तथा समस्याएँ भिन्‍त हैं अतः उनके समाधान के लिए अलग 
तकनीक काम में लेने होंगे । किन्तु कुछ आधारभत वातें ऐसी हैं जो सब प्रकार के 
व्यवसायों में समान रूप से लागू होती हैं। इन आधारभूत बातों के वारे में यहाँ 
वतलाना आवश्यक होगा। 


१० भारतीय आशिक प्रशासन 


(१) नियोजन (?]477778)--सबसे पहले प्रशासन को जिस उद्देश्य की 
पूति करनी है, उसक्रे लिए एक रूपरेखा तैयार करनी होगी कि उद्देश्य की पूत्ति 
के लिए क्या-क्या कार्य किये जा सकते हैं, उनमें से कौत-क्रौन से कार्य वर्तमान 
परिस्थितियों में उचित हैं या प्रशासन की सामाधथ्ये या क्षमता से बाहर चहीं हैं । 
इसके साथ ही यह निश्चय करना होगा कि उन कार्यो के लिए कौन सी रीति अपनायी 
जायगी । मान लीजिए सरकार को अपनी आय में वृद्धि करनी है तो पहले तो यह 
निश्चित किया जायगा कि आय वृद्धि के लिए कितनी रकम करों से वसूल की जायगी 
तथा कितनी रकम ऋणों से प्राप्त की जायगी । इसके पश्चात्‌ यह निश्चित करना 
होगा कि करों से वसूल की जाने वाली रकम के लिए कितने प्रत्यक्ष कर लगाये 
जायेंगे । इसके बाद यह निश्चित करना होगा क्रि प्रत्यक्ष कर कौन से मदों पर बढ़ाये 
जायेंगे तथा अप्रत्यक्ष कर कौन से मदों पर बढ़ाये जायेंगे या किन-किन नये मदों पर 
कर लगाने की व्यवस्था होगी ? इस काम को ही नियोजन कहा जाता है। 

(२) संगठन (078शाए४४0०॥)--जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित रूपरेखा 
तेयार हो जाती है तो उसके लिए साधनों को संगठित करने का काम आरम्भ किया 
जाता है। भुभमि या मकान (या केवल स्थान), पू जी, कच्चा माल तथा विज्लेपज्ञों का 
प्रबन्ध किया जाता है। इस प्रकार काम को पूरा करने के लिए उचित संगठन की 
स्थापना की जाती है । 

(३) कर्मचारियों की व्यवस्था (507#78)--नियोजन तथा संगठन के 
पश्चात्‌ सारी योजना को पूरा करने के लिए सभी वर्गों के क्मचारियों (श्रमिकों से 
लेकर उच्च अधिकारियों तक) की नियुक्ति की जाती है तथा उनके लिए पानी, 
बिजली तथा काम करते सम्बन्धी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। जो 
कर्मचारी प्रशिक्षित नहीं है उनके उचित प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया जाता है। 

(४) निदेशन ()०८४०॥)--आश्िक प्रशासन का चौथा काम है उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों को अपने-अपने कार्य तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में 
स्पष्ट एवं पर्याप्त आदेश देना । यह आदेश या निर्देश समय-समय पर सूचना, आदेश 
या मार्गदर्शन के रूप में सम्बन्धित व्यक्तियों या विभागों के पास भेजे जाने चाहिएं 
तथा सबको यथासमय मिल जायें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिएं । 

(५) समन्वय (0०-णठांग्रधा०)--किसी भी योजना की सफलता के लिए 
उसके सब अंगों या विभागों में उचित तालमेल या समन्वय अलग-अलग विभागों 

की समय-समय पर मीटिंग बुलाकर सब व्यक्तियों में आपसी विचार-विमशें द्वारा 
किया जा सकता है । समन्वय के बिना व्यवसाय के प्रबन्ध का संतुलन विगड़ने का भय 
रहता है । 

(६) रिपोर्ट देना (२००० ४ा8)--जो काम चल रहा है उसकी प्रगति की 
निश्चित जानकारी वहुत आवश्यक है। अत: उसकी प्रगति की साप्ताहिक, मासिक 
या वाधिक रपट तैयार की जाती है और संगठन के अध्यक्ष को भेजी जाती है। 


आशिक प्रशासन के मूल तत्त्व ११ 


संगठन का अध्यक्ष अपनी जानकारी के लिए समय-समय पर काम की प्रगति की 
सूचना माँगता रहता है भौर योजना की सही स्थिति के सम्पर्क में रहता है। इससे 
योजना की प्रगति ठीक दिशा में रखने में सहायता मिलती है । 

बहुत बड़ी व्यावसायिक इकाइयों में काम (या योजना) की प्रगति की 
जानकारी देने के लिए अलग आथिक एवं साँख्यिकी विभाग (80णा07ग्रां० थ्यार्त 
8 थिांश05 7089०700०॥/) स्थापित किये जाते हैं । 

(७) बजट बनाना (80028०778)- इन सब कार्यो के अतिरिक्त योजना 
पर होने वाले खर्च का हिसाव रखना, नकद प्राप्ति, भुगतान तथा विक्री का हिसाब 
रखना तथा व्यवसाय के सारे लेन-देव का लेखा-जोखा रखना बहुत आवश्यक 
होता है । 

प्रत्येक प्रशासक वर्ष के आरम्भ में ही जाय-व्यय, ब्रिक्री, खरीद तथा नकदी 
की प्राप्ति और भुगतान का एक लेखा तैयार करता है जिसे बजट कहते हैं | बजद 
कभी-कभी त्रैमाप्तिक या मासिक भी तैयार किया जाता है किन्तु वह वापिक वजद 
का एक भाग ही होता है। अनेक वार अलग-अलग विभागों के अलग-अलग बजद 
बनाये जाते हैं। वजट तैयार करने से प्रशासन के सामने अपने व्यवसाय की पुरी 
तस्वीर रहती है और सब विभागों को अपने-अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान रहता है । 
इससे प्रत्येफ योजना को पूरा करते में सुविधा रहती है । 

श्रेष्ठ आथिक प्रशासव--आवश्यक तत्व 
[6009 5ए0०0४80ज0 40077र57 67700-25580747 पाए एप छ] 
एक अच्छे आशिक प्रशासन में निम्नलिखित वातें होनी आवश्यक हैं : 

(१) ज्ञीत्र निर्णय (0णां०८ 7८०ंञ्॑ं००)--आश्थिक समस्याएं प्रायः ऐसी 
होती हैं जिनके उचित समाघान के लिए निर्णय लेने में देर नहीं होनी चाहिए । अतः 
प्रशासव का सारा सेंगठन ऐसा होना चाहिए कि समस्या के उत्पन्न होते ही उसके 
समाधान के वारे में निर्णय लिया जा सके। बड़ी-वबड़ी व्यावसायिक इकाइयों में 
आध्थिक तथा सांख्यिकी विभाग प्रायः सारी घटनाओं के सम्पर्क में रहते हैं और 
उच्चतम अधिकारी को सव वातों की जानकारी देते रहते हैं। अनेक बार, कोई 
समस्या उत्पन्न होते ही उसका उपचार कर लिया जाता है। “सयाना व्यक्ति वही 
है जो रोग के चिह्न प्रकटट्होते ही उसका उपचार कर ले ”] 

(२) कुशल संगठन (छलंशा। 08272070०0)--श्रेष्ठ आथिक प्रशासन 
के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका संगठन कुशल हो | कुशल संगठन का अर्थ 
यह है कि जो निर्णय लिए जायें उनका पालन करने में देर या ढिलाई नहीं होनी 
चाहिए। अनेक वार अच्छी से अच्छी योजनाएँ पालन की शिथिलता के कारण 
असफल हो जाती हैं। अतः प्रशासन के उत्तरदायी व्यक्तियों को सव विभागों की 
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प्र 


कुशलता के सम्पर्क में रहना चाहिए और जहाँ भी शिथिलता हो उसे तत्काल ठीक 
करना चाहिए । - ' 

(३) उचित वातावरण (०7० /॥057#०8)--एक कहावत के अनुसार 
“श्रेष्ठत्त प्रश्ञासक वह है जो कम से कस प्रशासव करे” । इसका अर्थ यह है कि 
प्रशासनिक इकाई में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि व्यवसाय के किसी काम में 
रुकावट या ढिलाई आने ही नहीं पाये। इसके लिए निम्नलिखित बातें 
आवश्यक हैं :-- 

() अपनत्व-- सभी काम करने वाले व्यक्तियों के हृदय में संस्था के प्रति 
ममत्व या लगाव होना चाहिए | उनके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि यदि 
व्यवसाय को हानि हुई तो उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। 

(7) सबका सहयोग--व्यावसायिक इकाई के प्रति सभी कर्मचारियों का 
ममत्व तभी हो सकता है जवक्ि प्रत्येक निर्णय में उवबका योगदान हो । अतः प्रशासन 
को इस प्रकार की परम्परा स्थापित करनी चाहिए कि सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों में 
अधिक से अधिक व्यक्तियों के सुझाव या सलाह लो जा सके । 

यह कार्य सब वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व 
देकर किया जा सकता है । 

(7) पर्याप्त पश्रोत्वाहब-प्रत्येक कर्मचारी की श्रद्धा या ममता जीतने के 
लिए यह भी आवश्यक है कि उनकी सुख-सुविधाओं, वेतन मान तथा पदोन्नति का 
उचित ध्यान रखा जाय । सस्था में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए 
कि जहाँ तक सम्भव हो प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम पद पर पहुँचने का अवसर मिल 
सके । इससे प्रत्येक व्यक्ति का अपनी व्यवसायिक इकाई के प्रति आदर तथा ममत्व 
वना रहता है और वह अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होता रहतः है । 

वास्तव में, जिस व्यावसाथिक इकाई में मानवी तत्त्व को उचित आदर तथा 
प्रत्येक तत्व को उचित प्रोत्साहन मिलता है। उस इकाई की सभी योजनाएँ सफल 
होती है । प्रशासन के प्रति ममत्व तथा स्नेह उत्पन्न किये बिता किसी भी कार्य में 
सफलता सम्भव नही है | अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह आभास होना चाहिए कि उसके 
संगठन में उसका उचित महत्त्व है और वह जहाँ काम कर रहा है वह उसको अपनी 
संस्था है । 

(४) व्यापक सम्पर्क (866०७७० पृ०७७)--आशथिक प्रशासन की सफलता 
इसे वात पर भी निर्भर करती है कि उतमें विभिन्न विभागों का आपसी सम्पर्क कैसा 
है । सव विभागों में तालमेल है और सब काम आपस में विचार विमर्श के पश्चात्‌ 

किये जाते हैं तो कभी भी किसी स्तर पर कोई बाबा या अड़चन उत्पन्न नहीं होगी 


और सव काम ठीक प्रकार चलता रहेगा । कि न्तु सम्पर्क के अभाव में कहीं न कही 
गड़वड़ उत्पन्न होने का भय रहता है । 
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व्यावस्तायिक इकाई के अन्दर के सव विभागों में आपसी सम्पर्क के अतिरिक्त 
वाहर की व्यावसायिक इकाइयों से भी सम्पर्क रहना आवश्यक है । यदि प्रशासन को 
यह जानकारी नहीं है कि उसके प्रतिस्पर्दधी कौन-कौन हैं, उनके माल की कितनी 
खपत हैं और वह अपने व्यवसाय का किस सीमा तक विस्तार कर रहे हैं तो वह 
अन्य इकाइयों से पिछड़ जावेगा और उसकी व्यावसायिक इकाई प्रतित्पर्दा में पिट 
जायेगी । अतः प्रशासक वो आन्तरिक तथा दाहरी दोचों क्षेत्रों में सभी घटनाओं और 
परिथरस्तियों के सम्पर्क में रहना चाहिए । 

(५) राष्ट्रीय नीति (२४४णा०। ?णगांट9)--आधुनिक प्रशासन व्यक्तिवादी 
नहीं समण्टिवादी होना चाहिए | यदि कोई व्यवसायी या संस्था केवल व्यक्तिगत 
लाभ की दृष्टि से काम करतो है तो वह अविक दिन तक नहीं चल सकेगी क्योकि 
अन्य इकाइयाँ उससे आगे निकल जायेंगी । जो इकाई राष्ट्रीय नीति को ध्यान में 
रखब.र काम करती है उसे सरकार तथा जनता का समर्थन, सहयोग तथा संरक्षण 
मिलेगा और केवल व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से काम करने वाले व्यवसायी के मार्ग 
में अनेक प्रकार की व्यावह्वारिक्त जड़चने आयेंगी और उसे अपनी नीति तथा व्यव- 
हार में परिवरतंन करना पड़ेगा अन्यथा वह वंद हो जायेगी । 

लाथिक प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय नीति को आधार मानना इसलिए भी आवश्यक 
है कि राष्ट्रीय नीति सारे देश के हित में चनायी जाती है और उसमें जो प्राथमि- 
कताएँ निर्धारित की जाती है वह सवके हित में होती हैं। इसलिए आशिक प्रशासन 
को देश की आशिक नीति के अनुतार दी अपने विचार तथा कार्येक्रमों को छालना 
चाहिए । 

(६) नीति निर्धारण में सहायता (8558766 ॥7 7१०९४ #०्र्ण/गा०ा)--- 
आथिक प्रशासक को प्रत्येक नीति के पालन का अनुभव होता है । अतः वह 
मालिकों या सरकार को अपने अनुभव के आवार पर सही सलाह दे सकता है जिसके 
आधार पर भविष्य की नीतियाँ अधिक श्रेष्ठ गौर सही हो सकती हैं। अच्छा 
प्रशाद्क शासकों की “आँख और कान का काम देता है” । यह तभी सम्भव है जवकि 
वह सरकार से भी निरन्तर सम्पर्क बनाये रखे। वास्तव में सभी, अच्छे प्रशासक 
सरकार से उचित सम्पर्क वनाये रखने में विश्वास करते हैं क्योंकि यह उनके बपने 
हित में भी है । अनेक वार वह अपनी वात सरकार से मनवा लेते है जिससे उन्हें भी 
लाभ होता हैं और सरकार को भी सही नीति निर्वारित करने में मदद मिलती हैं। 

(७) प्रशिक्षण (प7शा॥धग8)--वर्तेमान युग में उत्पादन तथा प्रवन्ध को कारय- 
प्रणाली और तकनीकों में बहुत तेजी से परिवर्तत हो रहा है और अच्छे प्रशासक 
तथा प्रवन्धक को नवीनतम तकनीकों की जानकारी रहनी चाहिए ताकि वह अपने 
प्रशासन के अधीव इकाई को कुणलतम वनाये रख सके । अतः प्रशासन का दायित्व 
उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर अपनी जानकारी को नया करने का 
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अवसर दिया जाना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक्त व्यक्तित के उचित प्रशिक्षण को 
व्यवस्था की जानी चाहिए । 
वर्तमान युग में प्रायः सभी देशो में व्यवसायी प्रवन्धकों के लिए ४, ६, ८ 
या १० सप्ताह के लमभिनव पाद्यक्रम ०वग्रि०७ा८ ००एा६४७) बायोजित किये जाते 
जिनमें प्रशासन की नयी प्रणालियाँ त्था तकनीकों की जानकारी दी जाती है । भारत 
में भी अहमदाबाद, कलकत्ता, वम्त्रई, दिल्‍नी और हैदराबाद के प्रवच्च-संस्थान समय- 
समय पर इस प्रकार के पाठ्यक्रम जायोजित करते रहते हैं । 
लअब्यास प्रच्न 
१. आशिक प्रशासन से क्‍या तात्ययें है ? आवथिक प्रभासन की परिभाषा दीजिये और 
हक क्षेत्र वतलाइये । 

आश्िक प्रशासन किन समस्याओं से नसम्बन्ध रखता हैं? उन पर संक्षेप में 

प्रकाश डालिए | 

(संकेत--जाथिक प्रद्मासन के क्षेत्र में जो बातें लिखी गयी हैं वही समस्याएँ 

हैं जिनसे आर्थिक प्रशासन का सम्बन्ध है) 
३. आर्थिक प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक विवेचनात्मक नोंट लिखिए । 
४. आशिक प्रशासन की सफलता के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं । 
या्‌ 
श्रेष्ठ आथिक प्रशासन के मूल तत्त्वो का विवेचन कीजिए । 
या 
एक अच्छे आधिक प्रशासन की विजेषताओं की व्याल्या कीजिए । 
(संकेत--तीवों प्रशवों के उत्तर मे “श्रेष्ठ आर्थिक प्रमासन --आवश्यक तत्त्व” क 
अन्तगंत दी गयी बातें लिखनी चाहिए ।) 


/ज 


भारतीय संविधान के आ्थिक पक्ष 
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१५ अगस्त, १६४७ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो यह विचार किया गया क्रि 
देश की शासन्त व्यवस्या को ठीक ढंग से चलाने के चिए एक संविधान की रचना की 
की जानी चाहिए । इस दृष्टि से डॉ० भीमराव अम्वेडकर तथा वूनेगल नरसिंह राव 
सरीखे कानून विश्वेपज्ञों वी एक समिति वनायी गयी जिसने संसार के सभी देगों के 
संविधानों का अध्ययन कर भारत के लिए एक संविधान तैयार किया । इस संविधान 
पर भारत की संविधान निर्मात्री प्रभा द्वारा विस्तृत विचार किया गया और भारत 
के लिए एक संविदान तेयार हो गया । २६ जनवरी, १६५० से यह संविधान भारत 
में लागू किया गया । 
माघारभुत तत्त्व 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन चार बातों का उल्लेख किया गया है 
जो भारत के प्रत्येक चागरिक को अन्य स्वतस्च्र देशों के नागरिक के समान गौरव 

ओऔर प्रतिष्ठा प्रदान करेगी । यह चार वातें निम्नलिखित हैं :* 

(१) व्याय--भारत के प्रत्येक नागरिक वो सामाजिक, आर्थिक, तथा राज- 
नीतिक न्याय देने की गारण्टी की गयी है | 

(२) स्वतन्त्रता-भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को विचार, अभि- 
व्यवित, विश्वास, निष्ठा तथा पुजा की स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है। 

(३) समावता--प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा तथा अवसर प्रदान करने 
की घोषणा की गयी है । इन भावनाओं को सव नागरिकों में बढ़ावा देने का संकल्प 
लिया गया है । 
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(४) भाई चारा--समाज के प्रत्येक नागरिक के सम्मान की रक्षा तथा राष्ट्र 


की एकता का ब्रत लिया गया है । बे 
आथिक महत्त्व 

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक नागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता, 
समानता तथा सम्मान देने का जो संकेल्प लिया गया है वह आश्थिक दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्ण है क्योंक्रि-- 

()) आशिक न्याय के बिना सामाजिक तथा राजनैतिक न्याय सम्भव नहीं 
है । जिन व्यविंतयों की आधिक स्थिति बहुत खराब होती है उन्हें प्रायः सामाजिक 
तथा राजनीतिक न्याय नही मिल पाता क्योंकि न्यायालयों में जाने के लिए धन की 
आवश्यकता होती है | गरीब व्यक्ति प्राय: अदालत में नहीं जा सकते क्योंकि उनके 
पास न तो अदालत की फीस देने के लिए पैसा होता है, न वह अपना केस लड़ने के 
लिए अच्छा बकील कर सकते हैं । 

इसके विपरीत घनिक व्यक्ति पैसे के बल पर बढ़िया से बढ़िया वकील कर 
लेते है और उच्चतम न्यायालय तक जाकर अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते 
है, अतः आ्िक न्याय के बिना कोई भी नागरिक न तो सम्मानपूर्वकें जीवित रह 
सकता है न अपनी मान मर्यादा की रक्षा कर सकता है। 

आशिक न्याय में निम्ननिखित बातें सम्मिलित होती हैं: 

(क) रोजगार--प्रत्येक व्यक्ति को योग्यतानुसार रोजगार मिलना चाहिए । 
उसे रोजगार को खोज में दर-दर भटकने की आवश्यता नहीं होवी चाहिए । 

(ख) वेतन--प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार वेतन दिया जाना 
चाहिए और किसी भी व्यकिति के काम को घटिया नहीं समझना चाहिए । 

प्रत्येक नागरिक की वेतन या आय कम से कम इतनी होनी चाहिए जिससे 
वह सम्मान से जीवन बिता सके । 

(ग) विषमता--समाज में व्याप्त आथिक विपमता का अन्त होना चाहिए । 
गरीबी और अमीरी के अच्तर में कमी लानी चाहिए तभी आर्थिक न्याय हो सकता 
हैं और समाजवाद की स्थापता हो सकती है । 

(२) संविधान में प्रस्तावित स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि 
नागरिक आथिक रूप में स्वतन्त्र नहीं हों । चुनाव के समय प्राय: देखा जाता है कि 
गरीब लोगों को कुछ रकम का लालच देकर मत खरीद लिए जाते हैं । यह प्रजातन्त्र 
का मखौल मात्र है क्योंकि जनता आथिक कठिनाइयों के कारण पैसे के बदले वोट बेच 
देती है अत: वह स्वतस्त्रतापृवंक मतदान नहीं करती । जब तक प्रत्येक व्यक्ति की 
आय जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं हो, तव तक स्वतन्त्रता एक मधुर कल्पना है, 
प्रवञ्चना है, घोखा है । 

(३) जहाँ तक-समानता का प्रश्न है, वह भी केवल घोषणा से नहीं मिल 
सकती । समानता लाने के लिए आथिक शोपण समाप्त करता आवश्यक हैं;  आधिक 
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विषमता कम करना आवश्यक है तथा आथिक साधनों का संकेद्रण समाप्त करना 
अनिवाये है। वास्तव में आथिक बसमानता रहते हुए अन्य किसी भी प्रकार की 
समानता की वात सोचना बुद्धिहीनता की परिचायक है । 

(४) संविधान में भाईचारा स्थापित करने तथा राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने 
का संकल्प भी अत्यच्त श्रेष्ठ है किन्तु भाईचारा तो समान व्यक्तियों में होता है। ऊँच- 
नीच की भावना समाप्त हुए विना सही अर्थों में भाईचारा स्थापित नहीं हो सकता । 
अतः भाईचारा और राष्ट्रीय एकता भी आधिक समानता लाये बिना सम्भव 
नहीं है । ' 

भारतीय संविधान, में नागरिकों के लिए जिन श्रेष्ठ सिद्धान्तों को अपनाने 
का संकल्प लिया गया है वह सब सिद्धान्त आर्थिक न्याय, आथिक समानता तथा 
आर्थिक स्वतन्त्रता के विना अर्थहीन्र हैं क्योंकि मनुष्य की खाने-पीने, पहनने तथा 
अन्य अनिवारय आवश्यकताओं कीपूति होने के पश्चात्‌ ही वह सही दिशाओं में सोचने 
लायक होता है । एक अधभूखे, अधनंगे व्यक्ति के लिए राजनीति या समाजशास्त्र 
के ऊँचे-ऊंचे सिद्धान्त वेक्राई हैं । 

मौलिक अधिकार 

[ए0)5शहरा4ा, एाठ्ाश 

भारतीय संविधान में, भारत के प्रत्येक वागरिक को कुछ मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के लिए आथ्थिक न्याय, समानता, 
स्वतन्त्रता की व्यवस्था करना है तथा प्रत्येक नागरिक की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, 
उसे न्याय दिलाना तथा उसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों की सुरक्षा 
की गारण्टी करता है। भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार मौलिक अधिकारों 
के विरुद्ध कोई कानून नहीं वन्ना सकती । यदि कोई कानून या उसकी कोई धारा 
किसी भी मौलिक अधिकार की अवहेलना करती हो तो वह कानून या वह घारा 
जनता पर लागू नहीं की जा सकती । 

आथिक पक्ष--संविधांन द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं, यहाँ उन अधिकारों के केवल आ्िक पक्ष पर ही विचार किया जायेगा | 
यह अधिकार निम्नलिखित हैं : * 

(१) समानता का अधिकार (एरशं्ठा॥ 7०0 54०थ॥५) 

इस अधिकार के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा देने का 
प्रयत्न किया गया है | किसी व्यक्ति के साथ घर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा प्रदेश के 
आधार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता | इस अधिकार का आशिक पक्ष यह है कि 
सरकारो क्षेत्र में रोजगार देने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया 
जा सकता । इसके अनुसार, सरकारी सेवाओं में पूरी तरह निष्पक्षता की गारंटी की 
गयी है। यह अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को योग्यता के आधार पर रोजगार 
देने की व्यवस्था करना है । यह मान्यता सम्राजवादी धारणा के सर्वथा अनुकूल है। 

र्‌ 
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सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने में भेदभाव तो नहीं रखा जायगा किन्तु 
उसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े वर्गों के 
लोगों का सरकारी नौकरियों में विशेष ध्यान रखा जायगा। इसी के अनुसार, 
सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनन्जातियों के लिए स्थान 
सुरक्षित रखे जाते है । 

इस अधिकार का दुरुपयोग --कुछ व्यक्तियों का मत है कि अनुसू चित जातियों 
तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में स्थान सुरक्षित रखना बहुत 
उचित एवं श्रेप्ठ है किन्तु अनेक वार ऐसा देखा जाता है कि कुछ राज्य मेडीकल 
कालिजों, इंजीनियरी कालिजों तथा अन्य तकनींकी क्षेत्रों तथा सेवाओं में भी इन 
जातियों के लिए सीटें सुरक्षित रखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत कम 
अंक पाने वाले तथा बहुत कम योग्यता वाले व्यक्तियों को मेडीकल, इंजीनियरी तथा 
तकरीकी कालिजों में दाखला मिल जाता है और उनसे बहुत अधिक योग्यता वाले 
व्यक्ति रह जाते है। इससे मेडीकल, इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा के स्तर में 
गिरावट का भय उत्पन्न हो गया है । 


दूसरी ओर, बहुत कम योग्यता वाले व्यक्तियों को (अनुसूचित या जन-जाति 
के आधार पर) सभी सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता देने से मेडीकल, इंजीनियरी 
तथा अन्य सेवाओ के स्तर में वहुत गिरावट आयी है। अतः सरकार इन पिछड़े हुए 
वर्गों को सरकारी सेवाओं में नियोजित करने में प्राथमिकता अवश्य दे किन्तु ऐसा 
करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को लाभ दिया जा रहा है 
उनका कम से कम एक न्यूनतम स्तर तो होना चाहिए और इससे अन्य वर्गो के बहुत 
योग्य व्यवितयों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए । 

इस सस्बन्ध में दो सुकाव दिये जा सकते हैं : 


() शरथम, अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के सभी योग्य व्यक्तितयों को उच्च 
शिक्षा के लिए पर्याप्त छात्रवृत्ति दी जाय किन्तु नौकरियों में उनके लिए सीटें 
सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिएं । 

(४) अन्य बातें समान रहने पर, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित एवं जन-जाति 
के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 

इन दोनों सिद्धान्तों को मान लेने पर, पिछड़े वर्गों के सभी होनहार बालक 
उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे और इन बालकों को सरकारी सेवाओं में भी प्राथ- 


भिकता मिलेगी किन्तु अयोग्य तथा कम कुशलता वाले व्यक्ति प्रृष्ठ द्वार से सरकारी 
सेवाओं में प्रवेश नहों पा सकेंगे । 


(२) स्वतन्त्रता का अधिकार (राह ॥0 स7९९१०ग) 
दूसरा मोलिक अधिकार नागरिक स्वतन्त्रता का है । भारत के प्रत्येक नागरिक 
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को विचार, भाषण तथा सम्पत्ति आदि रखने का अधिकार है। आध्थिक अधिकार 
निम्नलिखित हैं : 

() संघ था संगठन बनाना--भा रत के प्रत्येक नागरिक को संगठन या संघ 
वनाने तथा उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है। इस अधिकार के अन्तर्गत 
सरकारी कर्मचारी श्रमिक संघों अथवा अन्य संगठनों के सदस्य वन सकते हैं । इस 
प्रकार भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ या संगठन बना कर अपने अधिकारों के 
लिए संघर्ष करने का अधिकार दिया गया है । 

संघ या संगठन बनाने के बारे में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रीय 
हित में सरकार किसी संघ या संगठन पर प्रतिबन्ध लगा सकती है या उसे गैर 
कानूनी घोषित कर सकती है । किन्तु सरकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अमुक 
संघ या संगठन राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है या जनहित की अवहेलना करता है अथवा 
नेतिकता के प्रतिकुल है । वास्तव में, इस प्रकार की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक 
है क्योंकि राष्ट्र विरोबी तत्त्वों के प्रभाव से जन-जीवन को मुक्त रखना आवश्यक 
ही नहीं अनिवाय है। 

(#) सम्पस्ति--नागरिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही भारत के प्रत्येक नागरिक 
को सम्पत्ति खरीदने, सम्पत्ति बेचने तथा सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया गया 
है । यह अधिकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रक्षा करता है जिसके अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति कुछ सम्पत्ति (भूमि, मकान या मूल्यवान वस्तु) का स्वामी बनना 
चाहता है । 

सम्पत्ति रखने के अधिकार के साथ ही यह व्यवस्था की गयी है कि यदि 
किसी व्यक्ति के कोई सम्पत्ति रखने से लोकहित को नुकसान पहुँचता हो तो 
सरकार इस अधिकार पर नियन्त्रण या रोक लगा सकती है। वास्तव में यदि एक 
व्यक्ति के अधिकार से अन्य व्यक्तियों के अधिकार का हनन होता हो तो इस प्रकार 
के अधिकार को मान्यता देना उचित नहीं है। इस दृष्टि से संविधान में सम्पत्ति 
सम्बन्धी जो अधिकार दिया गया है वह सर्वेथा उचित एवं उपयुक्त है। 

(0) व्यवसाय की स्वतन्त्रता--इस वर्ग का तीसरा अधिकार भारत के 
प्रत्येक नागरिक को कोई व्यवसाय, व्यापार अथवा वाणिज्य करने की स्वतन्त्रता 
प्रदान करता है। इस अधिकार के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक अपने लिए 
कोई भी पेश्ा या व्यवसाय चुनने के लिए स्वतन्त्र है, सरकार या अन्य कोई व्यक्ति 
उसे व्यवसाय चुनने के लिए वाध्य नहीं कर सकता | सरकार किसी व्यक्ति पर 
कोई व्यवसाय चुनने पर रोक नहीं लगा सवती और उसमें बाघा नहीं डाल 
सकती । 

इस स्वतन्त्रता का दुब्पयोग किये जाने का भय था अत: संविधान में यह 
व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई काये, पेशा या व्यवसाय जनहित के विरुद्ध हो तो 
घरकार उस पर उचित नियन्त्रण लगा सकती है । 
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व्यवसाय की स्वतत्तता के बारे में संविधान में दो और बातों की व्यवस्था 
है जो निम्नलिखित है : 

(क) योग्यता निर्धारण--सरकार कोई व्यवसाय करने के लिए कुछ योग्यता 
निर्धारित कर सकती है और वह योग्यता प्राप्त किये थिना उस व्यवसाय को करने 
वी छूट नही दी जा सकती । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवित बिना पढ़े-लिखे या 
डाक्टरी वी परीक्षा पास किये विना डाक्टरी का पेशा अपनाना चाहता है तो 
सरकार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि गलत व्यक्ति को डाक्टरी का 
अविकार देने से जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ने का भय रहता है। 


(ख) सरकार हारा व्यवसाय--यदि सरकार चाहे तो वह स्वयं कोई 
व्यवसाय कर सकती है और देश के अन्य नागरिकों को वह व्यवसाय करने की मनाही 
कर सकती है। उदाहरण रूप मे, भारत में हवाई जहाज बनाने तथा कुछ 
वस्तुओं का आयात-निर्यात करने का अधिकार भारत सरकार के अपने हाथ में है, 
निजी उद्योगपति तथा अन्य व्यापारी वह काम नहीं कर सकते । 


वास्तव में, इस घारा से नागरिकों की व्यवसाय स्वतन्त्रता पर कुछ रोक 
लगती है किन्तु जनहित में बहुत से काम सरकार के अधिकार में रहना ही अच्छा 
है । हवाई जहाज, हथियार आदि बनाना सरकार के हाथ में रहना उचित है। 
भारत में अधिकतर वेक सरकारी अधिकार में है जवकि कुछ वंकों को निजी तौर पर 
काम करने की अनुमति है | बैंकों का देश के आथिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदाच 
हो सकता है, इसीलिए बढ़े-बड़े बेकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । 

इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों को व्यवसाय करने, सम्पत्ति 
रखने तथा अपने हित्तों की रक्षा के लिए व्यावसायिक संगठन बनाने की पर्याप्त छूट 
दी गई है। 

(३) शोषण के विरुद्ध अधिकार (रां800 38205 85000807) 

भारत में समाजवाद लाने का प्रयत्त किया जा रहा है । समाजवाद में एक 
शोबण-विहीन समाज की स्थ)पना करने की कल्पना की जाती है | भारतीय संविधान 
में यह व्यवस्था की गयी है कि देश के किसी भी नागरिक का शोषण नही किया 
जा सकेगा | इस सम्बन्ध में मुख्य रूप मे दो व्यवस्थाएँ की गयी है : 

() बेगार का अन्त--भारत में राजाओं तथा जागीरदारों द्वारा वेगार 
लेने की परम्परा रही है। बेगार का अर्थ है किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी दिये 
काम लेचा । इससे व्यक्ति का आथिक तथा मानसिक शोषण होता है । व्यक्ति का 
आत्म सम्मान बनाये रखने के लिए उसका श्ोपण समाप्त करना आवश्यक है ! 
भारतीय संविधान में वेगार लेना या किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए 
मजबूर करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है | 
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इस व्यवस्था का एक अपवाद यह है कि लोकहित में सरकार द्वारा लोगों 
को काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह व्यवस्था किसी भी दृष्टि से 
अनुचित नहीं कही जा सकती । 

(४) बालकों से कास लेवा--भारतीय संविधान में बालकों के शोपण का 
भी अन्त करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि किसी 
फैक्टरी या खान में १४ वर्ष से कम उम्र के बालक से काम नहीं लिया जायेगा । 

उपरोक्त दोनों व्यवस्थाएँ शोपण की समाप्ति के लिये की गयी हैं । 
(४) सम्पत्ति पर अधिकार (शाह8॥ 0 2०9०५) 

भारतीय संविधान को सबसे विवादग्रस्त धारा ३१ ःही है जिसमे भारतीय 
नागरिकों को सम्पत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। समाजवाद के समथकों ने 
समय-समय पर इस घारा को समाप्त करने या इसमे संशोधन करने की माँग 
की है। 

इस धारा में भारत के नागरिक को सम्पत्ति पर अधिकार रखने की छूट 
दी है । लोकहित में सरकार किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अपने अधिकार में ले सकती 
है किन्तु उस सम्पत्ति के बदले में उचित क्षति-्पूत्ि या मुआवजा देना आवश्यक है। 

भारत में जब जागीरदारी तथा जमीदारी उच्मुलब किया गया तव अनेक 
राज्यों के जमींदारी उन्मूलन कानून संविधान की इस धारा के विरुद्ध घोषित किये 
गये । इसलिये इस धारा में संशोधन किये गये और भूमि सुधार को कानुनी बनाने की 
व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिवत राज्यों द्वारा पास किये गये जमीदारी उन्मूलन 
कानूनों को भी संवेधानिक सीमाओं के भीतर लाने के उपाय किये गये । 

सम्पत्ति पर अधिकार देना मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति को मान्यता 
देना है किन्तु जब सम्पत्ति पर अधिकार से सामाजिक हित की हानि होती है तब 
व्यक्ति के अधिकार को सीमित करता बहुत आवश्यक होता है। इस दृष्टि से 
भारतीय संविधान की यह व्यवस्था स्वंथा उचित एवं स्वाभाविक है । 

सौलिक अधिकारों की विशेषताएँ--समाजवाद के अनुकूल, 

भारतीय संविधान में जो मोलिक अधिकार देने की व्यवस्था की गयी है 
उनकी मुख्य विजेपताएँ निम्नलिखित मानी जा सकती हैं : 

(१) इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया गया है जिससे नागरिक 
के गौरव में वृद्धि होती है और उसकी प्रतिप्ठा को रक्षा होती है । 

(२) नागरिक को व्यवसाय करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए 
स्वत्तन्त्रता दी गयी है । इससे नागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है और उसे 
न्याय मिलने की सम्भावना में वृद्धि होती है । 

(३) नागरिक को शोषण से मुक्त रखने की व्यवस्था की गयी है क्‍योंकि 
उससे वेगार नहीं लो जा सकती और छोटे बच्चों को भी फैक्टरी के कठिन कार्य में 
नियोजित नहीं किया जा सकता । 
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(४) सम्पत्ति पर अधिकार देकर भी भारतीय संविधान द्वारा नागरिक की 
एक स्वाभाविक भावना का आदर किया गया है । 
उपरोवत सभी व्यवस्थाएँ समाजवाद के सिद्धान्तों के स्वेथा अनुकूल हैं । 
निदेशक सिद्धान्त 
[एञ7रए८ा7ए४5 शरशारटाएा£58] 

भारतीय संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों की विशेषता यह है कि 
देश का प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों को कानूनी रूप में माँग सकता है और उसे 
उनका प्रयोग करने का वैधानिक अधिकार है । इन अधिकारों की अवहेलना होने पर 
न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। किन्तु सरकार को नीति सम्बन्धी 
मार्गदर्शन देने के लिए संविधान में कुछ निदेशक सिद्धान्त घोषित किये गये हैं। यह 
पिद्धान्त सरकार का के वल मार्ग-दर्शन करते के लिए हैं। इनके आधार पर कोई 
व्यक्ति सरकार पर दावा नहीं कर सकता। सरकार इन निदेशक सिद्धान्तों पर 
चलने का प्रयत्न करती है। यह्‌॒पिद्धान्त सरकार की दीघेकालीन नीति के लिए 
निश्चित किये गये है। 
विशेषताएँ 

संक्षेप में, निदेशक सिद्धास्तों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं : 

(१) यह केवल माग-दर्शक है। इनके आधार पर सरकार पर दावा नहीं 
किया जा सकता । 

(२) सरकार की आ्थिक तथा सामाजिक नीति इन सिद्धान्तों पर आधारित 
होनी चाहिए । 

(३) यह सिद्धान्त भी समाजवादी दर्शन पर आधारित हैं । 
आर्थिक सिद्धान्त 

निदेशक सिद्धान्तों में अधिकांश ऐसे हैं जो भारत सरकार की आर्थिक 
तीतियों को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन आगे किया जा 
रहा है : 

(१) जीवत निर्वाह की पर्याप्त व्यवस्था--भारत में लगभग आधी जम 
संख्या ऐसी है जिसे दोनों समय भर पेट भोजन वहीं मिलत।। जिन लोगों को पर्याप्त 
भोजन मिल जाता है उनमें से भी अधिकतर को रूखा सूखा भोजन मिलता है जिसमें 
पौष्टिक तत्त्वों की कमी होती है | पहले निदेशक सिद्धान्त में यह माना गया है कि 
भारत के श्रत्येक नागरिक (पुरुष और स्त्री) को जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन प्राप्त 
करने का अधिकार है | इसका तात्पय यह है कि भारत के संविधान में यह स्वीकार 
किया गया है कि सरकार को ऐसी आधथिक नीति अपनानी चाहिए जिसके द्वारा 
प्रत्येक नागरिक को उचित भोजन, कपड़ा, रहने का स्थान तथा सामान्य शिक्षा की 
सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई न हो । 
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(२) भौतिक साधनों का उचित वितरण--दूसरे निदेशक सिद्धान्त में यह 
कहा गया है कि देश के भौतिक साधनों (भूमि तथा अन्य उत्तादक सम्पत्ति) का सारे 
समाज में इस ढड् से वितरण होना चाहिए कि जिससे सभी को लाभ हो । 
इस सिद्धान्त में यह स्वीकार किया गया है कि उत्पददन के साधनों का 
स्वामित्व तथा नियन्त्रण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उनका फल समाज के 
सभी वर्गों को समान रूप से मिल सके । यह तभी सम्भव है जबकि उत्पादन के मुख्य 
साधनों पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया जाय क्योंकि निजी पू जीपतियों के 
नियन्त्रण में रहने से उत्पादन के ्लोतों का लाभ कुछ व्यक्तियों को ही मिल सकता 
है और इन कुछ व्यक्तियों में भी सबको समान लाभ मिलने की सम्भावना नही है । 
(३) आ्िक सत्ता का संकेद्रण नहीं--तोसरे निदेशक सिद्धान्त का सम्बन्ध 
बहुत कूछ दूसरे सिद्धान्त में कहा गया है कि देश के भौतिक साथनों का स्वामित्व 
तथा नियन्त्रण सम्पूर्ण समाज के हित में होना चाहिए । यदि ऐसा होता है तो आधिक 
साधन भौर सम्पत्ति सारे समाज में बंटती रहती है उसका कुछ व्यक्तियों के हाथों में 
संकेन्द्रण होता सम्भव ही नही है। तीसरा निदेशक सिद्धान्त सरकार से यह आजा 
करता है कि सरकार इस वारे में सजग रहेगी कि देश की आथिक सत्ता या उत्पादन 
के साधन इने गिने व्यक्तियों के हाथों में संकेन्द्रित व हो सके । 

आशथिक सत्ता (धन तथा सम्पत्ति) थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में संकेन्द्रित होने 
से समाज में आथिक विपमता को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक भेद-भाव में भी 
वृद्धि होती है और अंत में देश का राजनीतिक स्वरूप भी विगड़ने लगता है । इस 
दृष्टि से आाथिक सत्ता का संकेन्द्र०ण रोकना सही अर्थों में समाजवादी धारणा है और 
प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए आवश्यक है । 

(४) समान कास के लिए समान वेतन--संविधान द्वारा निर्धारित चतुर्थ 
निदेशक भिद्धान्त में व्यवस्था की गयी है कि “समान काम के लिए समान वेतन 
देया जाना चाहिए ।' यह सिद्धान्त सामाजिक एवं आर्थिक समानता की धारणा को 
स्वीकार करता है ओर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किये गये श्रम को समान महत्त्व देता है। 
यह सिद्धान्त भी पूरी तरह तमाजवाद की मान्यताओं पर आवारित है । 

(५) आधथिक शोषण की सनाही-इस सिद्धान्त में यह मत प्रकट क्या 
गया है कि देश में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें आर्थिक 
कठिनाइयों के कारण मजदूरों या अन्य व्यक्तियों को अपनी शक्ति अथवा योग्यता से 
अधिक या क्षमता से अधिक कठोर काम न करना पड़े । यह स्थिति तभी जा सकती है 
जबकि प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को उचित रोजगार मिल जाये और प्रत्येक व्यक्ति को 
जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन देने की व्यवस्था वी जा सके । 

(६) श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी - संविधान में सरकार को यह आदेश 
दिया गया है कि वह कानून द्वारा या संगठन में परिवर्तन द्वारा ऐसी स्थिति का 
निर्माण करने की चेप्टा करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार मिलेगा और 
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जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन या मजदूरी दी जायेगी | यह सिद्धान्त बहुत ऋुछ 
संख्या (४) से मिलता जुलता है । 

इस सिद्धान्त मे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक “सुन्दर” (त०००॥) 
जीवन स्तर की कल्पना क्ली गयी है | इस प्रकार का जीवन ौ्तर देने के लिए भारतीय 
ग्रामों में कुटीर उद्योग तथा सहकारी समितियों के विकास पर बल दिया गया है । 

(७) कृषि तया पशुपालन को उन्नति--भारतीय अर्थ॑-व्यवस्घा में कृषि तथा 
पश्ु धन का विकास अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थन रखते हैं। यदि किसान को नियमित 
रूप में अच्छी फसल मिल सके लौर उसके पश्चुओं की किस्म बहुत बढ़िया हो तो 
देश के ग्रामों का कायाकल्प होने में देर नहीं लगेगी । 

इसी बात को ज्ाघार मानकर संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि 
सरकार कृषि को तदीनतम प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर देश की कृषि को उन्नत 
करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगी तथा दूध देते वाले तथा खेती में काम आने वाले 
अन्य पशुओं की तस्‍्ल सुधारते के लिए अधिकतम प्रयत्व करेगी | इसके लिए दूध देने 
वाले पशुओं का वध करने की भी मताही की गयी है । 

(८) कास करने का अधिकार तथा आधिक सहायता--संविधान के एक 
निदेशक सिद्धान्त में सरकार से यह माँग की गयी है कि वह प्रत्येक वायरिक के 
'काम करने के अधिकार' की व्यवस्था करेगी अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयुक्त 
रोजगार का प्रबन्ध किया जायेगा । 

इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गयी है कि वेरोजगार व्यक्तियों, बृड़ों, 
बीमारों तथा बपंगों को जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। यह 
सिद्धान्त भी मन्‌ ष्य के आत्म गौरव तथा प्रतिष्ठा को उचित स्थान देता है । 
क्या यह सिद्धान्त समाजवाद के अनुछूल हैं ? 

भारतोय संविधान में जो निदेशक सिद्धान्त दिये गये है वह्‌ समाजवाद की 
धारणा के सर्वधा अनुकूल है। निम्नलिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी : 

(१) चमानता--समाजवाद आथिक विषमता को दूर कर गरीब भौर अमीर 
के भेद को समाप्त करते की माँग करता है। भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धान्तों 
में (१) उत्पादन के साधनों का उचित वित्तरण, (7) आशिक सत्ता के संकेन्द्रण का 
अन्त, तथा (#) समान काम के लिए समान वेतव का दृष्टिकोण रखा गधा है । 
यह तीनों सिद्धान्त समाजवाद के समानता के आधार की पुष्टि करते है । 

(२) रोजगार---समाजवादी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं 
रह सकता। निदेशक सिद्धान्तों मे प्रत्येक नागरिक को रोजगार प्राप्त करने का 
अधिकार दिया गया है जौर सरकार को यह भादेश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए उपयुक्त काम की व्यवस्था को जाय । 

(३) मजदूरी की दर--तमाजवादी व्यवस्था में प्रत्वेक व्यक्ति को जीवन 


भारतीय संविधान के आर्थिक पक्ष र्प 


है । निदेशक सिद्धान्तों में नागरिक 
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दो अधिकारों को स्वीकार किया यया है : 
(0) निर्वाह मजदूरी (#) जीवन निर्वाह के लिए पर्वाप्त सावन 
इन दोनों सिद्धान्तों मे नागरिक के अच्छे जीवन स्तर के अधिकार को 
स्वीकार किया गया है कौर उसकी पूर्ति के लिए सरकार से आणा की गयी है । यह 
सवंथा समाजवादी विचारवारा के अनुकूल है । 

(४) सामाजिक चुरक्षा--तमाजवाद मे प्रायः प्रत्यक्ष नागरिक को जन्म से 
लेकर मृत्यु तक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है। वहाँ वृद्धावस्था में पेंशन तथा 
बीमारी में तथा अपयग होने पर आयथिक सहायता देने की व्यवस्था की जाती है। 
भारतीय संविधान में भी वेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा अपंग होने पर जाधिक 
सहायता देने का सुझाव दिया गया है । अत: यह समाजवाद के अनुकूल है। 
निदेशक सिद्धान्तों का पालन कहाँ तक हुआ है ? 

यह सत्य है कि भारतीय संविधान में दिये गये विदेशक सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ 
हैं । वह समाजवाद की घारणा के भी सवंधा अनुकुल हैं। किन्तु अच्छे सिद्धान्त 


बनाना एक वान है, उनका पालन करना दूसरी वात हैं | अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों का 
व्यथ हैं । अत 


निर्वाह के लिए पर्याप्त वेतन या मजदूरी दो 
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जब तक पालन नहों किया जाय तव॒ तक वह व्यर्थ हूँ । सिद्धान्तों को श्रेष्ठ 
समान कर सन्‍्तोप नहीं किया जा सकता ! तक उन सिद्धान्तों वा पालन नहीं 
किया जाता, जनता को कोई लाभ नहीं हो सकता । इसलिए यह देखना आवश्यक 
है कि निदेशक सिद्धान्तों का कहाँ तक पालन किया गया है । 

यदि गम्भी रता से देखा जाय तो पता लगेगा कि भारतीय संविधान के 
निदेशक सिद्धान्त सरकार की अलमारी में दन्द पवित्र सिद्धान्त मात्र हैं, उनका 
भारतोय जनता पर लेझममात्र भी प्रभाव नहों है। इसका अनुमाच बलग-अलग 
सिद्धान्तों का विश्लेषण करने से हो सकता है । 

(१) जीवन निर्वाह--पहले निदेशक सिद्धान्त में भारतीय मागरिकों को 
एक अच्छे जीवन स्तर के लिए साधन दिलवाने की दात कही गयी है | किन्तु जाजादी 
के २५ वर्ष वाद आर्थिक नियोजन के २० वर्ष बाद भी भारतीय नागरिक का बौदघ्चत 
जीवन स्तर वहुत वीचा है। भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय केवल ४३ रुपये 


मासिक है जो निश्चय ही बहुत कम है | देश की कन् से कम बआबी जनता ऐसी है 
जो एक समय भूली सो जाती है, देश के अधिकांश वाभरिकत ऐसे हैं छिन्हें पौष्टिक 
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भोजन नहीं मिलता औौर लाखों गर्मी, सर्दी, दर्षा सड़कों की पटरियों पर बिता 
देते हँ।इस स्थिति को किसी भी दृष्टि से सन्‍्तोपजनक न है। वहा जा सकता । 

(२) आर्थिक साधतव और तचत्ता--भारतीय बाजादी 
जितनी समितियाँ जौर आयोग नियुक्त किये गये हैं उनमें 
व्यक्त किया है कि भारत में आधिक साधन कुछ व्यक्तियों के 
आधिक सत्ता का संकेन्द्रण कम हाव के स्थाव पर चरच्तर व 


0 है| 





ह 5 


के याद सरकार द्वारा 
से अधिकांश ने- यह मत 
ही अधिकार में हैं और 
इता ही गया है । इससे 
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सरकार की आधिक नीति और उसके पालन करने की क्षमता का दिवालियापन ही 
सिद्ध होता है । 

यह एक दुखद सत्य है कि देश की जनता को समाजवाद के नारों से गुमराह 
करने का ही प्रयत्न किया गया है। यह एक मान्य तथ्य है कि सरकार द्वारा इने- 
गिने पू जीपतियों को ही उद्योग स्थापित करने के लाइसेंस दिये गये हैं । इसी प्रकार 
सरकारी नीति काला घन जमा करने वालों को परोक्ष रूप में संरक्षण देती रही है । 

आर्थिक सत्ता का संकेद्रण पूजीपत्तियों तथा मन्त्रियों में अधिक हुआ है । 
दुर्भाग्य की वात है कि समाजवाद की निरन्तर घोषणा करने वाले मन्त्रियों के घर 
में व्याह शादियों पर लाखों रुपया पानी की तरह वहाया जाता है | क्‍या इतनी बड़ी 
रकमें मन्त्रियों के वेतत की कमाई से जमा की जा सकती हैं ? 

तीसरी वात यह है कि भारत में खेती योग्य सारी भूमि अभी भी किसान 
को नहीं मिल सकी है। भूमि पर नेत्ताओं तथा नौकरशाही का अधिकार बढ़ता जा 
रहा है। यह प्रवृत्ति भारतीय संविधान की धारणा के सर्वया प्रतिकूल है। 

(३) वेतन मान--भारत में आथिक नियोजन के बीस वर्षो में बहुत तेजी से 
मुद्रा स्फीति हुई है और मध्यवर्ग तथा नौकरी पेशा लोगों की आधिक स्थिति में 
निरन्तर गिरावट आयी देश के विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों में काम करने 
वाले व्यक्तियों के वेतनों में बहुत अधिक विषमता है । यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार, बैंकों आदि में एक सरीखा काम करने बाले व्यक्तियों को ही बहुत 
भिन्न वेतन मिलते हैं। इस स्थिति से समाज में वहुत असन्तोप उत्पन्न हुआ है और 
हड़तालों को संख्या में वृद्धि हुई है । 

वेतन मान के सिलसिले में जीवन निर्वाह मजदूरी (4शंग्रष्ठ 9७8०) तो अभी 
बहुत दूर है, सब वर्गो के मजदूरों को अभी न्यूनतम मजदूरी भी मिलनी आरम्भ नहीं 
हुई है। मंहगाई के कारण सामान्य कर्मचारियों को वास्तविक मजदूरी (या वेतन) 
निरन्तर गिरती जाती है जिससे उन्हें वहुत कष्ट होता है। 

(४) बेरोजगारी में वृद्धि--भारत की आशिक नीति में समाजवाद की 
धारणा के सवसे विपरीत जो काम हो रहा है वह बढ़ती हुई वेरोजगारी है । “काम 
करने का अधिकार” अनेक नवयुवकों के लिए सुनहला स्वप्न मात्र है। रोजगार देने 
वाले प्रायः सभी क्षेत्रों में जातिवाद, प्रदेशवाद, भाई भतीजा-वाद तथा भ्रष्टाचार 
व्याप्त है। इससे देश की युवा पीढ़ी के मानस में क्रान्ति और नक्सलवादी धारणाएँ 
जोर पकड़ती जा रही हैं जो देश के सुखद भविष्य के लिए वहुत बड़ा खतरा है | 

उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतोय संविधान के निदेशक सिद्ध।न्त 
बहुत ही अच्छे और समाजवादी होने पर भी उनका सही आर्थों में पालन नहीं किया 
गया है। वास्तव में भारत जैसे देश के लिए जहाँ गरीबी, अन्ध विश्वास और 
सामाजिक एवं धार्मिक रूढियाँ प्रगति के रथ को सदा पीछे खींचती हैं, साधारण 
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उपचारों से काम चलने वाला नहीं है | इसके लिए अत्यन्त सशक्त एवं ऋान्तिकारी 
कदम उठाने होंगे जिसके लिए क्रान्तिकारी नेतृत्व की अत्यधिक आवश्यकता है । 


अभ्यास प्रश्न 
१. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वणित चार तत्त्वों के आथिक महत्त्व का 


की कीजिए । 

२. “भीरतीय संविधान में तागरिकों को आशिक दृष्टि से कौन से मौलिक अधिकार 
दिये गये हैं? उनकी विशेषताएँ लिखिए । 

३. भारतीय संविधान में वर्णित निदेशक सिद्धान्तों का आथिक पक्ष प्रस्तुत 
कीजिए | क्या यह्‌ सिद्धान्त समाजवाद के अनुकूल हैं ? 

४. भारतीय संविधान में वणित निदेशक सिद्धान्तों का सरकार द्वारा कहाँ तक 
पालन किया गया है ? उदाहरण देकर स्पप्ट कीजिए । 


( हा४+-7 
8 
३ केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध 
(काशफऋ-बडाकफ साफटाक एछञात्ग्रठछ 





भारत में संघीय वित्त व्यवस्था 

संसार के कुछ देश ऐसे हैं जिसमें एकछत्र शासन है । इसका अर्थ यह है कि 
उन देशों में केवल केन्द्र में एक सरकार होती है और देश के सभी भागों की शासन 
व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व इस पर होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था 
ऐकिक (ए7॥079) कहलाती है । ऐसा शासन व्यवस्था में आथिक अथवा वित्तीय 
नीतियाँ एक केन्द्र में निर्धारित होती हैं और इन नीतियों का पालन करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती । इंगलैंड में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था है। 

दूसरी प्रकार की शासन व्यवस्था संघीय (#60०:०४]) होती है जिसमें अनेक 
राज्य होते हैं । यह राज्य स्व॒तन्त्र इकाइयाँ होती हैं किन्तु इनकी सुरक्षा (/0०6०८०४) 
तथा मुद्रा (एणा०१०४) आवि की व्यवस्था केन्द्र से होती है। यह राज्य आन्तरिक 
प्रशासन, व्यवस्था तथा आर्थिक विकास के अनेक मामलों में स्वतन्त्र तीति अपना 
सकते हैं । संयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत संघीय प्रणाली के उदाहरण है। 
संघीय प्रणाली और वित्त 

संघीय शासन प्रणाली में केन्द्र को अपना खर्च चलाने के लिए आय प्राप्त 
करनी होती है तथा राज्यों को अपनी योजनाएँ पूरी करने और शासन व्यवस्था 
ठीक रखने के लिए रकम की आवश्यकता होती है । दोनों में आपसी मतभेद से बचने 
के लिए प्रायः संविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी जाती है कि केन्द्र द्वारा कौन 
से कर लगाये जा सकते हैं और राज्यों को आय प्राप्त करने के लिए कौन से कर 
लगाने का अधिकार है। दोनों ही शासन व्यवस्थाएँ संविधान के अनुसार अपनी 
सीमा में कर लगाती हैं और आमदनी प्राप्त करती हैं । 

अनेक बार ऐसा होता है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि 
अमुक कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जायेंगे किन्तु इनमें राज्य सरकारों को 

र्८ 
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अम्मुक भाग मिल सकेगा । इस प्रकार राज्य सरकारों को केन्द्र की कुल वसूली में से 
कुछ भाग सिलता है। 

संघीय शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता यह है कि अनेक बार कुछ 
विकास योजनाएं केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी जाती हैं। इन योजनाओ का खर्चे 
सम्पूर्ण रूप में या आशिक रूप में केन्द्रीय सरकार वहन करती है | कभी-कभी राज्यों 
को अपने बजट में घाटा रहता है और केन्द्रीय सरकार उसे पूरा करने लिए अनुदान 
देती है इस प्रकार राज्यों तथा केन्द्र के वित्तीय सम्बन्धों की मुख्य वाते तीन हैं: 

(१) कर के निश्चित क्षेत्र-केन्र तथा राज्य अपने लिए निर्धारित मदों 
या क्षेत्रों में ही कर लगा कर आय प्राप्त करते हैं 

(२) करों में हिस्ता--अनेक वार केन्द्र द्वारा वसूल किये गये कुछ करों में 
राज्य सरकारों का कुछ हिस्मा होता है । यह भाग संविधान द्वारा निर्धारित होता है 
या किसी आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्घारित क्या जाता है । 

(३) अनुदान--विकासशील अजर्थ-व्यवस्था मे केन्द्र द्वारा प्रायः राज्य सरकारों 
को व।पिक अनुदान दिये जाते हैं जिनसे राज्य सरकारों को अपने वित्तीय घाटे की 
पूर्ति करने में सहायता मिलती है । 
भारत में केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय. सम्बन्ध--विशेषताएँ : 

भारतीय संविधान को घारा २४५ से ३०० तक में यह व्यवस्था की गयी 
कि केन्द्रीय सरक्नार तथा राज्य सरकारों में किस प्रकार के सम्बन्ध होगे | वित्तीय 
सम्बन्धों का वर्णन २६४ से ३०० तक की घाराओ मे क्या गया है। इन सम्बन्धों 
की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

(१) कर (95७७) 

केन्द्र तथा राज्य सरकारों को विभिन्न मदों पर कर लगाने के अधिकार दिये 
गये है । यह अधिकार निम्नलिखित भागों में वर्गक्कित किये जा सकते हैं : 

(क) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं किन्तु जिनकी वसूली राज्य 
सरकारें करती हैं तथा जिनसे प्राप्त आय भी राज्य सरकारों को ही मिलती है : 

इस प्रकार के क्रों की व्यवस्था भारतीय संविधान की घारा २६० में की 
गयी है| इस वर्ग में निम्नलिखित कर सम्मिलित हैं : 

ओऔपकधियों या ऋगार प्रसाधनों पर ऐसे मुद्रांक कर ($8977 तएा9) तथा 
उत्पादन कर (&#०० 0प४५) जिनका वर्णन संधीय सूची में किया गया है | इन करों 
से प्राप्त पूरी रकम राज्य सरकारों को ही मिलती है । 

(ख) कर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं और जिनकी वसुली भी 
केन्द्रीय सरकार ही करती है किन्तु जिनको पूरी आय राज्य सरकारों को दे दी 
जाती है: है 

() कृषि भूमि के अतिरिक्त, उत्तराधिकार मे प्राप्त सम्पत्ति पर कर । 

(7) कृषि भूमि के जतिरिकत सम्पदा कर। 


३० भारतीय आधिक प्रशासन 


(0) रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से ले जाये गये यात्रियों तथा माल पर 
लगाये गये सीमा कर (चुगी आदि) । 

(४) रेल किराये तथा भाड़े पर कर। 

(४) स्कन्च विनिमयों (30०८ &ऋणाक्षाट्र०5) मे किये गये सौदो तथा वायदे 
के सौदों पर कर (मुद्राक कर को छोडकर) । 

(सं) समाचार पन्नों की खरीद तथा बिक्री पर कर तथा उनमे प्रकाशित 
विज्ञापनों पर कर । 

(शा) समाचार पन्नों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ के एक राज्य से दूसरे राज्य 
में खरीद या वित्री पर कर | 

इन सब करो की दरे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है किन्तु 
इनकी वसूली राज्य सरकारें करती है और अपने-अपने क्षेत्र मे की गयी वसूली उन 
राज्यों की ही आय होती है । 

एक राज्य से दूसरे राज्य मे होने वाले आपसी व्यापार के बारे मे भारतीय 
लोक सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है । 

(ग) कर जो केख्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते है, केन्द्रीय सरकार ही 
जिनकी वसूली करती है किन्तु जिनकी आय का वितरण केन्द्र तथा राज्यों में 
होता है : 

भारतीय संविधान की धारा २७० मे उन करो का ब्यौरा दिया गया है 
जिनकी वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है तथा जिनकी दरे भी केन्द्रीय 
सरकार ही निश्चित करती है किन्तु इन करो से प्राप्त रकम का बंटवारा केन्द्रीय 
सरकार तथा राज्य सरकार दोनो मे होता है। यह बटवारा किस आधार पर होगा 
इसका निर्धारण करने के लिए हर पाँचवे वर्ष एक वित्त आयोग ([एसंत्॥०८ 
(०7४एं5भं०7) नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी है, वित्त आयोग यह सुझाव देता 
है कि ऐसे करों से प्राप्त आय का बटवारा किस अनुपात से किया जाना चाहिए । 

इस श्रेणी मे केवल आय कर सम्मिलित है। केन्द्र तथा राज्यों मे बटने बाला 
इस कर का अनुपात प्राय: बदलता रहा है | 

न्द्र के लिए अधिभार--भारतीय संविधान की धारा २६६ तथा २७०७ में 
जो व्यवस्थाएँ (ऊपर ख तथा ग के अनुसार) की गयी है उनके अतिरिक्त केन्द्रीय 
सरकार इन दोनो वर्गों मे लगाये गये करो पर अधिभार लगा सकती है या उसमे 
वृद्धि कर सकती है। इस अधिभार की पूरी आमदनी केन्द्रीय सरकार के प्रयोग के 
लिए काम में ली जा सकती है । 

(घ) कर जो फेन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते है, केख्लीय सरकार द्वारा 


है! वसूल किये जाते है तथा जिनका वितरण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में किया 
जा सकता है : 
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इस वर्ग में केवल संघीय आबकारी कर (0प्रंणा 75०५० 00५9) सम्मिलित 
है । यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस कर का एक भाग राज्य सरकारों को दे सकती 
है। पिछले वर्षो में इस कर का एक भाग राज्यों को देने की परम्परा बत गयी है । 
अत: अब यह कर राज्यों की आय का एक नियमित भाग वन गया है । 
बह फर जो केन्द्रीय सरकार लगा सकती है : 

भारतीय संविधान की अनुसूची ७ में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों 
के अधिकार क्षेत्रों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार 
हारा निम्नलिखित कर लगाये जा सकते हैं : 

() आय कर (कृपि से प्राप्त आय को छोड़कर) । 

(४) कस्टम या चुगी (आयात तथा निर्यात पर) । 

(7) शराब, अफीम तथा कुछ अन्य चश्षे वाली औषधियों को छोड़कर 
तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं पर उत्पादन कर (%ऋलं5८ 7909) । 

(९४) निगम कर ((0एणथांगा 725) । 

(९) व्यक्तियों तथा कम्पत्ियों को पू'जी पर कर! 

(शं) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर सम्पदा कर। 

(शा) जल तथा स्थल मार्ग (विशेषकर रेल मार्ग) क्वरा ढोये गये माल और 
यात्रियों पर कर और उनके किराये तथा भाड़े पर शुल्क । 

(शा) वेचान साध्य विलेखों ()१८४०४४४!७ ॥757077०75), साख पत्रों, 
बीमा पालिसियों, अंशों के हस्तान्तरण बविलेखों तथा ऋण-पत्रों आदि पर लगाया 
गया मुद्रांक कर । 

(5) स्कन्‍्ध विनिमय वाजार में किये गये सौदों तथा वायदे के सौदों 
पर मुद्रांक कर के अतिरिक्त लगाये गये कर । 

(£) समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें छपे विज्ञापनों पर कर । 

(53) अन्तरराष्ट्रीय ऋ्य-विक्रय पर कर । 
वह कर जो राज्य सरकारें लगा सकती हैं : 

संविधान की अनुसूची, के अनुसार राज्य सरकारें जो कर लगा सकती हैं 
उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं : 

() भूमि पर लगान । 

(7) कृषि आय पर कर । 

(70) कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर । 

(४) कृषि भूमि पर सम्पदा कर । 

(५) भूमि तथा मकानों पर कर । 

(छं) खनिजों पर कर । 

(शा) राज्यों में वनाये गये नशीले पदार्थों पर कर । 

(शा) विजली के उत्पादन और उपभोग पर कर । 
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(४)- माल की खरीद और विक्री पर कर । 

(४) समाचार पत्रों के अतिरिक्त विज्ञापनों पर कर । 

(5) अतिरिक्त जल तथा स्थल मार्गों से यात्रियों तथा माल पर कर |, 

(00) विभिन्न प्रकार की गाड़ियों पर कर । 

(४7) पशुओं तथा नावों पर कर | 

(59) व्यवसाय पर कर। 

(४९) मनोरंजन, शर्त तथा जुये पर कर । 

(एएं) मुद्रांक कर ($7फ एप) ॥। 
(२) समेकित निधि (00॥50[04०० 77770) 

भारतीय संविधान में राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के वीच करों की आय 
के वितरण के अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था समेकित निधि के बारे में की गयी है। इस 
व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा करों से प्राप्त आय (जो संविधान के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार के हिस्से की है) का सम्पूर्ण भाग एक समेकित निधि में 
डाल दिया जाता है । केन्द्रीय सरकार जो ऋण आदि प्राप्त करती है वह रकमें भी 
समेकित निधि में डाली जातो है सरकार के सब खर्च इस निधि में से ही चलाये 
जाते हैं । 

केन्द्रीय समेकित निधि की भाँति ही प्रत्येक राज्य में भी एक समेकित निधि 
है। संविधान में व्यवस्था वी गयी है कि राज्य सरकारों की आय तथा प्राप्त ऋषों 
की सब रकमें इस निधि में डाली जाती है । 

केन्द्रीय समेकित निधि में से कोई भी रकम लोकसभा की अनुमति के बिना 
खर्चे नहीं की जा सकती । इसी प्रकार राज्य समेकित्त निधि में से रकम खर्च करने 
के लिए विधान सभा की अनुमति आवश्यक है| यह अनुमति प्रति वर्ष बजट सूत्र में 
प्राप्त की जाती है। यदि सरकार को निर्धारित रकम से अधिक राशि खर्चे होने की 
आशंका हो तो लोकसभा या विधान सभा में पूरक माँगें (87फञॉगालाएबाए 
0७78705) पास करवात्ती पड़ती है । 
(३) सहायता अनुदान (5ध्8-॥-/#0) 5 

भारतीय राज्यों में से अधिकांश की आ्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 7 
योजनाओं के कारण प्रायः सभी राज्यों को वड़ी-बड़ी रकमें खर्च करनी पड़ती हैं। 
प्रजातल्त्र की सम्भवतः सबसे वड़ी कमजोरी यह है कि जनता पर बहुत अधिक क्र 
लगाना सम्भव नहीं है । अतः: राज्य सरकारों के कर के साधन बहुत सीमित रह 
गये हैं । 

इन कारणों से प्रायः सभी राज्यों को कुछ नियमित ख्चे चलाने के लिए भी 
केन्द्र का मु ह ताकना पड़ता है। भारतीय संविधान की धारा २७४ के अन्तर्गत यह 
व्यवस्था की गयी है कि महत्त्वपूर्ण योजनाओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य 
सरकारों को अनुदान दे सकती है । यह अनुदान परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के 
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अनुसार वदल सकते हैं । यह अनुद्यन प्‌ जीगत व्यय अथवा नियमित खर्चे की पूर्ति 
के लिए हो सकते हैं और इनकी राशि आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा 
सकती है। 

विशेष अनुदान--भारतीय सविधान की घारा रछई में असम, विहार, 
उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों को पटसन तथा पटसन के सामान 
के निर्यात पर लगाये गये निर्यात कर के वदले में सहायता देने की व्यवस्था की गयी 
थी । यह व्यवस्था पहले दस वर्ष (१६४१ से) के वास्‍्ते की गयी थी अतः इसे 
समाप्त कर दिया गया है | 
(४) ऋण (80०77०फ725) 

भारतीय संविधान की धारा २६२ के अनुसार भारत सरकार को ऋण लेने 
की अनुमति दी गयी है। यह ऋण देश के नागरिकों कथवा विदेशों से लिए जा 
सकते हैं। इन ऋणों की सीमा भारतीय लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है और 
सरकार इन सीमाओं के भीतर ही ऋण ले सकती है, अधिक नहीं । 

भारत सरकार की भाँति ही राज्य सरकारों को भी ऋण लेने की अनुमति 
दी गयी है, संविधान की घारा २६३ में यह व्यवस्था की ययी हैं कि राज्य सरकारें 
अपने देश में ही ऋण ले सकती है (विदेशों में नही) । इन ऋणों की सीमा राज्यों 
की विधान सभा द्वारा निश्चित की जाती है तथा ऋण राज्य सरकार की गारन्टी पर 
ही लिए जाते हैं । 

सद्र से ऋण--राज्य सरकारें जनता के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार से भी 
ऋण ले सकतो हैं । भारतीय संविधान केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के ऋण देने 
की अनुमति प्रदान करता है । 
(५) विविध (]/$८७७४९००$ ९८४४०॥$) सम्बन्ध 

केन्द्र तथा राज्य सरकारों में कुछ अन्य वित्तीय सम्बन्ध भी हैं जिन्हें विविध 
की श्रेणी में रखा जा सकता हैँ ) यह सम्वन्ध निम्नलिखित हैं : 

() कर सुक्ति--राज्यों के क्षेत्र में स्थिति केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर 
राज्य, नगरपालिका अथवा पंचायत द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 

(7) विजली--केस्द्रीय सरकार जितनी विजली का उपभोग करती है उस 
प्र राज्य सरकार द्वारा कोई कर वसूल नहीं किया जा सकता । 

(४) घादी योजनाएँ--केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र के 
अन्तगंत नदी घाटी योजनाओं से उत्पन्न विजली या पानी पर राज्य सरकार द्वारा 
कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 

(४४) राज्य सरकार--राज्य सरकारों की सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा आमदनी पर 
केन्द्रीय सरकार कोई कर वसूल वहीं कर सकती । 


डे 
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इस प्रकार केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से तथा राज्य सरकारें केन्द्रीय 
सरकार से कर के रूप में कोई रकमें वसूल नही कर सकती । यह व्यवस्था सुविधा 
की दृष्ठि से बहुत अच्छी है । 

(६) वित्त आयोग ([्र0श्ञा०० (०7॥॥59ं08) 

भारतीय संविधान की धारा २८० में यह व्यवस्था की गयी है कि भारत के 
राष्ट्रपति द्वारा पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जायेगी | यह नियुक्ति 
पाँच वर्ष से पहले भी की जा सकती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष त्तथा चार 
अन्य सदस्य हो सकते है कि जिनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है । 

वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनकी नियुक्ति की विधि भारतीय 
लोकसभा द्वारा निश्चित की जा सकती है विन्तु अब तक की परम्परा यह रही है 
कि वित्त आयोग में प्राय: राजनयिक, अर्थशास्त्री, प्रशासक तथा न्यायशास्त्रियों को 
सदस्य बनाया जाता रहा है। 

कार्य: वित्त आयोग के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये है : 

(१) कर की रकस का विभाजन--वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट में यह सलाह 
देता है कि केन्द्र तथा राज्यों के वीच वाँटी जाने वाली करों की रकम कितनी होनी 
चाहिए तथा वह किस अनुपात में बाँटी जानी चाहिए । 

(२) अनुदान--वित्त आयोग का दूसरा काम इस बारे में सलाह देता है कि 
केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान किन सिद्धान्तों के अनुसार दिये 
जाने चाहिए । 

(३) अन्य--यदि राष्ट्रपति किसी अन्य वित्तीय समस्या के बारे में सलाह 
चाहे तो देश की श्रेष्ठ वित्तीय व्यवस्था के हित मे उचित सलाह देना । 

वित्त आयोग को अपने काम की पृति के बारे में व्यापक अधिकार होते 
हैं । वह विभिन्न क्षेत्रों की राय ले सकता है तथा राज्यों में प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों 
तथा व्यवसायथियों अःदि से विचार-विमर्श करने के पश्चात्‌ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करता है । 

वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है और 
राष्ट्रपति उसे भारतीय संसद के सामने प्रस्तुत कर देते है। भारत सरकार प्राय: 
रिपोर्ट के साथ-साथ अपने विचार भी संसद के सामने रख देती है। 

भारत में वित्त आयोग तथा उनकी सिफारिशों 
[गर50८ट8 20शाइड0ठपड 670 प्ताझए एए20शशएहाग0 8 प्र0प5 एप ॥ग9५] 
भारतीय सविधान की धारा २८० के अनुसार पहले वित्त आयोग की नियुक्ति 
संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर होती थी । अतः पहला वित्त आयोग १६४६१ 
में नियुक्‍तत किया गया जिसके अध्यक्ष श्री क्षितीशचन्द्र नियोगी (6. 2. ]२८४०४/) 
थे । दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति १६५७ में हुई और श्री के० संधानम्‌ उसके 
अध्यक्ष थे तथा तीसरा वित्त जायोग १६६१ में ए० के० चन्दा की अध्यक्षता में 
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नियुक्त किया गया। चौथा वित्त आयोग १६६४ में नियुक्त किया गया और 
इसकी अध्यक्षता न्यायमृति पी० वी० राजमन्नार छवारा को गयी। पाँचवाँ वित्त 
आयोग २६९ फरवरी १६६८ को श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में नियुक्त 
किया गया । इसकी नियुक्ति कुछ पहले की गयी ताकि १६६६ में आरम्भ होने 
वाली चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके छुझावों को कार्याविन्‍त किया जा सके । 
भारत के पाँचों वित्त आयोगों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दिये गये हैं 
जिन्हें प्रायः भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । उन आयोगों द्वारा महत्त्व- 
पूर्ण करों के वितरण के बारे में जो सिंफारिशें की गयीं उनका व्यौरा भागे दिया 
जा रहा है: 
/ (१) आय कर का वित्तरण 

भारत में आय कर की दरें प्रति वर्ष वजट में भारत सरकार छ्ादा निर्वारित 
की जाती है। आय कर से जितनी रकम वसूल होती है उसका एक भाग राज्य 
सरकारों को दे दिया जाता है। 

आय कर की रकम के वितरण के वारे में वित्त आयोग को तीन वारतें निश्चित 
करनी होती हैं : 

()) केन्द्र शाप्तित प्रदेशों को आय कर से प्राप्त चुद्ध आय का कौन सा भाग 
मिलना चाहिए । 

(४) राज्य सरकारों को आयकर की बुद्ध वामदनी में से कितना हिस्सा 
दिया जाना चाहिए । 

(90) राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को दिये जाने वाले भाग के बाँदने का 
क्या आघार होना चाहिए । 

आगे इन तीनों समस्याओं के सम्बन्ध में वित्त आयोगों के सुझाव पर प्रकाश 
डाला जा रहा है: 

(१) केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग--पहले वित्त आयोग छारा आय कर की 
शुद्ध आय में केन्द्र शासित प्रदेशों का भाग २७५ प्रतिशत निश्चित किया था | इससे 
पहले भारत में &, 8 0 श्रेणी के राज्य थे । ९ श्रेणी के राज्यों को आय कर की 
कूल प्राप्ति का १ प्रतिशत भाग दिया जाता या | प्रथम वित्त आयोग ने (श्रेणी के 
राज्यों को आय कर की बुद्ध आय का २७४ प्रतिग्रत देने का चुकाव दिया । तीसरे 
आयोग ने इसकी राशि २५० प्रतिशत करने की सिफारिश की तथा पाँचवें वित्त 
आयोग ने इस राशि को २६० प्रतिशत कर देने का सुझाव दिया है जिससे भारत 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार अव आय कर की कुल प्राप्ति का २९६० - 
प्रतिशत भाग केच्ध आासित प्रदेशों को दे दिया जाता है। 

(२) राज्यों का भाग--प्रथम वित्त आयोग की नियुक्तित से पहले ० श्रेणी 
के राज्यों को छोड़कर (जो केन्द्र प्रशासित थे) अन्य राज्यों को बाबकर की शुद्ध 
आय का ४० प्रतिशत भाग दिया जाता था । प्रथम वित्त जायोग ने यह भाग ५५ 
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प्रतिशत तथा दूसरे आयोग ने इसे ६० प्रतिशत करने का सुझाव दिया । तीसरे 
वित्त आयोग ने राज्यों का अंश ६६३ करने की सिफारिश की तथा चोथे आयोग ने 
यह भाग ७५ प्रतिशत कर देने का सुक्ताव दिया । पाँचवे वित्त आयोग ने भी राज्यों 
का हिस्सा ७५ प्रतिशत ही बनाये रखने की सिफारिश की | भारत सरकार ने सभी 
वित्त आयोगों की सिफ:रिशों को बिना कोई परिवतंन किये स्वीकार किया है । 

(३) वितरण का आधार-- राज्यों को आय कर का अश वितरित करने में 
प्राय: दो अधार रहे है : पहला आधार जन सख्या और दूसरा आधार कर बसुली 
की कुल रकम । यह वात स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यो मे प्रायः 
बहुत कम रकम आय कर के रूप में वसूल होती है जबकि महाराष्ट्र, बंगाल तथा 
तमिलनाडु जैसे राज्यों में आय कर की अधिवाश रकम बसूल होती है । अत कर 
वसूली वो आधार मानने पर आय कर की अधिकतर रकम वापस उन्ही राज्यों को 
मिल जाती जो पहले ही काफी सम्पन्न और उन्नत है। अत. सभी वित्त आयोगो ने 
आय कर का अश बाँटने मे जन संख्या को अधिक और कर वसूली को रकम को कम 
महत्व दिया है! 

पहले वित्त आयोग ने आय कर की बॉटी जाने वाली रकम का 5० प्रतिशत 
भाग जन संस्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत कर वसूली के आधार पर वॉटने 
का सुझाव दिया था । दूसरे आयोग दे ६० प्रतिशत रकम जन सख्या के आधार पर 
बाँटमे की सिफारिश की किन्तु तीसरे ठया चौथे आयोगों ने 5० प्रतिशत रकम की 
जन सस्‍या के आधार पर वॉटने का सुझाव दिया है। पाँचवे वित्त आयोग ने दूसरे 
वित्त आयोग के मत से सहमति प्रकट की है और बॉटी जाने बाली रकम का ६० 
प्रतिशत भाग जन सख्या के आधार पर तथा १० प्रतिशत भाग कर वसूली के आधार 
पर वॉटने का सुभाव दिया है । 

इस प्रकार सभी वित्त आयोगो ने जन संख्या को अधिक महत्त्व दिया है ताकि 
कम विकसित राज्यो को पर्याप्त सहायता मिल सके । इस दृष्टि से पॉचवे वित्त 
आयोग की सिफारिश समाजवादी घारणाओ के अधिक अनुकूल है । 

(२) सवीय आवकारी कर (एज ऋिणं६७ 0079) 

भारतीय सविधान में आय कर का एक भाग ती राज्य सरकारो को देना 
अनिवाये है किन्तु धारा २७२ मे यह्‌॒ व्यवस्था की गयी हैं कि यदि सरकार चाहे 
तो संसद द्वारा कानूत पास करवा कर केन्द्रीय उत्पादन कर का कुछ भाग भी राज्य 
सरकारों को बाँटा जा सकता है। अतः केन्द्रीय आवकारी कर की आय मे से कोई 
भाग राज्यों को वाटना अनिवाये नही है । 

भारतीय संविधान से उत्पादन कर का एक भाग राज्यों में बॉँठना अनिवार्य 
नही है । प्रथम वित्त आयोग की नियुवित से पहले भारत सरकार द्वारा इस मद की 
भय में से राज्यों को कोई रक्रम नही दी जाती थी । पहले वित्त आयोग ने तम्बाक 

(सिग्नेट तथा सिंगार सहित), दियासलाई तथा वनस्पति पदार्थों पर लगाये गये उत्पादन 


केन्द्र तया राज्पों के वित्तीय सम्बन्ध ३७ 
कर का ४० प्रतिशत भाग राज्यों में वितरित करने का सुझाव दिया । यह वितरण 
राज्यों को जन सख्या के आवार पर करने की सिफारिश की भयी। दूसरे वित्त 
आयोग ने भी जन संख्या के आधार पर वितरण को उचित ठहराया । 

तीसरे वित्त आयोग ने ३४ वस्तुओं पर लगाये गये उत्पादव कर का २० 
प्रतिशत भाग राज्यों में बादने का सुकाव दिया। इस छाग्रोग ने जन संख्या के 
अतिरिक्त तिभिन्न राज्यों के आर्थिक विकास या आथ्िक्र दुर्वलता को भी मद्दत्त्व 
दिया है और सब बातों को ध्यान मे रखकर विभिन्न राज्यों में वितरण की प्रतिदतें 
निश्चित कर दीं । 
चौथे वित्त आयोग ने भी संघीय उत्पादन कर का २० प्रतिशत भाग राज्यों 
को देने का सुझाव दिया | इस आयोग ने वित्तरण का ८० प्रतिशत आवार जन सख्या 
और २० प्रतिजत आर्थिक पिछद्ञापन बतलाया । आयोग ने इसी कावार पर अलग- 
अलग राज्यों को दिये जाने वाले भाग का अनुमान लगा कर प्रतिशत निर्वारित कर 
दी । पाँचव वित्त आयोग मे भी इसी आवार को स्वीकार किया है । 
करों में से राज्यों को स्थानान्तरित रकम 

ऊपर दिये गये विवरग से स्पप्ट है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आय कर तथा 
संघीय उत्पाइन कर की आब में से तियमित रूप में कुछ रक्तम र 
स्थानान्तरित की जाती रही हैं। इस रकम की राशि में नियमित रूप में वृद्धि हुई 
हैं जितका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लगता है : 

केन्द्र से राज्यों को कर-भाग र 





स्थादान्तरफप 





कुल रकम वापषिक साय 





प्रथम योजना काल 





स्श्३ ७० 
द्वितीय योजना काल 3१० श्ड२ 
तृताय याजना काल ११६६ स्ड्द्‌ 
१६६६-६७ से १६६८-६६. १२७६ ड२६्‌ 
१६६६-४० से १६३१-३२ २२२७ ४२ 
इस तालिका से स्पष्ट है कि राज्यों को केन्द्र से करों के अंश से मिलने वाली 
रकम में निरन्तर वृद्धि हो रही है इस वृद्धि के दो कारण हैं : 
() अधिक आय--पहला कारण बह हें कि करों की रक्तम में निरन्तर वद्धि 
रही है क्योंकि सरकार दावा करों की दर में निय्रमित वृद्धि की जा रही है । 
प्रायः सभी वस्तुओं पर उत्पादन कर में वृद्धि हुई हैं तवा आय कर की दरें भी 
बढ़ती ही गयीं है। इस बढ़ती हुई आय नें से स्वाभाविक रूप में राज्यों का हिस्सा 
भी बढ़ा है! 
(8) बढ़ता हुआ भाग--प्रत्येक्र विच आवोग ने राज्यों का हिस्पा भी बढ़ाने 


पु 
बी £५० फारिश न >> पहले आयो ्ध पहले राज्यों व आय लक 8 2] 
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आय में से केवल ५० प्रतिशत भाग मिलता है जो वढ़कर अब ७५ प्रतिशत हो 
गया है । इससे भी राज्यों को पहले से अधिक रकम मिलती रही है । 
अनुदान (ठ478न॥-छ0) 

वित्त आयोगों द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों के बारे में भी 
सिफारिश करनी होती है। यह अनुदान प्रायः योजनाओं के घाटे को पूरा करने के 
वास्ते दिये जाते है या कुछ विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देने की व्यवस्था 
की जाती है। वित्त आयोग प्राय: आ्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों को अधिक 
अनुदान देने का सुभाव देते रहे हैं । 

पाँचवें वित्त आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना काल में राज्यों को वूल ६३८ 
करोड़ रुपये के अनुदान देने का सुझाव दिया है जिसमे से सबसे अधिक रकम उड़ीसा 
तथा असम जैसे बहुत विछड़े राज्यों को तथा शेष रकम सात राज्यों को देने की 
सिफारिश की गयी है। 

योजना काल में (१६५१-५२ से १९७१-७२) भारत सरकार द्वारा राज्यों 
को कूल ५४६० करोड़ रुपये की रकम अनुदान में दी गयी है--ऐसा अनुमान लगाया 
गया है। इस प्रकार अनुदान का वापिक औसत लगभग २४३ करोड़ रुपया है। 
पिछले तीन वर्षों मे अनुदान की वाधिक औसत ६०० करोड़ रुपये से अधिक रही है 
अतः स्पष्ट है कि राज्यों की केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता निरन्तर बढ़ती जा रही 
है। यह स्थिति निश्चय ही संतोषजनक नहीं कही जा सकती । 
ऋण ([,0975) 

राज्यों की दुर्बंल आ्थिक स्थिति का अनुमान इस बात से भी लगता है कि 
योजना काल में राज्य सरकारें केन्द्र सं नियमित ऋण लेतो रही है और इस ऋण 
की वापिक रकम में तेजी से वृद्धि हो रही है | प्रथम योजना काल में राज्य सरकारों 
द्वारा केन्द्रीय सरकार से लिए गये ऋणों की रकम लगभग ६३८ करोड़ रुपये थी जो 
द्वितीय योजना काल में १०३८ करोड़ रुपये हो गयी । तृतीय योजना काल में केन्द्रीय 
सरकार द्वारा राज्यों को लगभग २१११ फरीड़ रुपये के ऋण दिये गये । पिछले तीन 
वर्षो में (१६६६-७० से १९७१-७२) भी केन्द्र द्वारा राज्यों को १००० करोड़ से 
अधिक रकम के ऋण दिये जाने का अनुमान है इस प्रकार राज्यों की आधथिक दुबवलता 
के कारण उन पर ऋण भार भी बढ़ता चला जा रहा है । 
कमियाँ और सुझाव 

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों की गहराई से अध्ययन करने 
से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है जिन्हें रोकना बहुत आवश्यक है : 

(२) राज्यों की बढ़ती हुई निर्भरता-- ऊपर दिये गये अंकों से स्पष्ट है कि 
भारत के राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता निरन्तर बढ़ रही है । इसका प्रमाण यह है 
कि एक ओर तो राज्य केन्द्र से अधिक अनुदान ले रहे है, दूसरे वह केन्द्र से अधिक 
रकमें उधार भी प्राप्त कर रहे है, इससे राज्यों पर ऋण भार भी निरन्तर बढ़ता 
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चला जा रहा है। इस स्थिति में सुवार करने के लिए राज्यों को अपने व्यय में 
करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा करों की जाय में वृद्धि करने की चेष्टा 
करनी चाहिए । 


६ + मा धनक अधलट अंक: ० सवार ०. उ जप  ८ रन ० 
यदि राज्य अपनी कर वस॒ल करने की प्रक्रिया में सुवार करल ताभा 





बन 


क््‌ध 


चका वृद्धि हा सकत है 
(२) नीति में सहयोग--पिछले कुछ 
सरकारों की नीतियों में मतभेद उत्पन्न हो गये हैं। यदि आथिक नीतियों का तिर्माण 


ड्ज्द्ल 


को अक /कअनअ क, सरकार मम, राज्य लक 
वदंधा म कन्द्राय सरकार तथा राज्य 


हर || 


पारस्परिक विचार विमर्ज के द्वारा किया जाय तो आपसी लेन-देन की समस्याओं का 
समावान सरलता से हो सकता है और ऋण तथा व्याज के भुगतान की कठिनाई दूर 


हा सकता हूं । 

(३) समाजवादी समाज--भारत में “गरीबी हटाओ” का जो नया नारा 
लगाया गया है वह समाजवाद लाने की इच्छा छा प्रतीक है किन्तु इसमें सफलता 
प्राप्त करने के लिए देश की कर नीति में कान्तिकारी परिवतेन करने होंगे । 

कै स्तरों प्र होंगे - एक तो भारत ््े 

यह परिवतेन केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर होंगे। एक ओर तो भारत के 
० पर 23०-7] अधिक्ता रियो झ्न अपतसे दर पक ठाठ करनी 

मन्त्रियों तथा बड़े धिक्रारियों को अपने राजसी ठाठ में कुछ कमी करन 


0 





का उद्घाप करन वाल स 
५ > > वा का बत लें कठिन तो है किनत्र असम्भव नहीं है 
सही अर्थो में देश की सवा का वबत ले । यह कठिन ता है किन्तु असम्भव नहा हू । 


अभ्यास जअच्च 

९. भारतीय संविधान में कर लगाने के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्यों के लिए जो 
व्यवस्था की गयी है उसका विवेचन कीजिए । 

२. वित्त जायोगों पर एक निवन्‍्ध लिखिए तथा उनकी मुख्य सिफारिशों पर 
प्रकाश डालिए । 
भारत में केन्द्र तथा राज्यों में कौन से करों का विभाजन होता है। इस 
विभाजन के आधार की विवेचना कीजिए )] 
४. “भारतीय राज्यों की केद्ध पर निर्भरता बढ़ती जा रही है” इस क्घन की 





आलोचनात्मक व्याख्या कोजिए । 


ु भारत में वित्तीय प्रशासन 
(एशार&र८टा&, 4&709५/पराइप7 ७770४ एएर एरश०7४] 











एक पुरानी कहावत के अनुसार संसार में अधिकांश विवाद  ज्र, जमीन 
ओर जून गर्थात्‌ धन, धरती और स्त्री के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में, यह 
तीनों ही तत्त्व मानव के सामाजिक जीवन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग हैं | इनमें जर 
अर्थात्‌ वित्त सवसे अधिक चलनशील और आकर्षक होता है क्योंकि वित्त के द्वारा 
संसार की अधिकतर श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं । वित्त का महत्त्व आधुनिक 
शासन व्यवस्था के लिए विशेष है क्योंकि आधुनिक प्रशासन का व्यय भार निरन्तर 
बढ़ रहा है जिसकी पूर्ति जनता द्वारा दिये गये करों से होती है । प्रकार का स्वरूप 
प्रजातान्त्रिक होने के कारण उसे जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का दुरुपयोग 
करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है । अतः करों से प्राप्त आय पर्याप्त तो 
होनी ही चाहिए, परन्तु इसका उपयोग भी जनहित में किया जाना चाहिए। इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण सरकारी आय, व्यय तथा कणों का समुचित लेखा- 
जोखा तथा सम्पूर्ण रकम के श्रेष्ठतम उपयोग पर यथोचित नियन्त्रण होना 
आवश्यक है।॥ 

वित्तीय प्रशासन का अर्थ--जिस प्रकार देश की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए 
नागरिक प्रशासन (सेना, पुलिस तथा अनेक प्रशासनिक विभागों) की व्यवस्था करनी 
आवश्यक होती है उसी प्रकार देश के आर्थिक साधनों की यथोचित देख-रेख करना 
भी आवश्यक होता है। यही वित्तीय प्रशासन है । यदि सामान्य दृष्टि से देखा जाय 
तो किसी देश, संस्था अथवा व्यक्ति की आय, व्यय तथा ऋणों का सामान्य प्रवन्ध 
ही वित्तीय प्रशासन कहलाता है। 

क्षेत्र-- वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र स्वभावत: किसी राज्य अथवा संस्था का 
सम्पूर्ण लेन-देन होता है। इसमें मुख्यतया निम्नलिखित क्रियाएँ सम्मिलित की जा 
सकती हैं : 
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(१) आय की प्राप्ति, 

(२) आय तथा व्यय का यथोचित सभच्वय, 

(३) लोक ऋण की व्यवस्था, तथा 

(४) वित्तीय क्रियाओं का सामान्य नियन्त्रण । 

आधुनिक प्रशासन व्यवस्था में इन चारों क्रियाओं का उचित प्रवन्ध करना 
आवश्यक होता है । इन क्रियाओं की उचित व्यवस्था के लिए विशेष विभाग स्थापित 
किये जाते है जिनमें इनका लेखा-जोखा रखने तथा पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से 
चलाने के लिए अधिकारी एवं अन्य कमंचारी नियुक्त किये जाते हैं । वास्तव में, 
आय प्राप्ति की योजना बनाने से लेकर उसके खचे करने तक की क्रियाओं की 
पर्याप्त व्यवस्था ही वित्तीय प्रशासन का क्षेत्र है। 

वित्तीय प्रशासन के सिद्धान्त (टक्याणा$ री क्क्षालंग 8तगगापरांशा8- 
807)--सामान्य रूप में वित्तीय प्रशासन की कुशलता अधिकारियों की व्यक्तिगत 
सुक-बूक, योग्यता तथा तत्प रता पर निर्भर करती है अत: उसके लिए कोई निश्चित 
सिद्धान्त निर्धारित करना विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। परन्तु वित्तीय प्रशासन 
अधिकारियों के मार्ग दर्शन के लिए सामान्‍य अनुभव द्वारा कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित 
किये गये है जिनके पालन से आय का संयोजन कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। 
उक्त सिद्धान्त निम्नलिखित है : 

(१) संगठन की एकता (एथ्रा0णा ० एछग्ाए ण॑ 08क759007)--इस 
सिद्धान्त का तात्पय यह है कि वित्तीय प्रशासन केन्द्रित होना चाहिए तथा कार्ये 
विशेष के लिए निश्चित व्यक्ति अपने-अपने कार्य की कुशलता के लिए उत्तरदायी 
होने चाहिएं । इसका तात्पयें यह है कि दायित्व विकेन्द्रित होते हैं परन्तु सत्ता एक 
जगह केन्द्रित होती हैं जहाँ सभी वित्तीय निणेय तथा नीतियाँ निर्धारित की 
जाती हैं । 

(२) विधान सभा की इच्छाचुत्तारा संचालन (एंश्राणा णी एणाए़ाशा०९ 
र्यात 6 छपी! जे 6 7.8990ए7०)- इसका तात्पये यह है कि सम्पु्णं आय, 
व्यय और ऋण वी व्यवस्था जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के आदेशानुसार ही 
होनी चाहिए । विधान सभा के निर्णयानुसार आय, व्यय और ऋण की व्यवस्था 
प्रजातान्बरिक दृष्टिकोण के सर्वेथधा उचित एवं युक्तिसंगत है । आधुनिक समय में वजट 
वनाकर उसे विधान सभा से अनुमोदित करवाना इसी सिद्धान्त की पूर्ति का 
परिचायक है । 

(३) सरलता एवं नियमितता (एंश्राण0 णी अंगरज़ांलाए ब्यात ए०एए- 
[879)--किसी भी देश की प्रशासन प्रणाली सरल होनी चाहिए ताकि वह न केवल 
प्रशासकों के लिए आरामदायक हो बल्कि सामान्य जनता के भी आसानी से समक् 
में भा सके । इसके अतिरिक्त आय तथा व्यय की क्रिया सम्पूर्ण बर्ष में नियमित 
रूप से बेटी हो तो प्रशासन के लिए सुविधा रहती है। इससे न तो आकस्मिक ऋण 
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लेने की आवश्यकता होती है, व ही अपव्यय होने का भय रहता है | नियमितता 
के लिए प्रशासनिक कुशलता अत्यन्त आवश्यक हैं । 

(४) प्रभावश्ञाली नियन्त्रण (एश्राणा रण सिीविणीए९ ((०४0))--वित्तीय 
प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि वह पर्याप्त लचकदार होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमे अनावश्यक वन्धन नही होने चाहिएं । किन्तु इसका तात्पय यह नही है 
कि सरकारी धन खर्च करने मे किसी नियम का पालन ही न हो । यदि ऐसा हुआ 
तो सरकारी रकम का दुरुपयोग होने की बहुत आशंका रहेगी । अतः रकम के खर्च 
पर कुशल एवं प्रभावपूर्ण नियन्त्रण होता आवश्यक है । यह नियन्त्रण विधान सभा, 
या लोक सभा, अकेक्षण अधिकारियों तथा लोव-लेखा समितियों का हो सकता है । 

आय व्ययक या बजट (80072०)--बजठट एक ऐसा व्यौरा होता है जिसमें 
आगामी वर्ष के आय और व्यय के अनुमान प्रस्तुत किये जाते है । इन अनुमानों के 

साथ प्रायः पिछले वर्ष के वजट तथा संशोधित अनुमात और उससे सी पूर्व की 
वास्तविक आय और व्यय सम्बन्धी अंक दिये जाते है । उदाहरणस्वरूप, १६७०-७१ 
के बजट में १६६८-६६ की आय और व्यय के वास्तविक अंक तथा १६६६-७० की 
आय और व्यय के बजट तथा संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। इस दृष्टि से 
बजट प्राय. तीन वर्षो के तुलनात्मक अकी का ब्यौरा होता है। 

आगम तथा पूजीगत बजद ([२6ए९शप्र6 870 (थणॉं० 3708०)--वजट 
को प्रायः दो भागों मे प्रस्तुत किया जाता है। पहले भाग मे आगम (२७ए०॥०९) 
बजट होता है जिसमे करो से प्राप्त कुल आय अथवा सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत 
प्राप्त आय तथा सामान्य कार्यो की पूर्ति के हेतु किये गये व्यय सम्मिलित होते है । 
सरकार द्वारा व्यावसायिक कार्यो मे जो पूजी विनियोजित की जाती है अथवा ऋण 
दिये जाते है तथा जो ऋण भादि प्राप्त किये जाते है बह पू जीगत वजठ मे दिखलाये 
जाते है। 

बजट की प्रक्रिया--(१) तैयारो--केन्द्र तथा राज्य सरकार के वित्त 
मन्ब्रालय मे एक बजट विभाग होता है जो विभिन्न मन्त्रालयों के कभाधीन विभागों 
की आय तथा व्यय सम्बन्धी आऑकड़े संग्रह करता रहता है। आगामी वर्ष के लिए 
विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा जो योजनाएँ स्वीकृति की जाती है उनका सम्पूर्ण व्यौरा भी 
वजट विभाग एकत्रित करता है और आगयामी वर्ष के अनुमान तैयार करता है। 
इस प्रकार वजट विभाग द्वारा गत दो वर्षों के वास्तविक अथवा संशोधित भंक तथा 

आगामी वर्ष के अनुमानित आय-च्यय के अंक तैयार कर लिए जाते हैं, यही 
बजट है। 

(२) कर आदि के प्रस्ताव--इघर बजट विभाग बजट तैयार करता रहता 
है, उधर वित्त मन्त्री व्यापार, उद्योग तथा विविव व्यवसायों के प्रतिनिधियों से वार्ता 
द्वारा तथा देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की गति ध्यान में रखकर यह निर्णय कर 
लेता है कि अमुक क्षेत्रों मे करो से छूट देनी है तथा अमुक-अमुक क्षेत्रों में करों में 
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वृद्धि करती है । इन निर्णयों की पुष्टि बजट विभाग द्वारा तैयार किये आँकड़ों के 
आधार पर कर लो जाती है । 

(३) प्रस्तुतीकरण--वजट से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ निश्चित तिथि प्राय: फरवरी के अन्तिम दिन वजठ लोक सभा में प्रस्तुत 
किया जाता है । बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मन्त्री द्वारा देश का आर्थिक सर्वेक्षण 
(2८००7०फा० $फ्राए्थ) प्रस्तुत किया जाता है जिसमें देश की आधथिक स्थिति का 
विस्तृत व्यौरा होता है तथा भविष्य की सम्भावनाओं का अनुमान होता है | वास्तव 
में यह सर्वेक्षण ही वजट की प्रष्ठभूमि का कार्य करता है । 

(४) घिवाद--वित्त मन्त्री द्वारा बजट लोक सभा या विधान सभा में प्रस्तुत 
करने के पश्चात्‌ उस पर विवाद आरम्भ होता है। वित्त मन्‍्त्री द्वारा रखे गये कर 
प्रस्तावों की आलोचना प्रत्यालोचना होती है और अन्त में वित्त मनत्री द्वारा सभी 
आलोचनाओं के उत्तर दिये जाते हैं। कभी-कभी वित्त मन्त्री कुछ करों में कमी या 
सुधार के प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं । 

चजट की माँगों पर विचार प्रायः अलग-अलग विभागानुसार होता है जौर 
प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित मन्‍्त्री उन माँगों के औचित्य के पक्ष में तक॑ प्रस्तुत करते 
हैं। कभी-कभी विपक्षी सदस्यों द्वारा किसी माँग पर कटौती प्रस्तुत कर दी जाती है । 
यदि कटौती का प्रस्ताव वहुमत से पास हो जाय तो इसे मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास 
की संज्ञा दी जाती है और मन्त्रिमण्डल को त्यागपत्र देता पड़ता है । 

(५) स्वीकृति--वजट की स्वीकृति के पश्चातु इस पर राष्ट्रपति या 
राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते है और यह अधिकृत मान लिया जाता है। इसकी 
प्रतियाँ सब विभागों को भेज दी जाती हैं और सब विभाग इसको आधार मानकर 
कार्य करते हैं । 

(६) पूरक बजढ--कभी-कभी सरकार के कुछ विभागों का बजट में स्वीकृत 
रकम से काम नहीं चलता । ऐसी स्थिति में पूरक वजट ग्रस्तुत किया जाता है और 
अतिरिक्त माँगों की लोक सभा या विधान सभा से स्वीक्ृत्ति ले ली जाती है। यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि लोक सभा या विधान सभा को स्वीकृति बिना सरकार 
का कोई विभाग कोई रकम खर्च नहीं कर सकता । 

(७) अंकेक्षण--सरकारी रकमों की प्राप्ति तथा व्यय एवं ऋण आदि के 
सम्बन्ध में निश्चित नियम तथा परम्पराएं बनी हैं जिनका पालन करना आवश्यक 
है । इसकी देख-रेख का दायित्व महा लेखापाल (8एतां(०97 ब्व0 0०7फ7णीक् 
067०० ० 7ता9) पर है जिनके द्वारा सरकार के सब विभागों के आय- 
व्यय का नियमित अंकेक्षण करवाया जाता है। आय प्राप्ति, व्यय तथा ऋण 
आदि से सम्बन्धित सभी जनियमितताओं की बोर सरकार का ध्यान आकपित किया 
जाता है। महा लेखापाल की रिपोर्ट भारतीय संसद या विघात सश्षा में प्रस्तुत की 
जाती है जिसमें वणित अनियमितताओं का _सरकारी अधिकारियों या मन्त्रियों 
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द्वारा जबाव दिया जाता है। इस प्रकार अंकेक्षण द्वारा सरकारी धन के उचित 
प्रयोग का ध्यान रखा जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट भविष्य में होने वाली अनियमित्त- 
ताओं को रोकने में सहायक होती है । 

(८) लोक लेखा समिति (?००॥० 3०८०००॥४ (!०णाभ००)--भारतीय संसद 
तथा राज्य विधान सभाएँ सरकारी आय-व्यय की उच्चस्तरीय जाँच के लिए लोक 
लेखा समिति की नियुक्ति करती है | इस समिति में प्रायः सभी दलों के सदस्य होते 
है और अनेक वार विरोधी पक्ष का कोई महत्त्वपूर्ण विधायक इस समित्ति का अध्यक्ष 
नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार के सभी विभागों में व्यय को निय- 
मितता सम्बन्धी जाँच करती है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर 
सरकारी विभागो की भविष्य की वित्तीय बीतियाँ निर्धारित होती है । 

नियप्तित कार्य संचालव--देश अथवा किसी राज्य की वित्तीय क्रियाओं का 
संचालन वित्त सचिवालय के अधीन होता है। वित्त सचिवालय के प्रायः कई भाग, 
विभाग होते है . 

(१) बजठ विभाग -जो वजट सम्बन्धी अंक संग्रह कर उसे अन्तिम रूप में 
तैयार करता है। 

(२) व्यावसायिक विभाग--राज्य के व्यावसायिक प्रतिप्ठानों के लेबव-देन का 
सम्पूर्ण व्यौरा रखता है तथा उससे सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करता है । 

भारत सरकार ने सन्‌ १६६७ से लोक उच्यम संस्थान (छेप्राह्क्षा 0 एएशए० 
छंप्ाशए75०७) की अलग से स्थापना कर दी है । 

(9) बर्थोपाय विभाग (५४३५५ 270 ]०४॥६ 8८८०४००)-इसके द्वारा सरकार 
जितने ऋण लेती है, उचकी योजना वचायी जाती हैं तथा उनके सम्पूर्ण लेन-देव का 
व्यौरा रखा जाता है। 

सरकार को कर वसूली से अधिकांश आय वर्ष के अन्तिम चार पाँच महीनों 
में प्राप्त्दोती है अतः नियमित कार्य संचालल के लिए उसे समय-समय पर 
आकस्मिक ऋण लेने पड़ते है। यह ऋण रिजवे बैक से लिए जाते है अथवा रिजवं 
वेक के माध्यम से जनता या व्यादसायिक बैंकों से प्राप्त किये जाते है। ज्यों-ज्यों करों 
की रकम जमा होती जाती है, इत ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। विदेशों 
से प्राप्त ऋणों की व्यवस्था भी रिजवे बैक द्वारा ही होती है । 

सरकार जितनी रकम करो से प्राप्त करती है वह सम्पूर्ण रिजवं बैक (अथवा 
उसके प्रतिनिधि बंकों) द्वारा जमा की जाती है और उस रकम मे से सम्पूर्ण सरकारी 
भुगतान भी रिजवे वेक द्वारा जरिये जाते है : 

वित्तीय नियन्त्रण के संकाय--भा रत में केन्द्रीय तथा राज्यों के वित्त प्रशासन 
का नियन्त्रण निम्नलिखित संकायों अथवा एजेन्सियों के माध्यम से होता है : 

(१) महा लेखापाल (8एका0ाः थात॑ (०गरणाणीक 0थाशध०)--सरकार 
के विभिन्न विभागों के व्यय वजठ के अनुसार है या नही तथा उनका हिसाव समुचित 
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ढंग से रखने की व्यवस्था की गयी है या नहीं, आदि सम्नी तथ्यों तथा क्रियाओं का 
अंकेक्षण महा लेखापाल द्वारा करवाया जाता है। यह कार्यालय सरकार के किसी 
प्रकार के दवाव में नहीं होता अतः जाँच को सही और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
है। वास्तव में अंकेक्षण के भय से ही सरकारी आय-व्यय के खाते नियमित रूप में 
रखे जाते हैं तथा सरकारी धन ठीक प्रकार से खर्च करने की व्यवस्था का ध्यान रखा 
जाता है। 

(२) विभागीय नियन्त्रण--सरकार के प्रत्येक विभाग में भी प्राय: प्रशिक्षित 
लेखाकर (80८००ए०ग्रॉंध75) होते हैं और सभी व्यय उनकी सहमति से क्या जाता 
है । प्रायः प्रत्यक रकम का व्यय करने से पूर्व लेखाकर की राय लेना आवश्यक 
होता है| बहुत से विभागों में अंकेक्षण भी होता है जिससे अनियसितताओं का भय 
बहुत कम हो गया है। 

(३) अनुमान सम्तिति (5॥765 ('णातरात/९०)--यह समिति संसद द्वारा 
नियुक्त की जाती है। इसका कार्य राज्य के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय में 
मितव्ययता सम्बन्धी सुझाव देना है। अतः यह विभिन्न क्षेत्रों में मित्तव्ययता की 
रिफारिश वरती है और ख्चे में परिवर्तन सम्बन्धी सुझाव देती है। 

(४) कार्यकारिणी समिति--देश के विभिन्न सदों पर व्यय का निर्धारण प्राय: 
मन्त्रिमण्डल की एक समिति द्वारा होता है। आथिक समिति से (जिसमें वित्त मस्नरी 
तथा ४ अन्य मन्‍्त्री होते है) विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित सुझाव माँग लिए जाते हैं 
और उसके सुझावों के आधार पर अन्तिस निर्णय कार्यकारिणी समिति या केविनेट 

द्वारा लिया जाता है। वास्तव में, यह समिति विविध सर्चो के लिए प्राथमिकता के 
आधार पर रकमें निर्धारित करती है जिससे वित्तीय आयोजन अधिक युक्तिसंगत हो 
सकता है । 

(५) लोक लेखा समिति (एए०॥0 8००००६ (!०777/०6४)--यह समिति 
संसद सदस्यों या विधान सभा के सदस्यों की उच्चस्तरीय समिति होती है जिसका 
कार्ये सम्पूर्ण आय-व्यय की राशि तथा क्षेत्रीय औचित्य की जाँच करना और तत्स- 
म्वन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। इस समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है 
अत्त: इससे सभी विभागाध्यक्षों को बहुत भय रहता है । 

उपर्युक्त सभी संकाय देश की वित्त प्रशासन व्यवस्था को सुब्यवस्थित एवं 
सुसंचालित रखने में सहायक होते हैं । 

अभ्यास प्ररत 
१. वित्तीय प्रशासन से क्या तात्पय है ? प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में वित्तीय 
शासन का महत्त्व स्पष्ट कीजिए । 
कम में वजट किस प्रकार बनाया जाता है। भारतीय वजट की विशेषताएँ 
बताइए. 
३. _आरत में वित्तीय प्रशासन का नियन्त्रण करने की रीतियों का विवेचन कीजिए। 


आर्थिक नियोजन-आवश्यकता एवं महत्त्व 


(&द60२0ए06 ए.,&शरार७-रछड0 4ध0 
पए्शए0४740२6%७) 





वर्तमान युग समाजवाद का युग है| प्रत्येक विकासशील देश में समाजवादी 
व्यवस्था की चर्चा है जिसका अथ यह है कि वहाँ आथिक विषमताओं को कम करके 
एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें गरीब और अमीर का अच्तर बहुत-कम 
हो जाय और आर्थिक साधनों पर इने-गिने व्यक्तियों का अधिकार नहीं रह जाय । 
'इंस उद्देश्य की पूतति के लिए ही आथिक नियोजन का सहारा लिया जाता है । 
युग में 'समाजवाद' की तरह “नियोजन! का भी बहुत प्रचार हो गया है। 

तः नियोजन का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है । 
अर्थ (॥०४॥॥78) 

आश्थर ल्यूइस के अनुसार नियोजन के छः प्रचलित अथ हैं : 

(१) भोगोलिक वितरण--पहले अर्थ के अनुस्तार नियोजन से तात्पय 
फैक्टरियों, रहने के मकानों तथा सिनेमा घर आदि का भौगोलिक वितरण करना 
सात्र है। इसका अर्थ यह है कि कारखाने, मकान तथा सिनेमा घर कहाँ कहाँ 
स्थापित किये जायें तथा किन-किन दिशाओं में और कितने-कितने क्षेत्र में बनाये 
जायें, यह निश्चित करता ही नियोजन कहलाता है । 

इस अथे से स्पष्ट है कि वह केवल नगर नियोजन (]0णा7 शक्षणगराग्ठ) की 
ओर संकेत करता है। नियोजन का अर्थ केवल नगर नियोजन नहीं हो सकता, उसमें 
नगर के विकास के कार्यक्रम भी सम्मिलित करने आवश्यक होते हैं । 

(२) सरकारी व्यय--कुछ व्यक्तियों का मत है कि सरकार आने वाले चार 
पाँच वर्ष में किन-किन मदों पर कितनी-कितनी रकम खर्च करेगी इस सम्बन्ध में 
तिर्णय करता ही नियोजन है । इस दृष्टि से सरकारी खचे के बारे में निश्चय करना 
ही नियोजन कहलाता है । 

नियोजन का यह अं भी बहुत सीमित है क्योंकि सरकार किस मद पर 
कितनी रकम खर्च करेगी, यह नियोजन का केवल एक भाग है । नियोजन में अन्य 
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बहुत सी बातें सम्मिलित हैं जैसे कौन से क्षेत्रों का विकास पहले करना है, उनके 
विकास के लिए किन साधनों की आवश्यकता होगी, वह साधन कहाँ से और कैसे 
प्राप्त किये जायेंगे तथा सरकारी भौर निजी क्षेत्र भें किन-किन उद्योगों तथा व्यव- 
सायों का किस-किस सीमा तक विकास किया जायगा आदि, आदि। 

(३) अभ्यंद निर्धारण--नियोजन का एक तीसरे अर्थ में भी प्रयोग क्रिया 
जाता है | इसके अनुसार उत्पादन करने वाली प्रत्येक इकाई के लिए माल तथा 
मानवी तत्त्वों की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। उसे इन तत्त्वों के प्रयोग से ही 
उत्पादन करना पड़ता है यह भी निश्चित कर दिया जाता है कि उस इकाई द्वारा 
अपना माल कहाँ वेचा जायेगा। इस स्थिति में प्रवन्धक को माल खरीदने, बेचने 
तथा उत्पादन करने की कोई स्वतन्त्रता नहीं होती । यह सब कार्य केन्रीय सरकार के 
आदेशानुसार क़्ये जाते है । इस प्रकार उत्पादन तथा विक्री के निर्धारण को नियोजन 

कहा जाता है । 

नियोजन का यह अर्थ भी सीमित ही है क्योंकि केवल उत्पादन, खरीद और 
विक्री के निर्धारण से नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति नही होती । नियोजन में उत्पादन, 
क्रय-विक्रय के अतिरिक्त उपभोग, वित्त तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकताओं के 
निर्धारण का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण होता है । यह बात अवश्य कही जा सकती है कि 
यह अर्थ अन्य अर्थयों से अधिक व्यापक है ! 

(४) उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण--नियोजन के एक अन्य अथे के अनुसार 
सरकार द्वारा लोक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित 
कर दिये जाते हैं। यह अर्थ भी बहुत सीमित है क्योंकि इसमें केवल उद्योगों के 
विकास और विस्तार का नियन्त्रण करने को ही नियोजन माना गया है जो वास्तव 
में नियोजन का एक भाग मात्र है। 

(५) भर्थ-व्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारण--कुछ व्यक्तियों की मान्यता है 
कि यदि देश के सभी आशिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये 
जायें और उत्पादन के सभी क्षेत्रों में श्रम, कच्चा माल, विदेशी विनिमय गौर अन्य 
वस्तुओं का बंटवारा कर दिया जाय तो इसे नियोजन कहा जायेगा। यह अर्थ भी 
सत्यता के बहुत निकट है क्योंकि नियोजन में प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी आवश्यक 
होती हैं । इन प्राथमिकताओं के आधार पर ही सव साधनों का बंटवारा किया जाता 
है और उत्पादन, उपभोग तथा विक्री की व्यवस्था की जाती है । 

(६) निजी क्षेत्र का नियमच--नियोजन का अन्तिम अर्थ यह है कि सरकार 
अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति निजी क्षेत्र से करवाने के लिए जो भी उपाय 
करती है वह नियोजन हैं। इस अर्थ में यह मान लिया गया है कि उत्पादन के लक्ष्य 
केवल निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित किये जाते हैं और सरकार केवल उनकी पूर्ति 
के लिए प्रयत्न करती है । वास्तविक स्थिति वह है कि नियोजन में सरकार तथा 
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निजी क्षेत्र दोनों में उत्पादन होता है, दोनों के लिए लक्ष्य निश्चित किये जाते है और 
उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाता है। 
उचित अर्थ या परिभाषा 

इन सब तथ्यों तथा मान्यताओं को ध्यान में रखकर नियोजन की परिभाषा 
निम्न प्रकार दी जा सकती है : 

जव किसी देश में उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा विनियोग की क्रियाओं का 
सरकार द्वारा निर्धारित नौतियों के अनुसार नियन्त्रण तथा संचालन होता है तो इस 
व्यवस्था को नियोजन कहा जाता है। नियोजन का प्रयोग जब किसी देश के लिए 
किया जाता है तो वह उसका अर्थ प्रायः आथिक नियोजन हो होता है क्योंकि सरकार 
द्वारा उत्पादन, उपभोग, विनियोग तथा वितरण आदि की क्रियाओं का नियन्त्रण एवं 
निर्देशन किया जाता है। यह क्रियाएँ आर्थिक क्रियाएं है और इनका सम्बन्ध देश की 
अर्थ-व्यवस्था से होता है । 
आधिक नियोजत की विशेषताएँ 

आश्थिक नियोजन की आवश्यकता उन देगो में पड़ती है जो आशिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए है, जिनमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम और जीवन स्तर 
बहुत नीचा है, जहाँ गरीबी और अमीरी मे भयानक अन्तर है, जहाँ आथिक साधन 
कुछ व्यवितयो के हाथों मे संकेन्द्रित है और बेरोजगारी फैली हुई है। इन देशों को 
अपने सीमित सावनों के श्रेप्ठतम उपयोग द्वारा अपनी जनता का जीवन स्तर ऊँचा 
उठाना होता है और गरीब और अमीर के शेद को कम करना होता है। अतः 
उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा सूल्यों पर अनेक प्रकार के नियन्त्रण 
लगाना आवश्यक होता है । वास्तव में, नियोजित अर्थ-व्यवस्था एक नियन्त्रित अर्थ 
व्यवस्था होती है जिसमें किसी का शोपण नही होता, सब व्यक्तियों को उचन्चत्ति के 
समान अवसर मिलते है तथा आथिक सत्ता कुछ हाथों में संकेन्द्रित नहीं रहती । 

इन सव वातों को ध्यान में रख कर आर्थिक नियोजन की निम्नलिखित 
विशेपताएँ कही जा सकती है : 

(१) प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण--आशथिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य 
अभावों से मुक्ति पाना होता है । जिन देशों के पास सीमित साधन (पुजी, तकनीक, 
कच्चा माल आदि) होते है वह ऐसी योजना बनाते हैं जिसमें सीमित साधनों का 
श्रेष्ठतम उपयोग हो सके । इस उद्देश्य की पू्ि के लिए ही कुछ क्षेत्रों को चुत लिया 
जाता है जिनमें इन साधनों का प्रयोग किया जाता है| यह क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र 
कहलाते है (जैसे कृषि, लघु उद्योग आदि) । यह क्षेत्र प्रायः ऐसे होते है जिनमें कम 
पूजी तथा हल्के तकनीकों द्वारा ही अधिक उत्पादन हो सकता है । 

(२) लोक तथा निजी क्षेत्र में सहयोग--आशथिक नियोजन में प्रायः लोक 
तथा निजी क्षेत्र बने रहते है (सोवियत रूस तथा चीन आदि साम्यवादी देशों में सब 
उद्योग सरकारी क्षेत्र में ले लिए गये हैं अतः वहाँ निजी क्षेत्र नहीं है) और उद्योग 
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तथा व्यवत्ताय का विकास इन दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। सरकार प्रायः यह 
निश्चित कर लेती है कि किन उद्योगों का विकास केवल लोक (या सरकारी) क्षेत्र 
में किया जायेगा, किन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा जायगा तथा 
कौन से उद्योग सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा विकसित किये जायेंगे) बह 
एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है जिसके विपय में उचित निर्णय लेना आवश्यक होता है । 

(३) लक्ष्यों का निर्धारण--आथिक नियोजन की तीसरी महत्त्वपूर्ण विभेषता 

यह हैं कि सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र (कृषि, लघु उद्योग, बड्े उद्योग, खनिज, परि- 
वहन, व्यापार आदि) के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं और 
उन क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति सम्बन्धी सुविधाएँ दी जाती हैं 
निर्वारण देश के साधन तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर क्रिया जाता हैं 
और उनकी पूर्ति के लिए प्रयत्न किये जाते हैं । 

(४) नियन्त्रण--भियोजित बर्थ-व्यवस्था मूल रूप में एक नियन्त्रित व्यवस्था 
होती है । बत: सरकार द्वारा प्रायः निम्नलिखित नियन्त्रण लगाये जाते हैं : 

() विनियोग-देश में नये या पुराने उद्योगों या व्यवत्तायों में सरकार की 
बनुमति से ही पूंजी लगायी जा सकती है। इस व्यवस्था से पू जी (जिसकी मात्रा 
सीमित है) का विनियोग अधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में ही किया जा सकता है । 

(7) लाइसेन्स-- नियोजित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः नये उद्योग स्थापित करने 
अथवा उनका विस्तार करने के लिए भी लाचसेन्स की आवश्यकता पड़ती हैं ! सरकार 
केवल उन्हीं उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेन्स देती है जो सरकार की प्राथमिकता 
सूची में आते हैं। इससे भी देश के लिए आवश्यक्र उद्योगों की ही स्थायना और 
विकास होता है । 

(॥) व्यापार--नियोजित अथधं-व्यवस्था वाले देशों के लिए विदेशी व्यापार 
का वहुत्त अधिक महत्त्व होता है। बतः वस्तुओं के आयात निर्बात व्यापार पर प्रायः 


। लक्ष्या का 








कड़ें नियन्त्रण लगाये जाते हैं और सरक्षार की अनुमति बिना आयात या निर्यात नहीं 

किये जा सकते | इससे देश का व्यापार सन्चुलन ठीक रखने में मदद मिलती है । 
(ए) विदेशी विनिमय--नियोजित अर्थ-व्यवस्था तभी सफल हो सकती हैं 

जवकि विदेशी विनिमय के भण्डार सुरक्षित रखे जायें और विदेशी विनिमय की कमाई 


का अनिवाय॑ कामों के लिए ही प्रयोग किया जाय । इसी दृष्टि से इन देखों में प्रायः 
विदेशी विनिमय के प्रयोग पर कड़े नियन्त्रण लगाये जाते हैं 

(४) उपभोग--नियोजित वर्थ-व्यवस्था वाले देझ्यों में प्राबः कुछ वस्तुओं का 
बभाव होता है अतः सरकार इन वस्तुओं के उपभोग को सीमित रखने के लिए 
इनका राशन कर देती है और यह उस्तुएँ प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित मात्रा में ही 
मिल सकती हैं, बधिक नहीं । * 

(शं) पुल्य---नियोजित जर्थ-व्यवस्थाओं में प्रायः वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि 
होने का भव रहता है बतः सरकार अनेक प्रकार से वस्तुर्वों के मुल्यों का बढ़ने से 

है 
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रोकने का प्रयत्न करती है ताकि साधारण जनता को कठिनाई का सामना नहीं 
करना पड़े । 

इन सब क्षेत्रों तथा त्रियाओं पर नियन्त्रण रखने का मुख्य उद्देश्य जनता को 
कठिनाइयों से वचाना, मूल्यों को स्थिर रखना, आधिक विकास में तेजी लाना तथा 
देश के सीमित साधनों का श्रे प्ठतम उपयोग करना होता है । 

(५) नियमित एवं निरन्तर प्रक्रिव--आधिक नियोजन की सबसे महत्त्वपूर्ण 
विशेपता यह हैं कि नियोजन चार-छह वर्ष या दो वर्ष का काम नहीं होता । यह 
एक लम््ी प्रक्निया होती है। प्रायः पाँच वर्ष के लिए एक योजना बनायी जाती है 
और अगले पांच वर्ष के लिए फिर दूमरी योजना लागू कर दी जाती है ! इस प्रकार 
एक के वाद दूसरी और दूसरी के वाद तीसरी योजना लागू की जाती है और योजना 
का क्रम चलता रहता है । वास्तव में विकास का काम ही दीघंकालीन होता है जिसमें 
कुछ परियोजनाएँ (भाखरा मांगल या वोकारो इस्पात कारखाना) कई-कई वर्षो में 
पूरी होती हैं। मिरन्तरता बनाये रखने के लिए योजना का क्रम चालू रखना 
आवश्यक होता है । 
आर्थिक नियोजन क्यों आवश्यक है ? 

इससे पूर्व यह लिखा जा चुका है कि आथिक नियोजन में उत्पादन तथा उप- 
भोग के सभी अंगों पर अनेक नियन्त्रण लागू कर दिये जाते हैं। इत नियन्त्रणों के 
फलस्वरूप देश की अर्थ-ब्यवस्था का विकास उचित दिशाओं में होता रहता है और 
आर्थिक शोपण और विपषमता में कमी आती जाती है। 

यदि आध्िक नियन्त्रण नहीं लगाये जायें तो आर्थ तन्त्र स्वतन्त्र रूप में चलता 
रहता है। शक्तिशाली प्‌ जीपति आथिक साधनों पर कब्जा करते चले जाते हैं, गरीव 
पहले से अधिक गरीब और अमीर पहले से अधिक अमीर होते चले जाते हैं। इस 
व्यवस्था को मुक्त बाजार व्यवस्था (#768 'थैश्ा८०८ 2007०79) कहते हैं । इसके 
दोषों के कारण ही आथिक नियोजन अपनाना पड़ता है। यह दोप निम्नांकित हैं: 

(१) आय का न्यायपूर्ण वितरण--मुक्त अथे-व्यवस्था में घनी पूजीपतियीं 
द्वारा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनसे उन्हें अधिक से अधिक लाभ 
होता है। वह समाज की पूजी विलासितापूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति में लगाते रहते 
हैं । इससे एक ओर तो विलासिता का साम्राज्य बढ़ता जाता है, दूसरी और सामात्य 
जनता के काम में आने वाली अनिवाय वस्तुओं की पूर्ति कम रहती है। नियोजित 
अर्थे-व्यवस्था में सरकार पूजीपतियों को ऐसे क्षेत्रों में पूंजी लगाने के लिए बाध्य 
करती है जो साधारण जनता के लिए अधिक उपयोगी हों। बतः राष्ट्रीय तम्पत्ति के 
न्यायपूर्ण बितरण और श्रेष्ठतम उपयोग के लिए आथिक नियोजन आवश्यक है 

(२) श्रमिकों की मजदूरी--पूजीवादी व्यवस्था अथवा मुकत वाजार 
व्यवस्था में मजदूरों की मजदूरी प्रायः वहुत कम होती है क्योंकि कम मजदूरी देकर 
पूजीपत्ति अधिक लाभ कमा सकते हैं । इस व्यवस्था में कम मजदूरी के अतिरिक्त 


7_ ० 


आर्थिक नियोजन--आवश्यक्रता एवं महत्त्व प्र 


श्रमिकों को बहुत गंदी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उत्तके रहत-सहन की 
हालत बहुत घटिया होती है क्योंकि पू जीपतियों को उनकी हालत सुधारने में कोई 
रुचि नहीं होती । 

वर्तमान युग में मजदूरों में पहले से बहुत अधिक जागृति उत्पन्न हो गयी है 
अतः ज़्ह अधिक मजदूरी और अन्य सुविधाओं के लिए संघर्व करने लगे हैं। इन 
संघर्षों से उत्पादन का स्तर गिरने लगता है | अतः नियोजित अर्थे-व्यवस्था अपनाना 
अच्छा है क्‍योंकि उसमें मजदूरों को उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की जाती है 
और उनकी सामान्य सुविधाओं का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है। अतः 
मजदूरों तथा मालिकों में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में भी आ्थिक नियोजन 
आवश्यक है । 

(३) मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी तथा मूल्यों में उत्ार-चढ़ाव--मुक्त अ्थे- 
व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग अथवा मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं होता । इससे 
मुद्रा स्फीति बढ़ती जाती है, मूल्यों में निरन्तर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और 
समाज में वेरोजगारी वढ़ने का रूदा भय रहता है। इन सब क्रियाओं से समाज में 
निरन्तर असंतोप बढ़ता रहता है और समाज में एक अजीव वेचेनती बनी रहती है। 
इस वेचैनी को दूर करते के लिए नियोजित अर्थ-व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। 

(४) विदेशी व्यापार--मुक्त अथ-व्यवस्था मे प्रायः देश का व्यापार सन्तुलन 
सदा विपक्ष में रहने का भय रहता है । विकासशील देशों को प्राय: विदेशों से बहुत 
सामान आयात करना पड़ता है और उनके पास निर्यात के लिए बहुत कम सामान 
होता है. इसके अतिरिक्त मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्रायः विलासितापूर्ण वस्तुओं के 
आयात का भय बहुत होता है जिससे समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त हो जाता है । 
इस स्थिति को रोकने के लिए नियोजित अथ॑-व्यवस्था अपनायी जाती है जिसमें 
व्यापार पर उचित नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं । 

(५) जड़ता--मुक्‍्त अथे-व्यवस्था में प्रायः शिथिलता और जड़ता होती है। 
उसमें परम्परा तथा पुरानी रीतियों का प्रभुत्व होता है। कम विकसित देशों को 
गरीबी से मुक्त करने के लिए क्रान्तिकारी कदम उठाने की आवश्यकता होती है जो 
प्रायः पूजीवादी मुक्त व्यवस्था में उठाना कठिन होता है। अतः: नियोजित बर्थ- 
व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है । 

(६) वर्बादी--पू जीवादी अथवा मुक्त अर्थ-व्यवस्था में प्रायः आपस में 
स्पर्डा होती है | यह सत्य है कि स्पर्डधा के कारण उत्पादक अपने तकनीकों में तेजी 
से सुधार करते है जिससे माल अच्छा और सस्ता बनता है किन्तु स्पर्डा के कारण 
लाखों करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्चे किये जाठे हैं। इसी प्रकार कुछ इने-गिने 
उत्पादन क्षेत्रों मे पू जी लगती रहती है जबकि वहुत से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में पजी 
लगायी हो नहीं जाती । इस वर्वादी और पूजी के हल्के उपयोग को नियोजित अ्थ- 
व्यवस्था द्वारा रोका जा सकता है। 
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बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसकी सफलता की देख-रेख एवं मूल्यांकन करने 
के लिए एक केन्द्रित अधिकारी या माध्यम होता है । इस प्रकार केन्द्रित नियोजन 
ऊपर से आदेश की तरह होता है जिसके पालन का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर 
होता है। इस प्रकार के नियोजन में जनता का विश्वास और योगदान प्रायः नहीं 
मिल पाता । 

विकेन्द्रित नियोजन के अन्तर्गत स्थानीय तथा प्रादेशिक संस्थाएँ (या शासन 
व्यवस्थाएँ) योजना बनाती है और इसको कार्यान्वित करती हैं। इस प्रकार की 
योजना में केन्द्र की केवल सहमति ले ली जाती है क्योंकि केन्द्र द्वारा प्राय: विभिन्न 
प्रदेशों की योजनाओं में समन्वय तथा तालमेल बैठानी पड़ती है । 

केन्द्रित तथा विकेन्द्रित नियोजन का मध्यम मार्ग सुविधापूर्वक अपनाया जा 
सकता है। इसमें केन्द्रीय अधिकारी स्थात्तीय तथा प्रादेशिक संस्थाओं से योजना की 
माँग करते हैं । आपस में विचार-विमशे के पश्चात्‌ ही इन योजनाओं को अन्तिम रूप 
दिया जाता है। इससे सारी योजनाओं का एक समन्वित रूप तेयार हो सकता है 
और प्रत्येक क्षेत्र को अपनी योजना पूरी करने का उत्साह रहता है। 
(४) व्यापक नियोजन तथा आंशिक नियोजन 
(0ए०गएाथाणा्ंए8 एिक्यागड़ क्ाते ऐक्षाएंबं 0]477गढ़) 

व्यापक नियोजन में देश की पूरी अर्थ-व्यवस्था के सारे क्षेत्रों के विकास के 
बारे में योजना बनायी जाती है । इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वित्त आदि सब क्षेत्रों 
की समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाघान के उपाय किये जाते हैं तथा इन 
क्षेत्रों के संतुलित विकास के उपाय निकाले जाते हैं। व्यापक नियोजन देश के सम्पूर्ण 
अथ तन्‍्त्र की उन्नति का दृष्टिकोण लेकर अपनाया जाता है। 

आंशिक नियोजन के अन्तर्गत देश की अथं-व्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों 
खिती, उद्योग भादि) को ले लिया जाता है और उनके विकास के लिए योजना 
बनायी जाती है। इस प्रकार को योजना अर्थ-व्यवस्था के कुछ हिस्सों से ही 
सम्बन्धित होती है और वह सारी अर्थ-व्यवस्था को केवल अप्रत्यक्ष रूप में ही 
प्रभावित करती है। भारत में यदि खेती के विकास के लिए योजना बनायी जाय तो 
वह॒प्तारी अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित तो करेगी किन्तु उसका प्रभाव सीमित और 
अप्त्यक्ष ही होगा । 

लाड रॉबिन्स जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मत है कि किसी देश के आथिक 
जीवन में आंशिक नियोजन का कोई महत्त्व नहीं है। यदि नियोजन किया जाय तो 
व्यापक ही होना चाहिए नहीं तो मुक्त अथे-व्यवस्था ही ठीक है । 
(५) स्थायी नियोजन तथा आपात नियोजन 
(एश्ायश्यालां ऐथायगएए शा छारश8०१००० ९०778) 

जब सरकार आर्थिक नियोजन को आधथिक विकास का आधघार मान लेती है 
तो प्राय: दीर्घकाल के लिए नियोजन किया जाता है और एक योजना के पश्चातु 
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दूसरी तथा दूसरी के बाद तीसरी योजना के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस प्रकार 
का नियोजन देश की आशिक स्थिति में स्थायी सुधार लाने के वास्ते किया जाता है 
और नियोजन का कार्य दीघंकाल तक चलता रहता है । 

आपात नियोजन किसी आश्िक था राजनीतिक संकट से मुक्त होने के लिए 
अपनाया जाता है। इसकी सारी योजना कुछ समय के लिए होती है ओर संकट 
समाप्त हो जाने पर खत्म हो जाती है। युद्धकाल में प्राय: उद्योगों के स्वरूप में 
परिवर्तन कर दिया जाता है। और माल की पूर्ति का क्रम भी बदल दिया जाता है 
ताकि युद्धकालीन आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके। युद्ध की 
समाप्ति के पश्चात्‌ उद्योगों के ढाँचे में फिर से परिवत्तंन कर लिया जाता है। 
वास्तव में संकटक्नालीन वा आपात नियोजन को नियोजन नहीं कहना चाहिए। 
यह तो संकटकालीन व्यवस्था मात्र होती है जो परिस्थितियों के अनुकुल स्थापित 
की जाती है । 
(६) प्रजातान्त्रिक नियोजन तथा तानाशाही नियोजन 
(70008005बाए एक्रायंगाड़ 206 |)0० ० पंथ एथ्ागांगढ) 

कुछ व्यक्तियों की यह मान्यता रही है कि प्रजातन्त्र एक पू जीवाद व्यवस्था 
है जिसमें आथिक तियोजन सफल नही हो सकता । उनकी मान्यता यह रही है कि 
आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए तानाशाही शासन ही सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि 
तानाशाही शासन में जो भी आदेश दिया जायेगा उसका भय के कारण पालन 
होगा, जबकि प्रजातन्त्र में अनेक निर्णयों को कार्यान्वित करना ही कठिन होता है । 

वर्तमान युग में इस धारणा में परिवर्तत हो गया है । अब यह माना जाता 
है कि योजना बताते समय सभी क्षेत्रों के विशेपज्ञों तथा प्रशासकों से सलाह ली 
जानी चाहिए तथा सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के मत को उचित महत्त्व दिया जाना 
चाहिए, इस प्रकार अनेक व्यक्तियों को नियोजन सम्बन्धी निणयों में शामिल करने से 
योजना को कार्यान्वित करना बहुत सरल हो जायेगा । इसके साथ ही, साहसियों तथा 
प्रशासकों को अपने क्षेत्र वी योजवा को सफल बनाने का उत्साह भी रहेगा। 

तानाशाही नियोजव--ें ऊपर से आदेश दिये जाते हैं जिनमें पालन करने 
वालों का विश्वास नहीं होता | अत: वह केवल मशीन की भाँति उन आदेशों का 
पालन करते है, उनसे लगाव या अपनत्व अनुभव नहीं करते। इस प्रकार के 
नियोजन में उत्तरदायित्व तथा लगाव की कमी रहती है और जनता की बुद्धि तथा 
क्रियात्मक शक्ति नष्ठ हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी क्रियात्मक शक्ति का प्रयोग 
करने का अवसर ही नहीं मिलता । 

अल्प विकसित देशों में आथिक नियोजन 
[&2000ध0८ श॒&श्यार6 पर एार0४8१0०एएचश,0एह) ८20फरफ्राएढ] 

कठिनाइयाँ--अल्प या कम विकसित देशों में आथिक नियोजन में अनेक 

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है : 


भ्र्ई भारतीय आशिक प्रशांसव 


(१) घटिया प्रशासन--आ्थिक नियोजब की सफलता के लिए मजबूत, 
सुयोग्य तथा ईमानदार प्रशासन [जञाणाए, एणाफुछैशा। था ग्राप्णाएफा 807गां- 
एरंधाध0०0) की आवश्यकता होती है। यह प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो अपनी 
नीतियों को कार्यान्वित करने में समथे हो । अल्प विकसित देशों में प्रायः करों की 
वसूली करनी कठिन होती है। यदि वस्तुओं के मृल्यों पर नियन्त्रण लगाये जाते हैं 
और राशन व्यवस्था लागू कर दी जाती है तो प्रायः अष्टाचार और चोर बाजारी 
फैल जाती है। इस प्रकार सरकार की नीतियाँ प्रायः कागज पर रह जाती हैं, उनका 
ठीक प्रकार पालन नहीं हो पाता । 

इन देशों में प्रशासन व्यवस्था ढीली, अयोग्य तथा अ्रष्ट होती है। और 
रिश्वत के बल पर राष्ट्रद्रोहो काम होते रहते है। अतः: जनता को भी सरकार की 
नीतियों तथा प्रशास्तन व्यवस्था में विश्वास नहीं रहता। इस प्रकार आधिक 
योजनाओं में जो रकम खर्च की जाती है। उसका एक बड़ा भाग अ्रष्ट शासकों, 
ठेकेदारों तथा प्रशासकों की जेबों में चला जाता है और जनता को बहुत कम लाभ 
मिलता है। 

(२) साज सज्जा की कमी--अल्प विकसित देशों में प्रायः: सड़कें, रेलें, 
बिजली, सिंचाई की सुविधाएँ जल पूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा तथा संदेशवाहन के 
साधनों को बहुत कमी रहती है। यह सुविधाएँ आथिक विकास के लिए बहुत 
आवश्यक है किन्तु इन देशों में यह सुविधाएँ बहुत पिछड़ी हुई रहती हैं तथा 
विकास भी घीरे-घीरे होता है । अत: इन आधारभूत आवश्यकताओों की कमी के 
कारण आथिक विकास का काम शिथिल रहता है । 


(३) तकनीकी ज्ञान--अल्प विकसित देशों में प्रायः तकनीकी ज्ञान का 
सर्वथा अभाव रहता है। इन देशों में प्रशिक्षित इंजीनियर, तथा प्राविधिक विशेषज्ञों 
ओऔर प्रबन्ध व्यवस्था में कुशल व्यक्तियों की कमी रहती है अत: किसी भी योजना 
का आरम्भ करने से पहले विदेशों से इंजीनियर या तकनीकी जानकार बुलाना 
आवश्यक होता है । इनकी सेवा के लिए बहुत अधिक वेतन देना पड़ता है जो इन 
देशों के लिए बहुत भारी पड़ता है । 

(४) पिछड़ी हुई कृषि--संसार के विकसित देशों में प्रायः खेती से प्राप्त 
आमदनी से ओद्योगिक विकास किया गया है । अल्प विकसित देशों में प्रायः कृषि 
की स्थिति वहुत पिछड़ी हुईं रहती है । कृषि की पुरानी प्रणालियाँ, छोटे-छोटे खेत, 
कृषि की नयी प्रणालियों के प्रति अज्ञानता तथा कृषि पर बहुत अधिक जन संख्या 
की निर्भरता के कारण इन देशों में खेती से कोई बचत नहीं होती है। अतः खेती 
उद्योगों के विकास में कोई सहयोग प्रदान नहीं करती । 

(१) सुद्रा स्फीति का भय--अल्प विकसित देशों में योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के लिए पूजी की प्रायः कमी रहती है । इन देशों में जनता की आय कम 


आथिक नियोजन--आवश्यकता एवं महत्त्व प्र्छ 


होने से पुजी निर्माण कम होता है अतः जनता पर अधिक कर लगाने से भी आव- 
श्यक पूजी नहीं मिल सकती । जनता की बचाने की शक्ति कम होने के कारण उधार 
लेकर भी पूजी की भावश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता। अत: सरकार 
द्वारा पू जी की कमी घाटे के वजट बना कर पूरी की जाती है । 

इन सब स्थितियों के साथ ही सबसे गम्भीर स्थिति यह होती है कि इन 
देशों में उत्पादन में बहुत घीरे वृद्धि होती है अतः सरकार जितने नथे नोट छापती 
है उनका अधिक भाग मुद्रा स्फीति में सहयोग देता है। मुद्रा स्फीति के 
कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि करनी 
पड़ती है और सरकार के खचे में निरन्तर वृद्धि होती चली जाती है । इस प्रकार 
प्रत्येक योजना जिस आशा से आरम्भ की जाती है उस आशा से बहुत अधिक 
खर्चीली सिद्ध होती है जिससे सरकार की आथिक कठिताइयाँ बढ़ती चली जाती हैं । 

(६) विदेशी पुजी--इन सब कठिनाइयों के कारण कम विकसित देशों को 
अन्य देशों से पूजी उधार लेनी पड़ती है, तकतीकी विशेषज्ञों को वुलाना पड़ता है 
या विदेशियों को अपने देश में पृ जी विनियोग के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है । 
इस प्रकार अल्प विकसित देशों में विदेशी पू जीपतियों का प्रभाव बढ़ता चला जाता 
है। यह प्रभाव अनेक बार इन देशों की स्वतन्त्र आथिक नीति में वाघधक हो जाता 
है। वर्तमान युग में यह कहा जाता है कि अनेक अल्प विकसित देशों की आधथिक 
नीति वाशिगठन में निर्घारित होती है क्योंकि इन देशों की आथिक योजनाओं के लिए 
अमरीका द्वारा पूंजी कीं व्यवस्था की जाती है। 

(७) जन संख्या--अल्प विकसित देशों में आथिक नियोजन की एक कठिनाई 
यह है कि अनेक देशों में जन संख्या वहुत तीत्र गति से बढ़ रही है । इन देशों में कुल 
आय में जितनी वृद्धि होती है उसका अधिकांश भाग बढ़ती हुई जन संख्या में बंट 
जाता है अत: प्रति व्यक्ति आय में विशेष वृद्धि नहीं होने पाती । इसलिए इन देशों 
में जीवन स्तर निरन्तर नीचा रहता है और ऐसा आभास ही नहीं होने पाता कि 
इसमें आधिक नियोजन छ्वारा विकास किया जा रहा है | भारत, पाकिस्तान, लंका, 
ब्रह्मा जादि देश इस स्थिति के उदाहरण हैं । े 

अल्प विकसित देशों में कहीं-कहीं जन संख्या इतनी कम भी है कि वहाँ 
आशिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए काम करने वाले उपलब्ध नहीं होते । 
आर्थर ल्यूइस ने उत्तरी रोडेशिया का उदाहरण दिया है जिसकी १५४ लाख जन सख्या 
लगभग ३३ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल में बिखरी हुई है । ऐसे देशों में आथिक साधतों 
का विकास करने तथा उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त जन शक्ति की कमी दिखिलायी 
पड़ती है । का 

(८) अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ--आथिक नियोजन की सफलता मर सबसे 
अधिक वाघक तत्त्व हैं घामिक अंधविश्वास तथा रूढ़ियाँ | अल्प विकसित देशों में 


प््द भारतीय आर्थिक प्रशासन 


प्राय: अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित होते हैं जो भाग्यवाद ओर पुरातन झढ़ियों में 
विश्वास करते हैं | भाग्यवाद की जड़ता के कारण इनको क्रियाशीलता समाप्त हो 
जाती है क्योंकि वह मानते हैं कि अधिक प्रयत्न करने से कोई लःभ नहीं है, जो भाग्य 
में लिखा है सो ही होगा। यह दृष्टिकोण उत्पादन के नये तकनीक अपनाने में 
बाघक है । अनेक वार उत्पादन की नयी रीतियाँ इसलिए नहीं अपनायी जातीं कि 
उनमें लोगों को विश्वास नहीं होता । अत: उत्पादन कम रहता है जनता की आय में 
आशा के अनुकूल वृद्धि नहीं होती और जीवन स्तर नीचा ही वना रहता है । 

कम विकसित देशों के लिए आर्थिक नियोजन अधिक अनुकूल है 

ऊपर लिखी गई कठिनाइयों के होते हुए भी पिछड़े देशों के लिए आथिक 
नियोजन अधिक अनुकूल है । यदि संसार के आर्थिक इतिहास को ध्यान से देखा जाय 
तो पता चलेगा कि अल्प विकसित देशों में ही आर्थिक नियोजन द्वारा विकास करने 
का कार्य आरम्भ किया गया और इन देशों में आथिक नियोजन को पर्याप्त सफलता 
भी मिली । सोवियत संघ यूरोप के अत्यन्त पिछड़े हुए देशों में से था । पूर्वी यूरोप 
के अन्य देशों की भी यही स्थिति थी | इन देशों ने आथिक नियोजन के द्वारा जिस 
गति से आर्थिक विकास किया वह अन्य देशों के लिए उदाहरण बन गया है और 
अन्य देश आथिक नियोजन की दृष्टि से इन देशों का उदाहरण सामने रखते हैं । 

अल्प विकमित देशों क लिए आथिक नियोजन निम्नलिखित कारणों से अधिक 
अनुकूल है : 

(१) नव निर्माण सरल--अल्प विकसित देशों में प्रायः कृषि तथा उद्योग 
पिछड़े हुए रहते हैं । इन देशों में प्रायः उद्योग घन्धों का तो स्बंथा नये सिरे से विकास 
करना होता है। नये उद्योगों की स्थापना पुराने उद्योगों में सुधार की वजाय अधिक 
सरल होती है । अत: अल्प विकसित देशों के लिए एक ओर तो योजना बनाना सरल 
होता है, दूसरी ओर इसके सम्बन्ध में योजनाओं को कार्यात्वित करता भी आसान 
रहता है क्योंकि पुराने उद्योग नाम मात्र को होते हैं जिनकी ओर से वाघा उत्पन्न 
होने का प्रइन ही नहीं उठता । 

(२) व्यवस्था -अल्प विकसित देशों में नये सिरे से उद्योग और व्यवसाय 
स्थापित किये जाते हैं। इन इकाइयों में प्रवन्ध और व्यवस्था के नवीनतम तकनीक 
काम में लिए जाते हैं और प्रवन्ध व्यवस्था की बिल्कुल नयी परम्पराएँ स्थापित होती 
हैं । इस परम्पराओं में काम करने वाले व्यक्ति अपने आप ही उच्चस्तरीय कौशल 
ग्रहण कर लेते हैं | इस प्रकार इन देशों में अच्छे प्रवन्बक्ों की नयी पीढ़ी तैयार हो 
जाती है जो उद्योग तथा व्यवसाय के लिए बहुत उपयोगी रहती है । 

(३) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार--विकसित देशों का व्यापार प्राय: अनेक देशों से 
होता है और इस पर नियन्त्रण लगाने पर अनेक प्रकार की आर्थिक तथा राजनीतिक 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अत्त: विकसित देशों में आथिक नियोजन सरल 
नहीं है। अल्प विकप्तित देशों का व्यापार प्रायः कम होता है और उनके इने गिने 
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आयात तथा निर्यात्त कुछ ही देशों से होते हैं जिच पर नियन्त्रण लगाने में विशेष 
कठिनाई या समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती । 

वास्तव में अल्त विकसित देश आ्थिक नियोजन की दृष्टि से एक नयी स्लेट 
की भाँति हैं जिन पर कुछ भी त्रय्मी-वांत लिखते में विशेष कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। 
आधिक नियोजन का सहत्त्व 
(प्राफ्ञाण॑क्षाए० णी 6०णा०णाओं: एभाएांपड़) 

आशिक नियोजन भाज के युग की माँग है क्योंकि अब प्रायः सभी को यह 
विश्वास हो गया है कि नियोजन द्वारा देश के आथिक विकास को गति दी जा सकती 
है, राप्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि की जा सकती है तथा आशिक विपमता को कम 
किया जा सकता है । आथिक नियोजन के बढ़ते हुए महत्त्व को अनेक दृष्टिकोणों से 
दंखा जा सकता है । यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जा रहे हैं : 

(१) सम्राजवाद--आज के युग को समाजवादी युग कहा जा सकता है। 
आधिक नियोजन समाजवाद की आधार शिला है। कुछ व्यक्ति तो नियोजन और 
समाजवाद को एक ही मानते है तथा कुछ की मान्यता यह है कि आाथिक नियोजन 
के बिता समाजवाद की स्थापना सम्भव नहीं है । वास्तव में उत्पादन में तेजी से 
चृद्धि और जाधिक साधनों का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए आथिक तियोजन 
आवश्यक है | यही तत्त्व समाजवाद की स्थापना में सहायक होते हैं । 

(२) तकनीशियन के लिए--वर्तमात युग प्रगतिशील तकतीक का युग है । 
इसमें उत्पादद की नयी प्राविधियों (]००७४००९७) का विकास होता जा रहा है। 
एक तकतीकी विशेषज्ञ कार्थिक नियोजन को श्रेष्ठ समझता है । क्योंकि नियोजित 
व्यवस्था में देश के प्राकृतिक तथा अन्य साधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग किया जाता है । 

नवीनतम तकनीकों के प्रयोग से ही सम्भव है। एक तकनीकी विद्येपज्ञ वी दृष्टि 
से क्राधिक नियोजन अधिक वेज्ञानिक तथा तके संगत आवबार को मानती है। अतः 
वेह नियोजन को आशिक विकास का श्रेष्ठ माध्यम स्वीकार करता है । 

(३) राजनीतिज्ञ-वतंमान युग में प्रत्यक्ष राजनीतिज्ञ यह चाहता है कि 
उसके क्षेत्र में नये कारखाने खोले जायें, नयी सड़कें बनें, विजली तथा पानी की 
सुविधाएँ उपलब्ध हों और विकास के अधिक से अधिक कार्यक्रम आरम्भ किये जायें। 

आधिक नियोजन में ही सम्भव हैं क्योकि नियोजन का ध्येय ही नये-नये कल 
कारखाने स्थापित कर तेजी से आधिक विकास करना होता है । अतः राजनी तिज्ञों 
के लिए आर्थिक नियोजन का विद्येष महत्त्व होता है। 

(४) विनियोकता--जिन व्यवितियों के पास पूजी होती है और वह अपनी 
पृ जी को लाभदायक कामों में लगाना चाहते हव हों विनियोक्‍्ता कहलाते हैं । आ्िक 
नियोजन के अन्तगेत विकास की अनेकामेक योजनाएँ बनायी जाती हैं जिनमें करोड़ों 
रुपये विनियोजित किये जाते हैं अतः जाथिक तियोजत में पूजी विनियोग करने वालों 
की अपनी पूजी श्रेप्ठतस क्षेत्रों में लगाने का अवसर मिलता है। इससे एक ओर तो 
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पूजी लगाने वालों को लाभ होता है, दूसरी जोर देश के आधिक विकास के लिए 
घन उपलब्ध हो जाता है । 

(५) सरक्ार--आथिक नियोजन का सरकार के लिए अत्यधिक महृत्त् है 
क्योंकि नियोजन के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाएँ कार्यान्वित करने का 
अवसर मिल जाता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए तेजी से आथिक विकास होना 
बहुत आवश्यक है और तेजी से जाथिक विकास करने के लिए बाधिक नियोजन 
महत्त्वपूर्ण माध्यम है । 

(६) सामान्य नागरिक--आशथिक नियोजन का सामान्य नाग्ररिक के लिए 
भी वहुत महत्त्व है क्योंकि वयी-योजनाओं में करोड़ों रुपये की पूजी लगते से 
रोजगार के नये साधनों का विकास होता है। बतः साधारण नागरिक को रोजगार 
सिलते सें पहले से कुछ अधिक सुविधा रहती है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
आध्िक नियोजन के द्वारा आथिक विकास त्तेजी से होता है जिससे प्रत्येक नागरिक 
की आय में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। तीसरी वात यह है कि आथिक 
नियोजन के कारण सड़कें, रेलें, विजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाओं 
का विस्तार होता है। अतः सामान्य वागरिक को पहले से अधिक और अच्छी 
सामाजिक सेवाएं मिलने लगती है। 
संक्षेप में, आथिक नियोजन के एक सामान्य नागरिक के लिए निम्नलिखित 
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()) रोजगार मिलने के अवसरों में वृद्धि हो जाती है । 

(0) उसकी बाय में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। 

(0) उसे पहले से अच्छी और अधिक सामाजिक सेवाएँ मिलती है । 
आधथिक नियोजन की सफलता में सहायक तत्त्व 

वर्तमान युग में यह स्वीकार कर लिया गया है कि आथिक विकास में तेजी 
लाने के लिए नियोजन की नीति अपनायी जानी चाहिए । वैसे तो आथिक वियोजन 
कहीं भी किसी भी देश में अपनाया जा सकता है किन्तु नियोजन में सफलता प्राप्त 
करना सरल काम नही है। यदि निम्व॒लिखित व्यवस्थाएँ की जा सकें तो नाथिक 
नियोजन की सफलता में सहायता मिल सकतो है : 

(१) पर्याप्त सम्पक--कोई भी योजना बनाने से पहले उस क्षेत्र की वास्तविक 
स्थिति का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। यदि किसी देश में इस्पात का नया 
कारखाना लगाना है तो यह जानकारी होनी चाहिए कि देश में कहाँ-कर्हाँ किस 
किस्म का कितना लोहा मिलता है और इस्पात बनाने के लिए अन्य बावश्यक तत्त्व 
कहाँ-कहाँ कितने-कितने मिलते हैं; देश में इस्पात को वर्तमान माँग कितनी है तथा 
भविष्य में क्रितनी हो जाने की सम्भावना है । विभिन्न देशों में इस्पात के क्‍या मूल्य 
हैं तथा उतके भविष्य में कितने बढ़ने या घटने की सम्भावना है । इसी प्रकार के 
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अन्य आँकड़े मिल जाने पर देश में इस्पात का कारखाना स्थापित करने का निर्णय 
लेने में आसानी रहेगी । 

वास्तव में, सही आँकड़ों वे अभाव में किसी भी क्षेत्र में कोई भी योजना 
बनाना बहुत कठिन है क्योंकि भविष्य की योजना का आधार सदा वर्तमान की 
स्थिति को बनाना चाहिए । अत्तः योजना की सफलता के लिए देश में एक शक्तिशाली 
साँख्यिकीय संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित शुद्ध 
आँकड़े संग्रह कर नियोजकों को उपलब्ध करा सके । 

(२) प्रशासनिक ढाँचा--आ्थिक नियोजन की सफलता के लिए सबल, 
सुयोग्य तथा ईमानदार प्रशासन होना चाहिए । यदि देश का प्रश्यासनिक ढाँचा ढीला 
है, उसमें भ्रष्ट तथा निकम्मे कर्मचारी तथा अधिकारी भरे हुए हैं तो पहले उसमें 
सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए यदि विशेष कानून भी बनाने पड़ें तो ऐसे 
कानून वनाकर घटिया व्यक्तियों को सेवा मुक्त या सेवा निवृत्त कर देना चाहिए । 
यदि ऐसा नहीं किया गया तो कोई भी काम सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा 
सकेगा । पद-पद पर ढीले तथा अ्रष्ट अधिकारी योजना को दिख भ्रष्ठ कर देंगे या 
उसकी सफलता में बाघाएंँ उत्पन्न करेंगे 

प्रशासनिक ढाँचे को भ्रष्ट आचरण से मुक्त करने के लिए बहुत कड़े दण्ड 
विधान की व्यवस्था करनी आवश्यक है और दोषी पाये जाने पर अधिक से अधिक 
शक्तिशाली व्यक्तियों को भी दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे अ्रप्टा- 
चार करने में भय लगमे लगेगा और स्वच्छ तथा सवल शासन मिलने से योजनाओं 
की सफलता असंदिग्ध हो जायेगी । 

(३) जन विश्वास तथा सहयोग--किसी भी योजना की सफलता के लिए 
यह आवश्यक है कि उसमें आदि से अंत तक जनता का सहयोग मिले । इसके लिए 
योजना बनाते समय ही जनता का मत जान लेना चाहिए और जनता की इच्छा तथा 
बावश्यकतानुसार ही योजना बनायी जानी चाहिए । 

योजना बन जामे के बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए भी जन सहयोग 
अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए योजना के महत्त्व का उचित प्रचार किया जाना 
चाहिए और जनता से उचित सहयोग की माँग की जानी चाहिए। जन सहयोग के 
बिना कोई भी आ्थिक योजना सफल नहीं हो सकती । 

(४) आर्थिक संगठन-- आथिक नियोजन की सफलता के लिए राज्य स्तर पर 
एक शक्तिशाली आर्थिक संगठन बनाया जाना चाहिए जो सरकार को (या योजना 
आयोग को) उचित परामझ्श दे सके | इसके लिए आथिक तथा वित्त मन्त्रालय और 
योजना आयोग के संगठन को उचित रूप में पुनव्यंवस्थित किया जाना चाहिए । 
आशिक संगठन अच्छा होने पर योजना ठीक वन सकेगी और उसे कार्यान्वित करना 
भी सरल रहेगा। 
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आशिक नियोजन के गुण 
(४5 णी 80070० ए[977778) 

आंथिक नियोजन अनेक आशाओं को लेकर अपनाया जाता है। वास्तव में 
ठीक ढंग से बनायी गयी योजना और उसके ठोक ढड्भ' से संचालन में अनेक ग्रुण हैं 
जिनका उल्लेख आगे किया जा रहा है 

(१) देजी से आथिक विकास--वर्तमान यूग में संसार के अधिकांश देशों में 
भूख और गरीबी है । इसे दूर करने के लिए बहुत तेजी से आथिक विकास करने को 
आवश्यकता है । यह कार्य आयिक नियोजन द्वारा ही हो सकता है। आर्थिक नियोजन 
के बिना कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि में विकास तो होता है किन्तु उन्हीं क्षेत्रों में 
होता है जिनसे पू जीवतियों को अधिक लाभ मिलने की आशा होती हैं। अत: आथिक 
विकास का चक्र बहुत घीरे घूमता है। आथिक नियोजन से विकास का पहिया अधिक 
गतिशील हो जाता है और सभी क्षेत्रों में प्रगति तथा उन्नति दिखलाई पड़ने 
लगती है । 

(२) आथिक विषमता में कमी--पू जीवादी अथवा मुक्त अर्थ-व्यवस्था में 
प्राय: गरीव और अमीर का भेद वहुत अधिक होता है । इसमें आथिक साधन कुछ 
व्यक्तियों के हाथ में संकेन्द्रित होते हैं। समाज का निरातर शोषण होता रहता है, 
गरीव-गरीबव ही बने रहते हैं तथा अमीर अधिक अमीर होते चले जाते हैं। इस 
दुण्बक्त को आथिक नियोजन द्वारा तोड़ा जा सकता है क्‍योंकि नियोजन के द्वारा 
उत्पादन के साधन अनेक व्यक्तियों में वाट दिये जाते हैं और आधथिक सत्ता थोड़े से 
हाथों से निकल कर अनेक हाथों में बंद जाती है । अत: शोषण कम होने लगता है, 
राष्ट्रीय आय का वितरण ठीक होने लगता है और गरीबी भअमीरी के भेद मिटने 
लगते हैं | वास्तव में, यह परिवत्तत इस वात पर निर्भर करता है कि नियोजन को 
क्रितनी ईमानदारी और सचाई से लागू किया जाता है । 

(३) रोजगार सबके लिए--पू जीवादी मुक्त व्यवस्था में इस बात की चिन्ता 
नहीं की जाती कि किन व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है और कितने व्यक्ति 
बेरोजगार हैं। इस व्यवस्था में “शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रहते हैं” जिसका 
अर्थ यह है कि रोजगार उन व्यक्तियों को मिलता है जिनके पास राजनीतिक या 
अन्य प्रकार की शक्ति हैं। अनेक व्यक्ति वेरोजगार रह जाते हैं। आर्थिक नियोजन 
का लक्ष्य आथिक लाभ कमाना नहीं, व्यक्तियों को रोजगार देना है । यदि नियोजन 
ठीक &जझ्भ से किया जाय तो समाज का कोई भी व्यक्ति वेरोजगार नहीं रहेगा और 
समाज में वढ़ता हुआ व्यापक असन्तोष धीरे-धीरे कम होने लगेगा । 

(४) सामाजिक परजीदिता का अन्त--मुक्त वाजार व्यवस्था में जिन लोगों 
ने उत्तराधिकार में लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति प्राप्त कर ली है या जिन्हें लगे 
लगाये कारखाने मिल गये हैं वह बिना परिश्रम किये ही खूब आमदनी प्राप्त करते 
रहते हैं जवक्रि लाखों व्यक्ति दिन-रात परिश्रम करके भी ठीक प्रकार जीवन निर्वाह 


| 
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नहीं कर सकते । आथिक नियोजन में कर व्यवस्था तथा आय के वितरण का क्रम 
ऐसा होता है कि सम्पत्ति धीरे-धीरे काम न करने वाले व्यवितियों के हाथ से निकाली 
जाती है और काम करते वाले वर्ग में बंटती जाती है। यदि सरकार चाहे तो इस 
क्रम में तेजी कर परजीविता (?श०आंतरआ7)) को समाप्त कर सवती है। वास्तव में 
आर्थिक नियोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा सबको परिश्रम करने के लिए बाध्य 
किया जा सकता है । 

(५) मल्पों में स्थायित्व--पू जीवादी व्यवस्था एक स्पर्द्धात्मक व्यवस्था होती 
है जिसमें सरकार प्रायः किसी प्रकार के नियन्त्रण आदि लागू नहीं करती । 
इस व्यवस्था में अनेक बार पू'जीपति वस्तुओं के कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्न्न 
कर देते हैं जिससे मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार मुल्यों में उत्चार-चढाव 
द्वारा कुछ व्यक्ति अतुल घन-राशि कमा लेते हैं और निर्धन तथा सामान्य वर्ग के 
व्यवितयों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । 

आर्थिक नियोजन एक नियन्त्रित व्यवस्था होती है जिसमें सरकार वस्तु मृल्यों 
को नियन्त्रित रखती है | मूल्यों में उतार-चढ़ाव नही होने दिये जाते जिससे साधारण 
जनता को सब वस्तुएँ नियमित रूप में ठीक मूल्य पर मिलती रहती हैं और सरकार 
की योजनाओं पर खच्े में भी वृद्धि नही होने पाती । इस प्रकार मूल्यों पर नियन्त्रण 
रखने से व्यापार चक्र नहीं आने पाते (जिनमें मूल्यों में भयानक उतार-बढ़ाव होने 
का डर रहता है) । 

(६) प्राकृतिक साधनों का श्रेष्तम उपयोग--आशथिक नियोजन में वैसे तो 
सभी क्षेत्रों के विकास का प्रयत्न किया जाता है किन्तु छुछ क्षेत्रों के विकास पर 
विशेष ध्यान दिया है ताकि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हो सके । इस प्रकार देश 
के पास जितने प्राकृतिक तथा मानवी साधन है उनको इस ढ्ज्जे से काम में लिया 
जाता है कि कम मूल्य पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके । वास्तव में, आथिक 
नियोजन विकास की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्रीय साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग 
किया जाता है । 

७) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--आश्थिक नियोजन सदा बहुमुखी होता 
है जिसमें भूमि, उद्योग तथा व्यवसाय आदि के विकास के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा 
आदि सामाजिक सेवाओं की सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जाता है । इन 
सुविधाओं का विस्तार विये बिना आ्िक विकास में भी पर्याप्त तेजी नहीं आा 
सकती किन्तु पूजीवादी व्यवस्था इन सुविधाओं की कोई चिन्ता नहीं करती । 

सामाजिक सेवाओं का विस्तार करने से देश का नागरिक अपने आप को 
एक प्रतिष्ठित तथा गौरदशाली व्यक्ति समभने की स्थिति में होता है। इस दृष्टि 
से आर्थिक नियोजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गौरव प्रदान करता है । 

(८) सस्तुलित विकास-दप्रत्येक देश में कुछ भाग ऐसे होते हैं जो अन्य 
भागों से अधि जिछड़े हुए होते हैं। इन भागा में सड़र्रें, रेले, नहरें आदि बनाने या 
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कल-का रखाने लगाने में अधिक पू जी खर्च करनी पड़ती है और लाभ कम होता है। 
अत: सामान्य स्थिति में यह भाग सदा पिछड़े हुए ही रह जाते हैं । आथिक नियोजन 
में प्रायः पिछड़े हुए भागों के विकास पर विज्ञेप ध्यान दिया जाता है ताकि यह भाग 
भी देश के अन्य क्षेत्रों के समान स्तर पर आ सकें। इस प्रकार आधथिक नियोजन 
सन्तुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है त्रिससे समाज का पिछड़ापन जल्दी 
दूर हो जाता है। 

(६) जनता की आकांक्षाओं का प्रतोक--वतंमान युग में अधिकतर देशों में 
प्रजातत्चीय सरकारें हैं। प्रजातन्त्र में जनता के प्रतिनिधि प्रायः आथिक विकास के 
अनेक वायदे करते हैं। जनता भी यह आश्या करती है कि उनके द्वारा चुनी गयी 
सरकार उनके आर्थिक उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठायेगी । इस प्रकार प्रजा- 
तन्त्रीय सरकारों से जनता अनेक आशाएँ लगाती है । इन आशाओं तथा आकांक्षाओं 
को आ्थिक नियोजन के माध्यम से पुरा किया जा सकता है क्योंकि आथिक नियोजन 
के अन्तर्गत आथिक विकास के अनेक कार्यकम बनाये जाते है जिनसे जनता को 
अधिक रोजगार मिलता है, उसदी भाय में वृद्धि होती है तूथ। जीवन स्तर ऊँचा 
होता है । 

(१०) उचित स्वरूप तथा संचालन आवश्यक---आ्थिक नियोजन के यह सब 
लाभ तभी उपलब्ध हो सकते हैं जवक्रि सरकार योजना बनाने में सब क्षेत्रों के व्यक्तियों 
का उचित सहयोग प्राप्त करे गौर सम्पूर्ण निष्ठा, सचाई तथा ईमानदारी से योजना 
वनाकर उसके संचालन का भार भी श्रेष्ठ व्यक्तियों को सौंप दे। इस सम्बन्ध में 
यह वात स्मरण रखनी चाहिए कि एक घटिया योजना भी श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथ में 
आकर उचित फल देती है जबकि एक श्रेष्ठ योजना भी भ्रष्ट तथा अवांछनीय 
व्यक्तियों के हाथ में आकर असफल हो जाती है। अतः आ्थिक नियोजन के वास्त- 
विक लाभ प्राप्त करने के लिए देश में सबल, जग, समर्थ, सक्रिय तथा ईमानदार 
शासन तथा प्रशासन की व्यवस्था करना आर्वश्यक है ! 
आथिक नियोजन की कमियाँ या दोष ४ 

यह प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक अच्छी वात का एक दूसरा पहलू भी होता 
है जिसमें उसकी कमियाँ अथवा दोष दिखलायी पड़ते हैं। अनेक बार यह दोष गलत 
नीति या गलत संचालन के कारण उत्पन्न होते है। कभी-कभी किसी व्यवस्था में ही 
आधारभूत तुराइ्याँ छिपी रहती हैं। आर्थिक नियोजन के भी कुछ दोष बंतलाये गये 
हैं जो निम्नलिखित है : 

(१) नौकरजश्ञाही का प्रभुत्त--आश्थिक नियोजन में सरकारी उद्योगों का 
प्रभुत्त रहता है। सरकारी उद्योग प्रायः प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
की देख-रेर मे चलाये जाते है जिनको उद्योग तथा व्यवसाय चलाने का तनिक भी 
अनुभव नही होता । यह व्यक्ति जिस परम्परा में पले हुए होते हैं उसमें काम प्राय; 


पथिक नियोलन--आउश्यकता एवं महत्त्व 
थिक नियोमन--आइवश्यकता एव महत्त द्श 


थे 


धीरे-धीरे होता है, कागडी कार्यदाही बहुत होती 

बजे न्‍ 

रवये के कारण ही काथिक नियोजन में रउफलता नहीं मिलती 
छा 


| 
(२) प्रोत्साहनों का अभाव --नियोजन की परम्परा ऐसी है कवि उपमें प्रत्येक 
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क्षेत्र केवल निर्वार्ति सीमा में काम करता है । किसी के लिए नया काम करने था 
नयी दिल्ला में सोचने का अवगर नहीं होता । अतः नणी दिजाओं में सोचते दा क््णि- 


॥५3 














त्मक दृष्टिकोण अपनाने का क्रम समाप्त हा जाता हुूं। प्रत्॑ेक्न व्यक्ति 
कट | जी 3०4 ठप ने बाँपषे ड्ज्द्््ज. नस तो ५, 22० पलक 
लकीरों पर काल्हू के बल का भात आखा पर पट्टा बाव चला जाता है क्ययांक्न दया 
काम न जम ्््ल अन्य -> --> स्वतन्त्रता जया जा 27: अल जल अब मलबे जज 2 
काम करने या अधिक काम करने की न तो चख्वतन्त्रठा होती है, न उसका फनर ही 
मिलता है। इस प्रकार प्रोत्साहनों के कमा में प्राय: बहत सीमित मात्रा में ही 
लता हू। इस प्रकार प्रोत्साइनों के अभाव में प्रायः बहुत सीमित मात्रा में ही 
न 
विकास हो पाता ह्‌। 

ञ्त्र टाचार ट्््त् >ण्ठ झ््ोर पर जार ५ न नियोजन ० ००28 ««+ अल लक ० 
(३) ष्टाचार तथा चार वाजारा--आाथक ।तयाजन न नवन्त्रन, ताइमसस, 








परमिट आदि के कारण सरक्वारी कर वारियों तथ्य अविक्रारियों का महत्त्व बहुत कद 
जाता है। लोगों को वार-वार इनके पास जाना पड़ता है । इनकी कार्यप्रणाली डीली 
गैर सुस्त होने के कारण कुछ व्यक्ति (जिनके पान काम अधिए हैं) अवदा काम जल्दी 

रवाने के लिए रिज्वत का सहारा लेने लग जाते हैं । इस प्रक्रार लाइसेंन कौर 











परमिद दिलवाने वालों का एक नया वर्ग पैदा हो जाता है जो मारे प्रशानत तया 
बाथिक तन्त्र में अप्टाचार फैला देता है। बनेक वस्तुएँ जो लाइसेंस गा परमिट मे 
मिलती हैं चोर वाजार में ऊँचे मूल्यों पर विक्रते लगतो हैं। इस प्रहार निग्न्त्रणों के 
कारण सारे समाज में अ्रष्टाचार व्याप्त हो डा है । 

(४) उपभोक्‍ता को अवहेलना--आश्िक्र नियोजन में प्रायः वस्तुओं की पूर्ति 
सरकारी अधिकार में रहती हैं! सरकार के आदेश सेद्री द स्तुओं का आयात होता 
है तथा देज् में उतन्न वस्तुएँ सरकारी ज्ञदेश से ही वितरित होती हैं। बत 
उपभोक्ता की स्थिति बिल्कुल गुलाम सतरीखी हो जाती है। उसे जो वस्तु मिल जायें 
उन्हीं पर गुजारा करना पड़ता है। अतेह वार उस्ते जीवन की अति आवश्यक्त वस्तुएं 





(१) व्यावचायिक स्वतन्त्रता नहीं -आविक्त नियोजन लागू होने पर अनेक 
व्यवसाय और काये तो सीबे चरकारी अधिकार या नियन्त्रण में आ जाते 





जनता को वही व्यवसाय चुनने पड़ते हैं जितकी सरकार द्वारा अनुमति हो 
प्रकार पन्धा या व्यवस्ताय चुनने की स्वतन्त्रता समाप्त हो जादा हू । 
[ ) तानाज्ञाही---नियोजित जयै-व्यदस्था में राजनातिक सत्ता कुछ ब्यक्ष्तियों 
के हाथ में होती 
तानाभाह का त व्यवहार गते हैं । र-घीरे जनता की कावाज 
त्् ध््ठ ब्वपनला।ए व१:चच य्रय ठू व 
कम होने लगता है । और मनमाने काम होने लगते हैँ । इससे समाज मे वेस 


रा हर 


णजि॥! 





॥/ 


॥ यदि उनके दल को अत्यधिक बहुमत प्राप्त हाता हूं ता वह 
कं 


हम 








»7|॥ 


दर्द भारतीय आर्थिक प्रशासन 


असन्तोष उत्पन्न हो जाता है और खून-खच्चर तथा विद्रोह की घटनाएँ घटने 
लगती हैं । 

(७) ग्रुप्तता- आर्थिक नियोजन में अनेक वार सत्ताधारी दल भुप्त रूप से 
अपदी नीतियाँ ल'गू करते का प्रयत्न करता है। अनेक क्षेत्रों से सम्बन्धित बातें गुप्त 
रखी जाती है । इससे पर्दे के पीछे अनेवः वार आश्िक अ्रष्टाचार पनपने लगता है। 

(८) राजनीतिक उद्दे श्य--अनेक बार कुछ योजनाएँ सत्ताधारी दल के राज- 


नीतिक स्वार्थों की पूति के लिए बनायी जाती है ताकि कुछ प्रभावशाली व्यवित सदा 
कुर्सी पर बने रह सकें। इस प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से कुछ इने-मिने वर्गो को 
लाभ पहुँदडता है और जनता के घन का दुरुपयोग होता है। जिन व्यवितयों का 
राजनीतिक प्रभाव नही है या जो क्षेत्र सत्ताधारी दल के साथ नहीं होते उनको हानि 
उठानी पडती है । 
उपसंहार--इससे पूर्वे दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि आथिक नियोजन एक 
वरदान भो है और अफिशाप भी । यदि आ्थिक नियोजन के पीछे पूर्वाग्रृह नही है, 
व्यवितगत दलगत या राजनीतिक स्वार्थ नही है. बेवल राष्ट्रीयता की भावना है तो 
बह सबके लिए लाभकारों होगा। उसके पीछे “बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय' का 
आदर्श होने के कारण उससे द८घिक्रांश व्यक्तियों को लाभ ही होगा । आथिक 
न्योजन वो निव म्मे, काहिल और घा या चरित्र के व्यक्तियों से बचाना होगा क्योकि 
उनवी छाया ही किसी श्रेष्ठ का्ये को कलब्षित करने के लिए पर्याप्त है । 
7 अभ्यास प्रदन 
आश्थिक नियोजन का क्या अर्थ है ? नियोजन की आवश्यकता क्‍यों पड़ती है। 
आर्थिक तियोजन बी विद्येषताओं पर टिप्पणी लिखिए । 
३. आशिक नियोजन कितनी प्रकार के हो सकते है ? प्रत्येक का संक्षिप्त ब्यौरा 
हे देकर वतलाइये, भारत में किस प्रकार का नियोजन अपनाया गया है ? 
./ कैम विकसित देशों में आथिक नियोजन की क्‍या कठिनाइयाँ है ? क्या इन 
का देशों के लिए आथिक नियोजन उपयुक्त है ? 
५. आश्थिक नियोजन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
६. आर्थिक नियोजन के गुण-दोपों का विवेचन कीजिए । 


हि हु 


भारत में आ्थिक नियोजन का विकास 
हर (अप 0/.08770:घ (079 छ000५द एश,&राारए 
हर ॥074) 





भारत में अंग्रेजी राज की सबसे उल्लेखनीय देन यह रही कि अंग्रेजों ने 
इस देश का जी भरकर आशथिक झ्योपग किया । उन्होंने अपने अधीन :अन्य_, वस्तियों 
जैसे कनाडा, आस्ट्रं लिया तथा न्यूजीलैंड में आथिक विकास के लिए खूब प्रयत्न किया 
और इन देशों को आ्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने में सहायता की परन्तु इन देशो के 
निवासी गोरे अंग्रेजों की ही सनन्‍्तान थे। भारत में रहने वाले व्यक्तियों का रुंग 
काला था और अंग्रेजों ने काले लोगों को कभी भी गोरों के समान स्वीकार वहीं 
किया । अतः भारत मे अंग्रेजो का निरन्तर यही प्रयत्न रहा कि भारत मूल रूप में 
एक खेतिहर देश बना रहे ताकि इंगलेंड को भारत का कच्चा माल आसानी से 
मिलता रहे और इंगर्लेड का निरमित माल भारत की मंडियों मे विक्र सके । किसी 
देश को राजनीतिक गुलामी का इससे बड़ा और क्‍या मूल्य चुकाना पड़ सकता है । 

महात्मा गांधी और नियोजन--राष्ट्रपिता महात्मा गाधी का यह मत था कि 
भारत को अंग्र जी शासन से मुक्त करता तो केवल राजनीतिक उद्देश्य -मात्र था, 
असली काम देश के करोड़ों अध-भूखे, अध-तगे इच्सानों को गतेबी के रसातल से उठ- 
कर सम्मानजनक जीवन प्रदान करना था। यह काम आश्थिक नियोजन द्वारा ही 
सम्भव था और आथिक नियोजन अपनाने के (.,ए अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना 
आवश्यक है। इसीलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए १६२१, १६३१, १६४२ तथा बाद 
के वर्षों में आन्दोलन किये गये । इन आन्दोलनों के साथ-साथ विदेशी माल का 
बहिष्कार किया गया तथा खादी को राष्ट्रीय परिधान के रूप में अपनाया गया | यह्‌ 
कदम आश्िक स्वतन्त्रत्ता की प्राप्ति के लिए उठाये गये । 

नियोजन का विचार--भारत में आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले 
प्रसिद्ध इंजीनियर श्री एम० विश्वेश्व॒रैया ने दिया जिन्होंने १६३४ में भारत के.लिए 
नियोजित अर्थ-ब्यवस्था (एक्षगाब्व छ०णाणगाए /ण 7704) नाम की पुस्तक 

द्छ 


द्द्द भारतीय आर्थिक प्रशासन 


प्रकाशित करवाई। इस पुस्तक में भारत की राष्ट्रीय आय को दुगता करने की 
योजना प्रस्तुत वी गयी थी ! 

सन्‌ १६३८ में भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रंस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाषचन्द्र 
बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ जिसमें वह प्रस्ताव पास किया गया कि 
भारत की गरीबी, वेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक पुनरुत्यान के लिए देश 
का औद्योगिक विकास करना आवश्यक है और औद्योगिक विकास के लिए एक 
व्यापक आर्थिक योजना बनायी जानी चाहिए। इस सम्मेलन ने एक योजना आयोग 
की नियुक्ति का सुझाव दिया। 
राष्ट्रीय नियोजन समिति 
(पिब्रा709े ए]भगगंगरठ (००77४7०७४) 

काँग्रेस दल के सम्मेलन के इस सुझाव पर दल द्वारा एक राष्ट्रीय नियोजन 
समिति नियुवित की गयी । इस समिति के अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू तथा 
महामन्त्री प्रसिद्ध अथंशास्त्री के० टी० शाह थे । 

राष्ट्रीय नियोजन समिति ने देश की अर्थ॑-व्यवस्था को २९ वर्गो मे विभाजित 
किया और प्रत्येक वर्ग का विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए अलग-अलग उप- 
समितियों की नियुक्ति की गयी । ठितीय युद्धकाल में इन समितियों का काम बन्द हूं 
गया किन्तु युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ इन समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर 
दी गयी । इन रिपोर्टो में विभिन्न क्षेत्रों के आ्यथिक विवास के लिए अत्यन्त मृल्यवान 
एवं च्यावहारिक सुझाव दिये गये थे । 

नियोजन तथा विकास विभाग--द्वितीय महायुद्ध काल में, भारत मे आथिक 
नियोजन के पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण बना और ओऔशद्योगमिक क्षेत्रों में नियोजित 
विकांस को बहुत समर्थन मिला । इस वातावरण से प्रेरित होकर भारत सरकार ने 
१६४४ में एक नियोजन तथा विकास विभाग की स्थापना की । इस विभाग ने युद्ध 
के बाद भारत के आधथिक विकास की योजना बनाने का काम अपने हाथ में लिया । 
वम्बई योजता 
(90ग्रा४०४ एव) 

भारत मे आधथिक नियोजन सम्बन्धी वातावरण का अनुमान इस बात से भी 
लगता है कि सन्‌ १६४४ में देश के आठ उद्योगपतियों ने देश के आथिक विकास 
के लिए एक योजना प्रकाशित की । यह योजना बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई 
तथा बुछ व्यवितयों ने इसे टाटा-विरला योजना का भी नाम दिया । 

बम्बई योजन, एक पन्‍न्द्रह वर्षीय योजना थी | इस काल में १०,००० करोड 
रुपया खर्चे करने का सुझाव दिया गया था । इस योजना द्वारा खेती के उत्पादन में 
१३० प्रतिशत तथा उद्योगों के उत्पादन में ५०० प्रतिशत वृद्धि होने की आशा की 
गयी थी जिससे १४ वर में प्रति व्यक्ति आय दडुग्गुदो होने की आशा थी । 


भारत में आथिक नियोजन का विकास ६६ 


वम्बई योजना में कुल खर्च का ४४८ प्रतिशत उद्योगों के विकास पर, १२४ 
प्रतिशत खेती पर, ६४ प्रतिज्षत संवाद वहन पर, ४€ प्रतिशत शिक्षा पर, ४.५ 
प्रतिगत शिक्षा पर, २२.० प्रतिशत भवन निर्माण पर तथा शेष २० प्रतिशत अन्य 
कार्यो पर रच करने की व्यवस्था की गयी । 

वम्बई योजना उद्योगपतियों द्वारा वतायी गयी योजना थी जिसमें उद्योगों 
को ही अत्यधिक महत्त्व दिया गया था । कृषि के विकास के लिए इस बोजना में 
विज्ञेप जोर नहीं दिया गया । 

इस योजना में जो १०,००० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी उसमें 
से २६ प्रतिगत विदेशी सहायता से तथा णेप ७४ प्रतिशत आतन्तरिक साधनों से 
प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी जिसमें से लगभग ३४ प्रतिशत रक्मम घाटे के वजट 
से प्राप्त करने का सुकाव दिया गया । 

वम्बई योजना को तीन पंचवर्षीय योजनाओं में विभाजित क्रिया गया था । 
पहले पाँच वर्ष में उपभोक्ता उद्योगीं तथा शेप दस वर्षो में जाबारभूत उद्योगों का 
विकास करने की व्यवस्था की गयी थी । 

यह योजना केवल आवार के रूप में दी गयी थी ताकि आगे विचार विमशे 
के लिए वातावरण वन सके । योजना का यह उद्देश्य निश्चय ही सफल हो गया 
क्योंकि इसके तुरन्त वाद ही कई अन्य योजनाएँ भी प्रकाशित की गयीं । 
गाँधीवादी योजना 
(02707ांधा #]97) 

बम्बई योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें बड़े उद्योगों के विक्रास पर बल 
दिया गया था । इसी वर्ष (१६४४) आचाय॑ श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने एक्र योजना 
प्रकाशित की जिसमें दस वर्ष के भीतर भारतीय जनता के भोतिक तया सांस्क्ृतिक 
ल्तर को उठाने का लक्ष्य रखा गया | इस योजना में गाँवीजी के विचारों के अनुकुल 
आत्मनिर्भेरता को विशेष महत्त्व दिया गया बौर कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास 
पर अधिक जोर दिया गया । इस योजना में जनता की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी 
करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके अनुसार १० वर्ष के भोतर प्रत्येक व्यक्ति को 
कम से कम २० गज कपड़ा वापिक मिल सके तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से 
कम १०० वर्ग फीट आवास का स्थान मिल सके । 

गाँवीवादी योजना में भूमि का राष्ट्रीयकरण करने, चक्बवन्दी तथा फसलों 
की वीमा योजना सम्बन्धी सुकाव दिये गये थे। योजना में भूमि का लगान कुल 
उत्पत्ति का छठा या आठवाँ भाग निश्चत करने का सुझाव दिया गया । 

गाँवीवादी योजना मुख्य रूप में देश की ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर 
बनाने तथा रोजगार के अधिक सावन सुलभ करने के पक्ष में घथी। उसका आधार 
उद्योग नही खेती था । 
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जन योजना 
(?००००४ शक) 

बम्बई योजना तथा गॉधीवाद योजना के अतिरिक्त श्रमिक सघो की ओर से 
एक योजना प्रकाशित वी गयी । इस योजना पर दस वर्ष से १५००० करोड़ रुपया 
खर्च करने की व्यवस्था थी। योजना में यह मत प्रकट किया गया थो कि आय देने 
वाली परियोजनाओं पर पहले तीन वर्ष मे १६०० करोड़ रुपया ख्दे किया जाना 
चाहिए | इन योजनाओ से जो आय होगी वह शेप योजना को पूरा करने के लिए 
पर्याप्त होगी । 

जन योजना भी कृषि प्रधान थी । इसमे खेती में सुधार करने के लिए नयी 
रीतियाँ अपनाने के कार्यक्रम सुभाये गये थे । इस योजना के प्रवततेको का मत था कि 
खेती मे सुधार करते से किसानो की आय मे पर्याप्त वृद्धि हो सकती है जिससे औद्यो- 
गिक उत्पादन की मॉग बढ सकती है। इस प्रकार खेती के विकास के माध्यम से 
उद्योगों के विकास की कल्पना की गयी थी । 

जन योजना के अतिरिक्त प्रसिद्ध क्रान्तिकारी एम्‌० एन० राय ने भी एक 
धोजता रखी जिसमे श्रमिकों की उत्पादकता बढाने का सुझाव दिया गया था और 
उद्योगो के विकास पर जोर दिया था । 


सरकार की ओर से प्रयत्त 


भारत प्रकार ने आर्थिक नियोजन के लिए जो प्रयत्न किये उनमे पहला यह 
था कि जून १६६४१ मे एक समिति की नियुक्ति की गयी जिसका काम देश के लिए 
एक योजना तैयार करना था । इस समिति को शीघ्र ही “पु्ननिर्माण समिति” 
(२९८००४॥००००७ (!०णाशा!) के रूप मे बदल दिया गया और भारत के वायसराय 
को इसका अध्यक्ष बनाया गया । 

जून १६४४ से भारत सरकार में ए& नियोजन एवं विकास विभाग स्थापित 
किया गया । इस विभाग के दो कारये थे : 

() प्रान्तो तथा राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियोजन मडल बनाना तथा 
उन्हें अपने क्षेत्रो के लिए विकास योजनाएँ बनाने के लिए तेयार करना ताकि उन 
योजनाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय योजना का स्वरूप दिया जा सके, और 

मं (7) सारे देश के विकास के लिए कुछ सामान्य सिद्धान्त निश्चित 
करता | इसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों तथा प्रान्तो ने कुछ योजनाएँ बनानी 
आरम्भ को । 

कृषि अनुसन्धान संस्था (पाएथावे 00प्राणा ् 887०एप्राथव 7२०६०३०॥) 
“नें भारत मे कृषि उत्पादन को पंद्रह वर्ष मे दुगुना करने के लिए एक योजना तैयार 
की | इस योजना में भूमि सुधार, फपल नियोजन, कृषि ऋण तथा क्रपि मूल्यों मे 
स्थायित्व लाने सम्बन्धी सुझाव दिये गये । 


भरत में आथिक नियोजन का विकास ७१ 


इंजीनियरों के नागपुर सम्मेलन ने देश में ४ लाख मील लम्बी सड़कें वनाने 
की योजना बनायी जिस पर ४५० करोड़ रुपया खर्चे करने का अनुमान लगाया गया। 
इसी प्रकार रेलवे, जहाज तथा वायुसेग विभागों ने अपने-अपने क्षेत्रों में विकास की 
योजना तैयार की । 

वेज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्था (ए०ण०्णणं! ० $तंच्फांग्रीए थवत॑ 
पञ00७४पश १6६६४०॥)- ने देश में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रसायन 
प्रयोगशाला, राष्ट्रीय घात्विक प्रयोगशाला, ईघन शोध तथा शीद्या उद्योग के जिए 
शोघ संस्थान स्थापित करने को योजनाएं तैयार कीं । इन योजनाओं पर पहले पाँच 
वर्ष में ६ करोड़ स्पये तथा बाद में प्रति वर्ष १ करोड़ रुपये के अनुदान देने का 
सुझाव दिया गया । 

सलाहकार नियोजन मंडल-- अक्तूबर १६४६ में भारत को अंतरिम राष्ट्रीय 
सरकार ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार तियोजन मंडल 
की स्थापना की । इस मंडल ने दिसम्बर १६४६ में अपनी रिपोर्ट में मत प्रकट किया 
कि देश में एक शवित सम्पन्न योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए जिसका 
काम सरकार १ सलाह देना हो । 

१६४७ से १६९५०--सवु १६४७ में आाजादी मिलते ही भारत सरकार को 
अनेक कठिन समस्याओं का सामना करता पड़ा । अतः आशिक नियोजन के सम्दन्ध 
में कोई विशेष कदम नहीं उठाया जा सका | सन्‌ १६४८ में अखिल भारतीय कांग्रेस 
दल की आर्थिक कार्यक्रम समिति (86णा०्गरां० शि0्ड्टाक्माग्रा०३ 0०ग्रा००) ने 


० फल. ५ 


एक केन्द्रीय योजना आयोग की स्थापना का सुकाव दिया और जनवरों १६५० में 
काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने इस सुझाव को श्षीघ्र कार्यान्वित करने को माँग 
की । तदनुसार जनवरी, १६५० मे ही राष्ट्रपति द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति 
की गयी । १५ माचे, १६५० के एक प्रस्ताव के अनुसार भात सरकार द्वारा भारतीय 
योजना आयोग स्थापित. कर दिया गया । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना 
[एड जाएए श४७४ एक] 

भारतीय योजना आयोग द्वारा जुलाई, १६५१ में प्रथम पंचवर्षीय बोजना की 
रूपरेखा प्रस्तुत की गयी । यह योजना १ अग्लेव १६५१ से ३१ मार्च १६५६ तक के 
पांच वर्षों के लिए तैयार को गयी थी । इस योजना काल में कुल २०६६ करोहु 
रुपया खच्े करने का कार्यक्रम बनाया गया जिसे वाद में बढ़ाकर २३७८ करोड़ 
रुपये कर दिया गया। प्रथम योजना पर वास्तविक व्यप १६६० करोड़ रुपये 
हुआ 

(क) उहू श्य (006[०८४ए८5) --प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के आधिक 
विकास का पहला व्यवस्थित प्रयत्त था किन्तु इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश मे 
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आशिक नियोजन के लिए एक वातावरण तैयार करना था और बागे आने वाली 
योजनाओं के लिए एक शक्तिशाली आधार वनाना था। इस दृष्टि से पहली योजरा को 
आर्थिक नियोजन की भूमिका कहा जा सकता है । 

इस बात का एक प्रमाण यह मिलता है कि प्रथम योजना के सामान्य उद्देश्य 
रखे गये जो किसी भी समाजवादी देश के आथिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो 
सकते है । उनमें से मुख्य निम्नलिखित है :' 

(१) अधिक तम उत्पादन 

(२) पूर्ण रोजगार 

(३) आथिक समानता की उपलब्धि 

(४) सामाजिक न्याय की व्यवस्था 

प्रथम योजना मे यह स्वीकार क्या गया कि इनमें से किसी भी उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए अलग से प्रयत्न नही किये जा सकते । यह सव एक दूसरे से जुड़े 
हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अधिकतम उत्पादन और पूर्ण रोजगार एक दूसरे से 
जुड़े हुए है। इसी प्रकार उत्पादन बढ़ाये बिना सामाजिक न्याय की कल्पना करना 
भी व्यर्थ है । 

वास्तव मे प्रथम योजना का उद्देश्य सभी क्षेत्रों का सन्तु लित विकास करना 
था ताकि देश की जनता के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जा सके । 

(ख) प्राथमिकताएँ--प्रथम योजना में देश के विकास के लिए एक मजबूत 
आधार वा निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि भविष्य की योजनाओं की 
पूर्ति मे सुविधा रहे । इसीलिए खेती और सिंचाई (जो देश की अर्थ-व्यवस्था के 
आधार हैं) पर कुल खर्च का ३१ प्रतिशत भाग खर्च किया जाय | 

आर्थिक विकास के लिए परिवहन तथा संचार के साधनों की उन्नति बहुत 
महत्व रखती है । अतः पहली यीजना में इन चुविधाओं का विस्तार करने के लिए 
कुल सावेजनिक व्यय का २७ प्रतिशत व्यय किया गया। 

तीसरा महत्त्वपूर्ण वर्ग साम्माजिक सुविधाक्ों का है जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, 
पीने का पानी आदि सम्मिलित हैं। प्रथम योजना काल में इन सेवाओं पर लगभग 
२३ प्रतिशत रकम खर्च की गयी । 

इस प्रकार पहली योजना में उद्योगों को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया 
वयोक्रि खेती, परिवहन के साधन, विजली तथा पानी आदि की सुविधाओं के बिना 
उद्योगों का विकाश सम्भव नही था । 

(ग) दित्त (727०९)--प्रथम योजना में लोक क्षेत्र द्वारा जो १६६० करोड़ 
हपये वी रवम खचे की गयी उसका ६० प्रतिशव भाग (१७७२ करोड़) भान्तरिक 
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साधनों से प्राप्त किया गया, केवल १८८ करोड़ रुपये अर्थात्‌ लगभग १० प्रतिशत 
रकम की व्यवस्था विदेशी सहायता से की गयी। 
(घ) राष्ट्रीय आय--प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय में १२ प्रतिशत 
वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था जिन्तु वास्तविक वृद्धि १८ प्रतिशत हुई । 
कृषि, धिचाई तथा परिवहन के क्षेत्रों में आशा के अनुकूल प्रगति की गयी । 
विश्लेषण--इससे पूर्व वह स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रथम पंचवर्षीय 
योजना एक सामान्य योजना थी । इसके लक्ष्य सामान्य थे तथा इसका गुल उद्देश्य 
विभिन्न क्षेत्रों में सन्‍्तुलित विकास का वातावरण तैयार करना था। इस योजना 
में सामान्य धन राशि खर्चे की गयी इसलिए विशेष आश्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न नहीं 
हुई। इसीलिए विदेशों से बहुत कम सहायता लेनी पड़ी । लगभग १२२ करोड़ 
रुपये के व्य,पारिक घाटे की पूति देश के विदेशी विनिमय कोपों से लेकर पूरी कर 
ली गयी । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इससे 
भारत में आथिक नियोजन का स्वस्थ आधार तैयार हो गया । 
द्वितीय पचवर्षीय योजना 
[$22070 पाप्5 श5७४ एा.5]४] 
पहली पंचवर्षीय योजना के लिए यह कहा जाता है कि “उसके द्वारा एक 
समाजवादी समाज की स्थापना की नीव रखी गयी है ।/---एक ऐश्षी सामाजिक तथा 
आशिक व्यवस्था की जो जाति, वर्ग तथा विज्ञेप सुविधा से मुक्त तथा स्वतन्त्रता और 
प्रजातन्त्र के मूल्यों पर आधारित थी जिसमें रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि और 
अधिकतम सामाजिक न्याय प्राप्ति की आशा थी । 
दूसरी योजना काल में ग्रामीण भारत का पुननिर्माण करने, अंधद्योगिक 
विकास की नीव रखने, समाज मे आशिक दुष्टि से दुबेल व्यक्तियों की उन्नति के लिए 
अधिकतम अवसरों की व्यवस्था तथा देश के सभी भागों का सन्तुलित विकास करने 
का लक्ष्य रखा गया । यह योजना १ अप्रेल, १६५६ से ३१ मार्च, १६६१ की अवधि 
के लिए थी | 
(क) उद्देदेय/--दूसरी योजना के उद्देश्यो में कुछ निश्चितता थी । यह उद्देश्य 
निम्नलिखित थे : 
(१) राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत की वृद्धि करना ताकि देश का जीवन 
स्तर ऊंचा हो सके । 
(२) देश का तीतन्न गति से औद्योगीकरण करना। इसके लिए आावारभूत 
उद्योगों (कोयला, इस्पात आदि) के विकास को प्राथमिकता दी गयी । 
(३) रोजगार के साधनों में तेजी से वृद्धि करना, तथा 
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(४) आय तथा सम्पत्ति की असमानता कम करना और आश्थिक सत्ता का 
उचित रूप में वितरण करना । 

यदि गम्भीरतापूर्वेक विचार किया जाय तो पता चलेगा कि यह चारों उद्देश्य 
एक-दूसरे से जुड़े हुए है । देश में उद्योगों का विकास करने से एक ओर तो उत्पादन 
में वृद्धि होती है दूसरी ओर रोजगार के नये साधन उत्पन्न होते है । रोजगार में वृद्धि 
होने से भी राष्ट्रीय जाय में वृद्धि होती है । इस प्रकार उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि-- 
दोनों राष्ट्रीय आय की वृद्धि मे सहायक होते हैं । राष्ट्रीय आय में होने वाली यह 
दद्धि इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में व चली जाय इसके लिए वितरण की न्यायपूर्ण 
प्रणाली स्थ!पित करनी आवश्यक है । 

इस प्रकार पहली योजना में समाजवाद का जो क्रम अपनाया गया उम्रकी 
दूसरी योजना में पुष्टि की गयी और उत्पादन तथा वितरण की व्यवस्थाओं वो 
क्रान्तिकारी स्वरूप दिया गया । 

(8) आकार और साधत--दूसरी योजना में सरकार द्वारा ४६०० करोड़ 
रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गयी थी । इस रकम के ७६ प्रतिशत भाग (३५१० 
करोड़ रुपये) की व्यवस्था आन्तरिक साधनों से तथा शेष २४ प्रतिशत भाग (१०६० 
करोड़ ठपये) की व्यवस्था विदेशी सहायता द्वारा की गयी। 

द्वितीय योजना काल मे नये करों से पर्याप्त रकम वसूल की गयी किन्तु लगभग 
६४८ करोड़ रुपये घाटे के बजठ बना कर निये नोट निकाल कर) प्राप्त किये गये । 

दूसरी योजना उद्योग प्रधान योजना थी अतः मशीनें आदि खरीदने के लिए 
बहुत अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी । यह अनुमान लगाया गया 
था कि योजना के दस वर्षों मे कुल ११०० करोड़ रुपये का घाटा विदेशों व्यापार 
तथा लेन देन में रहेगा किन्तु १६५८ में ही भुगतान की कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं । 
इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ६०० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा तो जमा 
कोषो में से निकाली गयी । अमरीका के पी० एल० ४८० के अन्तर्गत लगभग ५३४ 
करोड़ रुपये की वस्तुएँ आयात की गयीं । (इनका भुगतान बहुत वर्षो वाद करना 
है) तथा ८७२ करोड़ ठपये की विदेशी सहायता का प्रयोग लोक और निजी क्षेत्र के 
उद्योगों के विक्षास के लिए किया गया । अच्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप से भी ५५ करोड़ 
रुपये के शुद्ध ऋण लिए गये : 

इसे प्रकार दूसरी योजना के पाँच वर्षो में विदेशी व्यापार में अधिक घाटा 
रहने तथा बौद्योगिक विकास के लिए अधिक रकम की माँग होने के कारण बहुत 
अधिक विदेशी सहायता लेनी पड़ी । 

(ग) श्राथमिकताएँ--पहली योजना में खेती, सिंचाई, बिजली तथा परिवहन 
के साधनों के विकास पर अधिक जोर दिया गया था । इन क्षेत्रों को दुसरी योजना 
में नी काफी महत्त्व दिया गया किन्तु दूसरी योजना में विशेष महत्त्व वड़े पैमाने के 
उद्योग तथा खबिजों को दिया गया । इन पर कुल सरकारी व्यय की २० प्रतिशत 
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रकम खर्चे करने का निश्चय किया गया जबकि पहली योजना में उद्योगों पर केवल 
४ प्रतिशत रकंस खर्च करने की व्यवस्था थी । 
परिवहन तथा संचार साधनों के विकास पर पहली योजना में २७ प्रतिशत 
राशि व्यय की गयी थी जबकि दूसरी योजना में इस मद में २८ प्रतिशत रकम खर्चे 
करने की व्यवस्था थी | इसका कारण यहु था कि परिवहन तथा संचार के साधनों 
में विकास के विना किसी भी क्षेत्र का विकास तेज नहीं क्रिया जा सकता था । 
खेती और सिंचाई के लिए पहली योजना मे ३१ प्रतिशत रकम खर्च की 
गयी थी जबकि इसरी योजना में इन दोनों पर मिला कर कल खच का २० प्रतिशत 
भाग व्यय करने का निश्चय किया गया । इस प्रकार बह नहीं कहा जा सकता कि 
दूसरी योजना में खेती और सिंचाई को अवहेलना को गयी । 
(घ) राष्ट्रीय आय तथा अन्य--दूसरी योजना में देझ् की राष्ट्रीय आय में 
२५ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था ९ च्तु वास्तविक वृद्धि केवल २० प्रतिशत 
ही की जा सकी | किन्तु दूसरी योजना काल मे स्टील, खाद्य, कोयला, मशीन आदि 
क्षत्रों में अनेक नये और वड़े-वड़ औद्योगिक प्रतिप्ठाव स्थापित किये गये जिनसे देश 
में एक जक्तिशाली ओऔद्योगिक आधार का निर्माण हो गया। यह भविष्य की 
योजनाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण योगदान था । 
विस्लेषण--पहली योजना में देश के आथिक तनन्‍्त्र का जो ढाँचा तेयार किया 
गया था, दूसरी योजना में उसे मजबूत किया गया। इसका अनुमान इस वात से 
लगता है कि दूसरी योजना के पाँच वर्षो में औद्योगिक उत्पादन का सूचक अक जो 
१६५५-५६ में १३६ था (१६५०-५१८२१००) वह १६६०-६२ में १६४ हो गया 
अर्थात्‌ उत्पादन में लगभग ५० प्रतिणत की वृद्धि इसमें मशीनों तथा रसायनों 
का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मजानों का ॒ उत्पादन लगभग अड़ाई युवा हो 
गया तथा रसायनों के उत् में लगभग ६० प्रतिशत वृद्धि हुई। 
दूसरी योजना की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि लोक क्षेत्र में इस्पात 
के तीन नये कारखाने स्थापित किये नये, राँची में एक भारी इजीनियरी कारखाना 
तथा भोपाल में भारी विजली के सामान का कारखाना लगाया गया। इनके अति- 
रिक्त सशोन, खाद तथा विजली का सामान बनाने के अनेक कारखाने स्थापित कि 
गये जिनसे भारत के औद्योचिक विकास का नया अव्याय आरम्भ हो नया । 
तासरा पिचवपाय बाजना 
प्प्ताएछ0 फ्ापफ शप्वर शहर] 
तीसरी योजना का निर्माण करने वालों को पहली दो योजनाओं के अनुभव 
का लाभ प्राप्त था । अतः योजना बनाते समय पिछले दस वर्षों की सफलताओं और 
असफलताओं का ध्यान "खा गया, इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में जो सामा- 
जिक्र दादित्व और आधिक उद्देश्य निश्चित किये गये हैं उन्हें पूरा करने के लिए 


अधिक स्पष्ट कार्यक्रम निर्धारित किये गये । 


७६ भारतीय आर्थिक प्रशासन 


(क) उद्देश्यां-- तीसरी योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये गये : 

(१) राष्ट्रीय आय-में प्रतिवर्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि करता | इसके लिए 
पूंजी विनियोग इस तरह करने का प्रवन्ध किया गया कि आय में वृद्धि को दर भागे 
के वर्षो में भी बनी रह सके। 

(२) कृषि--खाद्यान्नो मे आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों की 
आवश्यकता के लायक तथा निर्यात के लिए भी क्ृपि पदार्थों के उत्पादन में बृद्धि 
करना । 

(३) उद्योग--इस्पात, रसायन, ईंधन तथा शक्ति का उत्पादन करने वाले 
आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना तथा मशीतें बनाने वाले उद्योगों की 
स्थापना करना ताकि अगले दस वर्षो मे देश का औद्योगीकरण अपने साधनों द्वारा 
किया जा सके । 

(४) रोजगार-देश की मानवी शर्क्ति का अधिकतम उपयोग करना तथा 
रोजगार के साधनों मे पर्याप्त वृद्धि करना । 

(५) आर्थिक सस्मातता--समाज में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना 
तथा आय और सम्पत्ति के न्‍्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना । 

तीसरी योजना के उद्देश्यो से स्पष्ट है कि संख्या १,४ तथा ४ में वही बातें 
कही गयी है जो पहली और दूसरी योजना के उद्देश्यों मे कही गयी थीं। उद्देश्य 
नम्बर २ में पहली बार कृषि पदार्थों मे भात्मनिरभर होने का लक्ष्य निर्धारित किया 
गया है । वास्तव मे देश प्रति वर्ष ३००-४०० करोड़ रुपये का अनाज तथा रुई और 
पटसन आयात कर रहा था जिससे देश की अथं-व्यवस्था पर बहुत भार था। इस 
भार को कम करने के लिए कृषि का विकास करने का विशेष निश्चय करना 
स्वाभाविक था | 

तीसरी योजना के उद्देश्यों मे दूसरी महत्त्वपूर्ण बात आधारभूत उद्योगों का 
विस्तार करने तथा मशीने बचाने के उद्योगों की स्थापना करने सम्बन्धी निश्चय 
है । इस्पात, रसायन तथा कोयला आदि वस्तुएँ अन्य उद्योगों की स्थापना और 
विकास के लिए बहुत आवश्यक है । इसी प्रकार मशीन उद्योग भी देश के बाकी 
उद्योगों के आधार का काम करता है। इस दृष्टि से तीसरी योजना में कृषि की 
उन्नति और उद्योगों का विस्तार करने का तिश्चय देश की अथे-व्यवस्था के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कहा जा सकता है । 

(ख) आकार तथा साधव--तीसरी योजना मे ध्षरकारी क्षेत्र द्वारा कुल 
७५०० करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था थी। वास्तविक व्यय ८५७७ करोड़ 
रुपये हुआ । इसमें से लगभग ५६ प्रतिशत (अर्थात ५०२१ करीड़ रुपये) की व्यवस्था 
आन्तरिक साधनों से की गयी, लगभग २८ प्रतिशत (२४२३ करोड़ रुपये) को व्यवस्था 
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विदेशी सहायता से करनी पड़ी तथा शेष लगभग १३ प्रतिशत (११३३ करोड़ रुपये) 
रखम घाटे के वजट बना कर (नोट छाप कर) प्राप्त की गयी | 

इस प्रकार तीसरी योजना पहली दोनों योजनाओं के मिले जुले आकार से 
भी बड़ी थी और इसके लिए काफी अधिक रकम विदेशी सहायता से प्राप्त करनी 
पड़ी । वास्तव में तीसरी योजना ने भारत को विदेशी सहायता पर बहुत अधिक 
निर्भर कर दिया । यह निश्चय ही एक गम्भीर स्थिति थी जिसका अनुमान योजना 
बनाने वाले नहीं कर सके । 

(ग) प्राथमिकताएँं--दूसरी योजना की भाँति तीसरों योजना भी उद्योग 
प्रधान थी । इसमें उद्योग तथा खनिजों पर लगभग २४ प्रतिशत रकम खच्चे करने क 
प्रावधान था । इस मद पर वास्तविक खर्च लगभग २० प्रतिशत किया गया । परिवहन 
तथा संचार पर लगभग *७ प्रतिशत राशि ख्चे करने का निश्चय किया गया था 
किन्तु इन मदों पर वास्तविक खर्च लगभग २४ प्रतिशत हुआ । इस प्रकार उद्योग 
तथा पर्विहन पर कुल मिला कर तीसरी योजना में लगभग ४४५ प्रतिशत रकम खर्चे 
के। गया। 

तीसरी योजना की सकसे उल्लेखनीय बात यह है कि प्रामीण तथा लघु 
उद्योगों पर कुल व्यय का केवल ४ प्रतिशत भाग खच करने का निश्चय किया गया 
जा जबकि वास्तविक व्यय लगभग १४५ प्रतिशत हुआ । यह ख्च इस वात का 
परिचायक है कि तीसरी योजना में अधिक से अबिक व्यक्तियों को रोजगार देने के 
लिए ग्रम्भी र प्रयत्व किये गये । 

बैती, िचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण पर मूल योजना में लगभग २० प्रतिशत 
रकम ख् करने का अनुमान किया गया था और वास्तविक व्यय २० प्रतिशत ही 
किया गया । यही स्थिति अच्य क्षेत्रों (सामाजिक सेवाओं तथा शक्ति उत्पादन) की 
भी कही जा सकती है। 

(घ) राष्ट्रीय आय--तीस री योजसा में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ५ प्रति- 
शत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था । योजना काल में औसत वाधिक वृद्धि ७७ 
प्रतिशत हुई किन्तु देश में इस अबवि में अत्वधिक मुद्रा स्फीति हुई जिसके फलस्वरूप 
राष्ट्रीय आय में वास्तविक वा।बिक वृद्धि केवल २८ प्रतिशत हुई । यह वृद्धि पहली 
दोनों योजना में हुई वृद्धि से बहुत कम थी । 

यदि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया जाय 
तो तीसरो योजना काल में यह वृद्धि केवल ०६ प्रतिशत वापिक थी जो पहली दोनों 
योजना में हुई वद्धि के आबे से भी कम थी। यह स्थिति निश्चय ही जेसस्तीपजनक 
एवं दु:खद कही जानी चाहिए 

विश्लेषण--तीसरी योजता की अवधि में देश के औद्योगिक विकास में बहुत 
उन्नति हुई । इस्पात, इंजीनियरी, कोयला, तेल, रसायन, खाद, विजली, दवाएं तथा 
लघु उद्योगों का तेजी से विकास हुआ | इतना होने पर भी कुल आा थिक विकास को 
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वापिक दर केवल २८ प्रतिशत रही । इसका मुख्य कारण यह था कि तीसरी यौजना 
में कृपि क्षेत्र मे अत्यघिक असफलता का शुख देखना पड़ा । योजता के चार वर्षो में 
अनाज तथा अन्य कृषि पदार्थों का उत्पादन बहुत कम रहा जिसके फलस्वरूप अन्न, 
कपास, पटसन आदि विदेशों से मगवाने पड़े । यहाँ तक कि खाद, तेल (सोयाबीन 
तथा सूरजमुखी) भी आयात करने पड़े ताकि वनस्पण+ घी तैयार क्या जा सके और 
साधारण जनता की आवश्यकता की पूर्ति ही सके । 

कृषि क्षेत्र से असफलता के साथ-साथ तीसरी योजना मे उद्योगों के क्षेत्र में 
भो जितनी आज्ञा की गयो थी उतनी सफलता नहीं मिली । यह अनुमान लगाया 
गया था कि औद्योगिक उत्पादन मे प्रति वर्ष ११ प्रतिशत की वृद्धि होगी किस्तु 
वास्तविक वुद्धि ७८ प्रतिशत वाषिक से अधिक नही रही । 

तीसरी योजना की असफलता के कारण भारत सरकार एकदम असमंजस 
में पड़ गयी कि आगे क्या किया जाय । देश मे वस्तुओ के मूल्यों मे निरन्तर वृद्धि हो 
रही थी जिसके फलस्वरूप श्रमिक आन्दोलनों मे वृद्धि हो गयी । जगह-जगह वेतन 
तथा महगाई भत्ते मे वृद्धि की मॉग होने लगी जिसे पूरा करना बहुत कठिन था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया। 

आश्िक नियोजन का अवकाश काल--वाधिक योजनाएँ 

सन्‌ १६६५-६६ से १६६८-६६ के तीन वा आ्थिक नियोजन के अवकाश के 
वर्ष कहे जा सकते है। अधिकृत रूप में तो सरकार ने इस वर्षो मे योजनाओं को 
स्थगित नही किया परन्तु व्यवहार मे ऐसा अपने आप हो गया। चतुय्ये पंचवर्षीय 
योजना की अतिम रूप नहों दिया जा सका क्योकि सरकार के सामने स्पष्ट सार्ग 
नहीं था कि वह क्‍या करे । 

स्थगन के कारण--तीसरी योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने 
तीन वर्ष तव एक-एक वर्षीय योजनाएँ ही प्रकाशित की । चौथी योजना को अच्तिम 
रूप नही दिया जा सका । इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे : 

(१) बढ़ती हुई सहँंगाई--आधिक नियोजन के पन्द्रह वर्षों मे--विशेष कर 
तीसरी योजना के पाँच वर्षों मे--प्रायः सभी वस्तुएँ बहुत महँगी हो गयी जिससे 
साधारण जनता को वहुत कष्ट हुआ । सरकार के प्रशासन व्यय मे भी बहुत वृद्धि हो 
गई | अतः सरकार इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने के लिए कुछ समय 
चाहती थी | अत. चतुर्थ योजना को स्थगित कर दिया गया । 

(२) तीक्तरी योजना की असफलता--आध्थिक नियोजन के स्थगन का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि तीसरी योजना मे सरकार को कृषि तथा उद्योग--दोनो 
ही क्षेत्रों में भयानक असफलता का मुह देखना पडा । इस योजना में सरकार ने 
आर्थिक विक्रास तथा आत्मनिर्भरता की जो आशाएं लगायी थी वह सब सिद्ी में 
मिल गयी । अतः नियोजन की पूरी नीति पर नये प्विरे से विचार करना आवश्यक 
था। यह नियोजन को कुछ समय के लिए स्थगित कर देने से ही हो सकता था । 


भारत में आथिक निधोजन का विक्रास छ& 


(३) उद्योगों में मंदी--तीसरी योजना की अवधि में भारत के सामने एक 
विचित्र समस्या यह उत्पन्न हुई कि एक ओर तो देश में मुद्रा स्फीति के कारण मूल्यों 
में वृद्धि हो रही थी, दूसरी ओर छुछ उद्योगों में मन्दी का दौर आरम्भ हो गया । 
इंजीनियरी तया कूछ अन्य औद्योगिक इकाइयों के पास माल के स्टाक् जमा होते चले 
गये क्‍योंकि इनके माल की माँग वहुत कम थी | अतः इन उद्योगों को वहुत कठिनाई 
का सामना करना पड़ा | इस कठिनाई का समाधान करने में सरकार भी असफल 
रही । अत: थोड़े समय के लिए आशथिक तियोजन को स्थगित करना ही श्रेयस्कर 
समझा गया । 

(४) आशिक सत्ता का संकेन्द्रण--भारत की तीनों ही योजनाओं का एक 
लक्ष्य यह रहा कि देश में आय तथा सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए तथा 
आ्थिक विपमता का अन्त होना चाहिए किन्तु आथिक विपमता में निरन्तर वृद्धि 
होती गयी और आयिक शक्ति का संकैच्द्रण निरत्तर बढ़ता गया। बत: सरकार तने 
देखा कि वह जिस समाजवांद की दिशा में जाने की घोषणा करती रही है, वह तो 
देश से निरन्तर दूर होता जा रहा है )! इसलिए कुछ ठहर कर यह सोचना आवश्यक 
था फि समाजवाद के मार्ग में कया बाघाएँ हैं और नियोजन में सफलता क्यों नहीं 
मिल रही है ? इसी उद्देश्य से नियोजन को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया । 

(५) पुजीपतियों का विरोच--वैसे त्तो भारत के उच्चोगषति तथा कुछ अन्य 
व्यक्ति आथिक नियोजन की मूलभूत घारणा का ही विरोघ करते रहे हैं किन्तु 
तीसरी योजना की असफलता के कारण यह विरोध अत्यधिक हो गया । देश के सारे 
समाचार पत्र जिनमें से अधिकतर पू जीवतियों के स्वामित्व में हैं) आथिक नियोजन 
का सदा के लिए अन्त कर देने की माँग करने लगे। यह विरोध इतना तीज्न था कि 
ने चाहने पर भी नियोजन का नियमित क्रम कुछ समय के लिए स्थगित हो गया । 

एकवर्षोय्य योजनाएँं--तीसरी योजना की समाप्ति पर सरकार यह चाहती थी 
कि आ्थिक नियोजन के सारे दर्शन पर ही एक वार पुनविचार किया जाय और यह 
निर्णय लिया जाय कि आगामी योजना को सफलता के लिए क्या-क्या करना आवश्यक है। 
दूसरी ओर वह नियोजन को स्थग्रित भी नहीं करना चाहती थी। जतः बीच का 
सार्ग निकाला गया । सरकार वाषिक वजट के साथ ही वापषिक योजना प्रकाशित 
करती रही | इस प्रकार तीन वापिक योजनाओ में सरकार द्वारा लगभग ६,७५७ 
करोड़ रुपये खर्च किये गये | इन योजनाओं के व्यय का आदर्श तीसरी योजना ही 
थी । इसका अनुमाव इस वात से लगता है कि तीन वये में किये गये कुल व्यय 
का लगभग २३ प्रतिशत उद्योगों पर, लगभग १६ प्रतिशत परिवहन एवं संचार पर 
तथा लगभग २४ प्रतिशत कृषि एवं सिंचाई आदि पर व्यय किया गया । 

एकवर्षीय योजनाएँ केवल नियोजन के अधिकृत क्रम को चालू रखने के लिए 
थीं, उनके पीछे निश्चित उद्देश्य या लक्ष्यों का अभाव था | अत: इस बवधि में जो 
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कुछ विक्रास हुआ वह्‌ आकस्मिक था । अतः उत्त पर कोई मो टिप्पणी करना उचित 
नहीं है। 
चतुर्य पंचवर्षीय योजना 
[60एशाप्त घ्ाएड एः०ए४ ए. 6२] 

पृष्ठभूमि-- चतुर्थ योजना के पीछे हल्की सफलताओं और आशा से अधिक 
असफलताओं का लम्बा इतिहास था । लगभग १८ वर्ष के आथिक नियोजन ने देश 
को एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था और यह निश्चय करना आवश्यक हो 
गया कि भविष्य की योजनाओं का क्‍या आधार होना चाहिए ? चतुर्थ योजना की 
पृष्ठभूमि के रूप में उव परिस्थितियां और अनुभवों का विवेचन कर लेना आवश्यक 
है जिनका प्रभाव चतुर्थ योजना की नोतियों पर पड़ा । 

(१) गति को शिथिलता--भारतीय नियोजन से पहला पाठ यह सीखा जा 
सकता था कि देश में योजनाओं का संचालत बहुत शिथिल था। जिस गति से 
योजनाओं का क्रम चलाया जा रहा था उससे न तो सब व्यक्तियों को रोजगार दिया 
जा सकता था, न सामाजिक सेवाओं के आधार का विस्तार किया जा सकता था 
और न ही जनता के जीवन स्तर में सुधार सम्भव था। वास्तव में आथिक विकास 
जिस गति से हो रहा था, उस गति को बनाये रखना ही कठिव था । 

(२) विदेशों पर निर्भरता--आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है 
जिससे वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी के लिए त्याग करना पड़ता है। यदि कोई 
देश निरन्तर विदेशी सहायता पर निर्मर होता चला जाय तो वह आथिक तथा 
राजनीतिक कठिनाई में पड़ सकता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो योजना के पहले 
अठारह्‌ वर्षो में देश को निरन्तर अधिक अनाज विदेशों से मंबवाने के लिए बाध्य 
होना पड़ा और विदेशी सहायता पर उसकी निर्भरता बढ़ती गयी । इससे देश के 
आत्म गौरव और प्रतिष्ठा को मारी धक्का पहुँचा और अनेक देशों ने सहायता देने 
से हाथ खेचना आरम्भ कर दिया । 

(३) संस्थायत ढाँचे की दु्वंलतत--आधथिक नियोजन की सफलता के लिए 
यह आवश्यक होता है कि देश में आथिक, व्यापारिक तथा वित्तीय संस्थाओं का ऐसा 
शक्तिशाली संगठन हो जो देश से सभी क्षेत्रों के विकास में समुचित योगदान करता 
रहे। भारत में संस्था की दृष्टि से अनेक प्रकार की व्यापारिक, औद्योगिक तथा 
वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गयी किन्तु उनका प्रशासव इतना कमजोर था कि 
वह देश की आवश्यकताओं के अनुकूल लिद्ध नही हो सका। अतः आथिक नियोजन 
के सभी कार्यक्रम असफल रहे या उनमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली । 

(४) प्रशासनिक असफलता--आधथिक नियोजन की सफलता के लिए देश में 
दृढ़ एवं ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता होती है जो देश की प्रत्येक योजना को 
सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न कर सके । इसके लिए प्रश्मासकों का 
स्वयं भी योजनाओं में विश्वास होना आवश्यक है | भारत में प्रशासन की परम्परा 


भारत में आथिक नियोजन का विकास प्र 


अंग्रेजों से विरासत में मिली है। उसकी नौकरशाही मनोवृत्ति को ऋन्तिकारी था 
समाजवादी नीतियों में कभी विश्वास नहीं रहा | अतः प्रणासन ने कभी भी मन और 
कम से नियोजन को सफल बनाने का प्रयत्न नहीं किया । अच्छे से अच्छे निर्णय और 
नीतियाँ नौकरशाही मनोवृत्ति की अतृप्त भूख की शिकार होती रहीं और सरकार 
और जनता किकतेव्यविमूढ होकर असहाय की भांति देखती रही । 

वास्तव में भारतीय आर्थिक नियोजन को जिस असफलता का मुह देखना 
पड़ा वह मूल रूप में नौकरशाही प्रशासन की घटिया मनोवृत्ति और सक्तिय असहबोग 
के कारण हुआ । इसी कारण देश में मूल्य नियन्त्रण व्यवस्था असफल हो गयी, राशन 
व्यवस्था में भ्रष्टाचार और चोर वाजारी फैल गयी और उद्योग तथा निर्यातों के 
लिए कुछ इने-गिने व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये। प्रशासकों के अ्रष्ठ एवं पक्षपात- 
पूर्ण आाच रण के विरुद्ध इस भय से कोई कार्यवाही नहीं को गयी कि वह भविष्य में 
ओर अधिक असहयोग न करने लगें | इस प्रक्रार आर्थिक नियोजन का आशावाद 
नौकरगाही के असहयोग और आतंक से निराशावाद में वदल गया । 

(५) आथिक विपमता--आर्थिक नियोजन का आरम्भ इसलिए किया गया 
था कि देश के करोड़ों भूखे-नगे इन्सानों को पहले से अधिक सुविवाएँ मिलेंगी और 
उन्हें रोटी, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए दीनतापूवेक हाथ नहीं फैलाना 
पड़ेगा, समाज में गरीबी, अमीरी के अन्तर क्रम होंगे तथा राष्ट्रीय आय बोर सम्पत्ति 
कुछ व्यक्तियों के अधिकार में नहीं जायेंगे । दुर्भाग्य से इस महान उद्देश्य की पूर्ति नहीं 
हो सकी । गरीब पहले से अधिक गरीब होता गया, अमीर पहले से अधिक अमीर 
होते चले गये ज्लोर आाथिक सत्ता और सावन घीरे-बीरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
संकेन्द्रित होते चले गये। इस प्रकार देग में सममाजवाद की स्थापना के स्थान पर 
पूजीवाद का प्रभाव बढ़ता चला गया । नियोजन के पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो 
सकी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि भविष्य में भी इनकी पूर्ति होने की सम्भावना 
नहीं है । 

इस प्रकार चतुर्थ योजना उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनायी गयी है जिन्हें 
पिछली तीन योजन/ओं में पूरा नही किय्रा जा सका । इस योजना में पिछली योजनाओं 





देश की प्रतिप्ठा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं 
(क) उहूं ब्य--चतुर्थ योजना के उद्देश्य प्रायः वही हैं जो पहली तीन 
योजनाओं में निश्चित किये गय्रे थे किन्तु इस योजना में उनकी पूर्ति के लिए कुछ 
निदेशक सिद्धान्त भी दिये गये हैं। इसका स्थप्टीकूरण निम्नलिखित तथ्यों से हो 
सकता है : 
(१) तामाजिक न्याय और तसमानता--चतुर्थ योजना में भी सामाजिक 
न्याय प्रदान करने तथा आथिक समता लाने का ध्येय रखा गया है किन्तु इसमें यह 
द्‌ ने 


प्र भारतीय आशिक प्रशासन 


कहा गया है कि समानता बौर न्याय के लिए आथिक साधनों पर सरकार का पहले 
से अधिक नियन्त्रण करना आवश्यक होगा। इसी दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक 
लाइसेंस देने सम्बन्धी तयो नीति निर्धारित की है जिसमें नये साहसियों को प्रोत्साहन 
देने का निश्चय किया गया है । 

आय का वितरण---चतुर्थ योजना में जाय के वितरण को अधिक महत्त्व 
दिया 'गया है तथा इसकी पूत्ति के लिए कर नीति में सुबार करने का निर्देश दिया 
गया है । 

स्थानीय नियोजन--देश में रोजगार के स्तर में सुधार करने के लिए 
तियोजन को विकेन्द्रित करवे का सुझाव दिया गया है। इसी दृष्टिकोण से ग्रामीण 
उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने का विचार प्रकट किया गया है । 

दुबल उत्पादक--देश में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कमजोर उत्पादकों को 
आथिक तथा तकनीकी सहायता देने का निश्चय किया गया है । इसके लिए वित्तीय 
संस्थाओं तथा प्रशासनिक विभागों की प्रक्तियाओं को सरल करने का सुझाव दिया 
गया है ! 

भुमिहीन श्रसिक- भारत में एक वड़ी संख्या भूमिहीत श्रमिकों की है । 
चतुर्थ योजना में उन्हें स्थानीय विक्रास क येक्रमों मे नियोजित किया जायगा । 

यह सब कार्य सामाजिक न्याय तथा समानता का वात्तावरण उत्पन्न करने में 
सहायक होंगे । 

(२) प्रादेशिक असन्तुलव ठीक करमा--आर्थिक नियोजन का मुख्य घ्येय 
प्रादेशिक असन्तुलन कम करना होता चोहिए ताकि पिछड़े हुए भाग घीरे-धीरे विकसित 
भागों के समान हो सकें । चतुर्थ योजना में पिछड़े हुए भागों को तीन प्रकार से विशेष 
सहायता देकर उन्तका विकास किया जायेगा 

() उन्ह दन्‍्द्र स वित्तीय सहायता दी जायेगी। 

(7) उन क्षत्रों में केल्लीय परियोजनाएँ आरम्भ की जायेगों । 

(7) वित्तीय तथा अन्य संस्थाओं की नीतियों में सुधार कर उन्हें अधिक 

हायता देने की व्यवस्था की जायेगी । 

(३) सामाजिक सेवाओं का विस्तार--चतुर्थ योजना में शिक्षा, चिकित्सा, 
परिवार नियोजन, आदि सुविधाओं का विस्तार करने का निश्चय किया गया है। 
इसके लिए ६४ वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अनिव.ये एवं निःशुल्क शिक्षा 
की व्यवस्था की जायेगी और चिकित्सा के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 
को प्राथमिकता देने का निश्चय क्या गया है । 

(४) अधिक रोजगार की व्यवस्था--वेरोजगारी क्री समस्था का समाधान 
करने के लिए ग्रामों में ही छोटे-छोटे कारखाने (जो खेती के लिए उपयोगी यंत्र आदि 
बना सकें) स्थापित करने को प्रोत्साहित क्या जायेगा ताकि वस्तुओं का उत्पादन 
कम लागत पर हो सके और रोजगार देने की स्थानीय व्यवस्था हो सके । 


भारत में आथिक नियोजन का विकास दे 
(५) आशिक वियन्त्रण-- उत्पादन में वृद्धि करने तथा आर्थिक सत्ता का 
संकेन्द्र०ण रोकने के लिए अर्थ-व्यवस्था के सभी छेत्रों पर सरकारी नियन्त्रण कड़े करमे 
का निश्चय किया गया है ताकि कुछ व्यक्तियों को ही निरन्तर लाभ न मिल सके 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकृत बेक, राज्य व्यापार निगम तथा खाद्यान्न निगम क्रो अधिक 
सक्तिय बनाने का निश्चय किया गया है । हि 
जआाथिक निबन्त्रण मजबूत करने के लिए ही वित्तीय निगमों तथा अन्य 
(जो उद्योगों को आशिक, तकनीकी या माल की विक्री सम्बन्धी सहायता 
के प्रशासन तथा नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तत करने का निर्णय किया 
गया है ताकि वह देश के आधथिक विकास के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके । 
(६) लोक क्षेत्र का संचालन--चतुर्थे बोजना काल में लोक क्षेत्र की सभी 
औद्योगिक इकाइयों का आपनी सम्पर्क बद्ाने का निश्चय किया गया तथा उनकी 
कुणलता में वृद्धि के लिए उनके वारे में निर्णेय लेने के अधिकार को विके 
का निर्देश दिया गया । 
इस प्रकार चौयी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन, वितरण तथा प्रवन्ध सम्बन्धी 
कार्यो में सुबार के लिए स्पप्ट निर्देश दिये गये हैं । 
नीति निर्दे श--चतुथ पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य निर्वारित किये गये 
उनकी पूर्ति के लिए दो महत्त्वपूर्ण नीति निर्देश दिये गये हैं : 
(0) स्थावित्व के साथ विकास (97०एफ पंत 8०00) 
(8) विदेशी सहायता से मुक्ति (76०00 #07 #00ं27 /70) 
थे योजना में यह स्पष्द किया गया हैं कि आथिक विकास के कार्यक्रमों मो 
का संचालन इस ढंग किया जाना चाहिए हा कि देश में म्रद्ा स्फीति न हो तथा 
वस्तुओं के मूल्य में स्थायित्व रहे । इसी प्रकार यह निश्चय भी प्रकट किया गया है 
कि विदेशी सहायता से शीत्रातिशी क्र छुटकारा पाने का प्रयत्त किया जाना चाहिए 
क्योंकि विदेशी सहायता से अनेक प्रकार की बाथिक तथा राजनीतिक कठिनाइयां 
उत्पन्न हाव लगता हू । 
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न्द्रित करने 


विदेशी सहायता की मात्रा को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए चत॒थे योजना 
में निर्यातों में प्रति वर्ष ७ प्रतिशत की वृद्धि करते का नि#चय किया गया है । यह 
कार्य विद्येप कठिन नहीं है । ह 

(ख) आाकार तथा सावन--चतुर्य पंचवर्पोय योजना में लोक क्षेत्र द्वारा 
१५,६०२ करोड़ रुपये खच् करने की व्यवस्था की गयी हैं । यह रकम पहली तीलों 
योजनाओं के मिले जुले खर्च ये भी अविक है । इस ख्चे के लिए ८५,७३४ करोड़ 
रुपये अर्थात्‌ लगभग ५४ प्रतिशत की व्यवस्था स,मान्य बान्तरिक सावनों से की 
जायेगी, ३१६८ स्पये नय करों से प्राप्त क्रिये जायेंगे तथा ५०६ करोड़ रुपये आन्त- 
रिक ऋयणगों से प्राप्त किये जायेंगे । इस प्रकार आत्तरिक सावनों से कुल १२,४२३ 
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करोड़ रुपये अर्थात्‌ लगभग 5८० प्रतिशत रकम प्राप्त करने की व्यवस्था है। शेष 
रकम में से २,६१४ करोड़ रुपये विदेशी सहायता और ८४० करोड़ रुपये घाटे के 
बजटों से प्राप्त करने का निश्चय किया गया है । 

इस प्रकार चतुर्थ योजना के लिए विदेशी सहायता से कम धन राशि प्राप्त 
की जायगी किन्तु घाटे के बजठों से ८5५० करोड़ रुपया प्राप्त किया जायगा। इससे 
मुद्रा स्फीति होने का भय बना रहेगा और वस्तुओं के मूल्य में स्थाथित्व नही रह 
पायेगा । 

(ग) प्राथमिकताएँ-- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक राशि अर्थाव्‌ 
कुल योजना व्यय की २४ प्रतिशत खेती और सिंचाई आदि पर व्यय होगी। वडे 
उद्योग तथा खनिज क्षेत्र पर २१ प्रतिशत तथा शक्ति (बिजली आदि) पर १६ प्रति- 
शत्त रकम खर्च की जायेगी । इस प्रकार उद्योग तथा शविंत साधनों के विकास पर 
कुल मिलाकर लगभग ३७ प्रतिशत रकम खच करने का अनुमान है । परिवहन तथा 
संचार व्यवस्था पर २० प्रतिशत रकम खर्चे होगी | 

इस प्रकार योजना की प्राथमिकताओ का गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट 
हो जाता है कि चतुर्थ योजना मे एक ओर तो खेती के विकास को महत्त्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है, दुसरी ओर परिवहन, बिजली तथा बडे उद्योगों पर लगभग ५७ प्रति- 
शत रकम व्यय करने का निश्चय किया गया है। अतः खेती उद्योग, तथा साज-सज्जा 
के महत्त्व को पूरी तरह समभ कर उनके विकास को यथोचित महत्त्व देने का प्रयत्न 
किया गया है । 

(घ) राष्ट्रीय आय--चतुर्थ योजना काल में प्रति वर्ष ५'५ प्रतिशत की 
विकाप्त दर का अनुमान लगाया गया है अर्थात्‌ राष्ट्रीय आय में ५"५ प्रतिशत वापिक 
वृद्धि होगी ऐसा अनुमान है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस काल में 
जन संख्या -*५ प्रतिशत वापिक बढ़ेगी, अतः राष्ट्रीय आय में शुद्ध वाषिक वृद्धि ३ 
प्रतिशत होगी । 

राष्ट्रीय आय मे ३ प्रतिशत शुद्ध वृद्धि प्राप्त करने के लिए देश में घरेलू 
-बचतों की दर राष्ट्रीय आय की १३२ प्रतिशत तक बढानी पड़ेगी । १६६८-६६ मे 
घरेलू बचतों की दर ८८ प्रतिशत थी। इसी प्रकार पू जी विनियोग की दर भी 

राष्ट्रीय आय की कम से कम १४४ प्रतिशत करनी पड़ेगी । 

“बचत तथा विनियोग के लक्ष्यों की पूति करने के लिए सरकार को वस्तु मृल्यों 
में स्थायित्व रखना पड़ेगा जो निश्चय ही एक कठिन काम है । 

विश्लेषण--चतुर्थे पंचवर्षीय योजना मे सरकार द्वारा १५,६०२ करोड़ रुपये 

तथा निजी क्षेत्र द्वारा 5,६८० करोड रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया है| इस 
- प्रकार पाँच वर्ष मे कुल ३४ ८८२ करोड रुपये खर्च किये जायेगे । 

यद्यपि योजना मे यह निश्चय दोहराया गया है कि मुल्य स्तर में स्थायित्व रखने 

का प्रयत्न किया जायेगा किन्तु फिर भी ८५० करोड़ रुपये की रकम घाटे के बजटों से 


| 
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प्राप्त की जायेगी । पिछले दो तीच वर्ष में प्रस्तुत किये गये बजटों में प्रायः २५० 
करोड़ रुपये वापिक का घाटा दिखलाया गया है अतः वास्तविक घाटा ८5५० करोड़ 
रुपये से काफी अधिक होने की आशंका है। इससे मूल्य स्तर में वृद्धि रोकना कठिन 
होगा । पिछले दो तीन वर्षो में मूल्य स्तर में निरन्तर वृद्धि हुई है । 

चतुर्थ योजना में समाजवाद की नीति को अधिक स्पष्ट शब्दों में दोहराया 
गया है किन्तु सरकार की नीतियाँ अभी इतनी ऋरान्तिकारी प्रतीत नहीं होती जिनसे 
समाजवाद लाया जा सके । कुछ आकस्मिक या छुट-पुट कदमों से न तो आथिक 
विपमता कम होगी, न आाब और सम्पत्ति का न्‍्यायपूर्णं वितरण होगा | अतः गरीब 
की गरीवी को कम करने का प्रवत्त अधिक गम्भी रता से किया जाना चाहिए नहीं 
तो चतुर्थ योजना के वाद भी लगभग वही स्थिति देखने को मिलेगी जो १६६५-६६ 
में वा १६६८-६६ में थी | यह स्थिति निश्चय ही गौरवपूर्ण नहीं होगी । 
क्या भारत में आर्थिक मियोजन को सफलता मिली है ख्््य्टः 

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं पर विचार करने के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि क्‍या भारत में नियोजन सफल हुआ है ? इसका उत्तर है नहीं। 
किन्तु ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है ? 

आधिक नियोजन की सफलता का अनुमाव लगाने के लिए यह देखना चाहिए 
कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं। यदि उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है तो 
नियोजन में असफलता मिली है । यदि उद्देश्य पूरे हो गये हैं तो नियोजन भी सफल 
माना जाना चाहिए । 

(१) राष्ट्रीय आय--भारतीय नियोजन की सफलता का अनुमान लगाने के 
लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दो दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए । पहला दुष्दि- 
कोण यह क्रि राष्ट्रीय आय सें कुल वृद्धि कितनी हुई है | दूसरा दृष्टिकोण यह है कि 
राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है । 

कुल वृद्धि--यदि राष्ट्रीय आय में कुल वृद्धि का अनुमान लगाया जाय तो 
सन्‌ १६५०-५१ में भारत वो राष्ट्रीय आय लगभग ६,५३० करोड़ रुपये थी जो 
१६६६-७० में लगभग ३१,२०० करोड़ रुपये तक पहुँच गयी अर्थात्‌ वह लगभग 
३ह गुनी हो गयी है । 

यदि प्रति व्यक्ति वृद्धि का अनुमान लगाया जाय तो पता चलेगा कि १६५०- 
५१ में प्रति व्यक्ति आय २६७ रुपये थी जो १९३९-७० में ५८६ रुपये हो गयी । 
इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी लगभग २४ गुनी हो गयी है । 

वास्तविक वृद्धि--आय में कुल वृद्धि योजना की सफलता का सही माप नहीं 
मानी जा सकती क्योंकि योजना काल मे मुद्रा के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हुईंहै। 
अबत: यदि आय ने वास्तविक वृद्धि का माप किया (जिसमें क्रय शक्ति में वृद्धि का 
माप होगा) तो नियोजन की सफलता का सही अनुमान हो सकता है । 

सन्‌ १६५०-५१ में भारत की वास्तविक्र जाब (१६४८-४६ के मूल्यों पर) 
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८ं,८घ४० करोड़ रुपये थी जो वढ़कर १६६८-६६ में १६,६१० करोड़ रुपये हो गयी 
अर्थात्‌ वास्तविक वृद्धि केवल ६० प्रतिशत हुई (इसकी तुलना ३४ गुनी से कीजिये) 
है । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति वास्तविक आय २४८ रुपये से वढ़कर ३२३ रुपये हुई है 
अर्थात्‌ वृद्धि केवल ३० प्रतिशत है । यदि पिछले दस वपे की वास्तविक आय वृद्धि 
का अनुमान ही लगाया जाय तो इसमें वृद्धि ११ प्रतिशत से कुछ कम निकलती है । 
इस प्रकार नियोजन वाल में एक भारतीय की भौसत आय केवल ३० प्रति- 
जत बढ़ी है जो १*५ प्रतिशत वाधिक वृद्धि का संकेत करती है। यह वृद्धि भत्यन्त 
साधारण है । अतः इसके आधार पर नियोजन को सफल मान लेना उचित नहीं है। 

(२) प्राथमिक क्षेत्रों का विकास-- नियोजन के वीस वर्षो में भारत में कृषि 
उद्योम, परिवहन के साधन तथा विजली आदि का महत्त्वपृणं विकास हुआ है किन्तु 
कृपि के क्षेत्र मे अभी भी भात्मनिर्भरता नहीं मिली है। प्रति वर्ष करीड़ीं रुपये का 
अनाज, कपास तथा तेल बाहर से आयात करना पड़ रहा है। भारतीय कृषि आज भी 

नसून का जुआ है जेसी बीस वर्ष पहले थी । 

उद्योग विजली, परिवहन के क्षेत्रों में आशातीत विकास हुआ है । १६५०-५१ 
में भारत में एक बढ़िया किस्म को सुई का भी निर्माण नही होता था किन्तु भव 

"हमारे यहाँ बढ़िया रेल के इंजन, डिब्बे, हवाई जहाज, पानी के जहाज, बड़ी-बड़ी 
मक्षीनें आदि प्रचुर सात्रा में बनने लगी है । भारत के ग्राम-ग्राम में विजली पहुँच गयी 
है और सड़कें पहुँच रही है | यह सही है कि इन क्षेत्रों में भी विकास की गति बहुत 
शिथिल रही है विन्तु फिर भी यह कहना पड़ेगा कि भारत संसार के औद्योगिक 
मानचित्र पर बा गया है । यह आर्थिक नियोजन की महत्त्वपूर्ण देव कही जा सकती है। 

(३) आर्थिक विषमता में कमी--भारत में आथिक नियोजन का एक महत्त्व- 
पूर्ण लक्ष्य आय तथा सम्पत्ति के साधनों का च्यायपू्ण वितरण करना रहा है ताकि 
देश में आथिक विपमता कम हो सके । अब तक जितनी समित्तियों तथा आयोगों ने 
रिपोर्ट दी है उनसे पत्ता चलता है कि भारत में आाथिक नियोजन का अधिक लाभ 
घनी वर्ग को मिला है, और गरीब पहले से अधिक गरीब होता चला जा रहा है | इस 
प्रकार देश में 'आथिक सत्ता के संक्ेद्रण में वद्धि हुई है ।। अतः आर्थिक नियोजन के 
इस लक्ष्य में सफलता नहीं मिल सकी है । 

(४) वेरोजगारी हटाना-- समाजवाद की सबसे महत्त्वपूर्ण खूबी यह होती है 
कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है। भारत में आथिक नियोजन में 
भी प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य निर्वारित किया गया था किन्तु दुर्भाग्य 
से वेरोजगारी हटने वी वजाय निरन्तर वढ़ती गयी | अनुमान लगाया गया है कि 
१६७१ में लगभग १६ करोड़ व्यक्ति वेरोजगार हैं। यह स्थिति निश्चय ही बहुत 
गम्भीर एवं दुखद है | इसके आधार पर भारत में नियोजन को सफल कदापि नहीं 
माना जा सकता । 
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इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय आथिक नियोजन को केवल औद्योगिक तथा 
परिवहन के क्षेत्र में ही सफलत! मिली है वाकी क्षेत्रों में बह असफल ही रहा है। 
असफलता के कारण! 


भारतीय आर्थिक नियोजन की असफलता में अनेक तत्त्वों का हाथ रहा है। 
पिछले एक अध्याय में सामान्य रूप मे उन तत्त्वों के वारे में लिखा जा चुका है। 
यहाँ उनकी विशेष बातों पर प्रकाश डाला जा रहा है। 

(१) अस्पष्द नीति--भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए 
वर्षो से चर्चा होती रही है किन्तु समाजवाद के सही स्वरूप के वारे में शासक दल के 
सदस्यों में आपस में मतभेद रहा है। इस मतभेद के कारण ही १६६६ में राष्ट्रीय 
काँग्रेस दो भागों में वंट गयी है। आपसी मतभेदों का आथिक नियोजन पर यह 
प्रभाव पड़ा कि योजना की प्राथमिकताएँ सदा वदलती रही हैं। पहली योजना में 
कृषि को अधिक महत्त्व देकर मान लिया गया कि हपि क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो 
गया हैं। इस गलत घारणा का फल तीसरी योजना में भुगतना पड़ा जबकि सूखा 
पड़ने से खेती में बहुत कम उत्पादन हुआ और विदेशों से अधिक अन्न तथा अन्य 
वस्तुएँ आयात करनी पड़ी । 

सरकार की अस्पष्ट आ्थिक नीति का दौर सम्भवतः अब भी समाप्त नही 
हुआ है क्योकि कुछ राज्यों मे अभी तक भी चतुर्थ योजना के कार्यक्रमों को अतिम 
रूप नहीं दिया जा सका है। ऐसी स्थिति मे नियोजन की सफलता की क्‍या आशा 
हो सकती है ? 

(२) कान्तिकारी नेतृत्व का अभाव--भारत में आथिक नियोजन की 
असफलता का एक भहत्त्वपूर्ण कारण यह है कि देश का नेतृत्व पर्याप्त ऋान्तिकारी 
नहीं रहा है। भारत के शासक उचित अनुचित किसी भी तरीके से कुर्सी के चिपके 
४हना चाहते है और अपनी कुर्सी के लिए वह देझ्ञ के बड़े से बड़े हित की भी परवाह 
नही करते । आये दिन दल बदलने की घटनाएँ होती हैं क्योकि कुछ व्यक्तियों को 
कुर्सी का लालच देकर कभी इधर मिला लिया जाता है कभी उधर शामिल कर 
लिया जाता है, ऐसे पद लोलुप व्यक्तियों से देश के विकास के लिए क्या आशा की 
जा सकती है । 

राष्ट्रीय चरित्र के इस भयानक पतन का फल देश की जनता को भम्लुगतना 
पड़ा है और विकास के कार्यक्रम समय पर पूरे नही हो सके है । यही योजना की 
असफलता का कारण है । 


१ इस शीर्यक के नीचे दी नयी बातों को “सारतीब जआथिक नियोजन की कठि- 
नाइयाँ” भी कहा जा सकता है। 


द्प भारतीय आर्थिक प्रशासन 


(३) शिथिल प्रशासन--पिछले अध्याय में लिखा जा चुका है कि आधिक 
नियोजन की सफलता के लिए मजबूत और ईमानदार प्रशासन होता आवश्यक है । 
भारतीय प्रशासन की मनोवृत्ति सत्ताशाही और सामन्‍्तवादी रही है । प्रशासक मन- 
माने ढंग से काम करते हैं। वह सरकारी योजना अथवा जनहित कि तनिक भी चिता 
नहीं करते । इसीलिए घूस और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह 
है कि घूस और अष्टाचार के दोपी व्यक्ति प्रायः साफ वच जाते हैं क्योंकि उन्हें 
शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रश्रय मिल जाता है। यह परिस्थितियाँ निरन्तर बढ़ती 
चली जा रही है। इसी कारण समाज में असंतोप बढ़ गया है और न्याय के प्रति 
विश्वास हटता चला जा रहा है। इस प्रकार के अ्रप्ट एवं स्वार्थी प्रशासन से भाथिक 
नियोजन बी सफलता की कामना करना व्यथ है। 

(४) साधनों का दुरुपयोग--भारतीय नियोजन में प्रायः यह देखा गया है 
कि कोई भी कार्यक्रम निश्चित या निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो पाता | किसी 
कार्यक्रम पर ॒ जितनी धन राशि खर्च करने का निश्चय किया जाता है उससे प्रायः 
बहुत अधिक रकम उस कार्यक्रम पर खचे होती है । अनेक क्षेत्रों में ठेकेदार से उच्च- 
तम अधिवारी तक गड़बड़ी करते मे सहयोग देते है । इस प्रकार राष्ट्रीय पूंजी का 
एक बड़ा भाग जो देश के विकास में खर्च होना चाहिए, बड़े-बड़े अधिकारियों की 
जेब में चला जाता है। वास्तव में आधिक सत्ता के संकेच््रण का एक मुख्य कारण 
यही हैं । 

आथिक साधनों के दुस्पयोग के कारण अनेक योजनाएँ अधूरी रह जाती हैं, 
उनके लिए विदेशी ऋण लेने पड़ते है जिनके व्याज का भार देश की अर्थ-व्यवस्था 
पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 

इस प्रकार जो कुछ सीमित साधत भारत में उपलब्ध हैं उनका भी सही ढंग 
से उपयोग न होने के कारण नियोजन को असफलता का मुह देखता पड़ा है । 

(५) जन सहयोग--किसी भी देश में आथिक नियोजन तब तक सफल नहीं 
हो सकता जब तक नियोजन में जनता की आस्था न हो भौर उसे सफल बनाने में 
उसका पूरा योगदान व हो । भारतीय जनता को योजनाओं के महत्त्व से पूरी तरह 
परिचित करने का वभी विशेष प्रयत्न चही किया गया। अतः प्रत्येक व्यक्ति यह 
मानता है कि नियोजन के लिए काम करना उसका कत्तेव्य नहीं सरकार का 
काम है । 

योजना वनाते समय भी सरकार प्राय: उन व्यक्तियों की सलाह लेती है जो 
सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले होते है। इसका परिणाम यह होता है कि 
योजनाओं की वास्तविक कमियां कभी भी प्रकाश में वहीं आती । आतः गलत ढंग से 
वनायी गयी और अ्रष्ट तथा स्वार्थी व्यवितयों हारा संचालित वी गयी कोई भी 
योजना कैसे सफल हो सकती है ? यह एक सीधा प्रश्न और साफ उत्तर है । 

उपसंहार--मारतीय आथिक नियोजन की असफलता में प्रशासद का ढीला- 


भारत में आथिक नियोजन का विकास है 


पत्र और अ्रष्दाचरण तथा शासकों की सामन्तशाही सनोवृत्ति का मुख्य योग रहा है । 
इनमें परिवर्तेत किये बिना भविष्य की योजनाओं की सफलता भी संदिर्व ही बनी 


रहेगी । 
अभ्यास प्ररत 

१. स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भारत में आथिक नियोजन के जो प्रयत्न किये गये 
उनका विश्लेषण कीजिए । 

२. भारत में आथिक नियोजन की प्राथमिकताओं का विश्लेषण कीजिए । 

३. भारत में आथिक नियोजन को तीन वर्ष के लिए क्‍यों स्थगित किया गया ? 
कारणों पर प्रकाश डालिए । 

४. भारत की पहली तीन योजनाओं पर टिप्पणी लिखिए। क्या उनमें पर्वाप्त 
सफलता मिली ? कारण सहित लिखिए । 

५. चतुर्थ योजना की पृष्ठ-भूमि का विस्तृत विश्लेषण कीजिए । क्‍या चतुर्थ योजना 


में, कुछ नयी दिशाओं की ओर सकेत किया गया है ? 


६ भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पर एक टिप्पणी लिखिए। 


७. 


पल 


भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की कठिनाइयों तथा सफलताओं का विवेचन 
कीजिए । 
भारत की पंच वर्षीय योजनाओं की सफलता में कौन से तत्त्व वाधक रहे हैं ? 


७ भारतीय योजना आयोग 
(एर०7475 एछा.47ररशार6 ८07४778807२) 








भारत में आथिक नियोजन किस प्रकार आरम्भ हुआ और उसका विकास 
किस प्रकार हआ, इसका वर्णन पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। नवम्बर, १६४७ 
मे अखिल भारतीय काँग्रेस महासभित्ति ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें “नियोजित 
केन्द्रीय निदेशन ([]97760 (क्वाए9 77९०7079) की आवश्यकता पर जोर दिया 
और १६४८ में आर्थिक कायक्रम समिति (80070फ्रा० ?0ट्ञाकव0776 (0777786८) 
ने यह युक्ाव दिया कि देश में राज्य सरकारों को नियोजन सम्बन्धी सलाह देने के 
के लिए एक केन्द्रीय योजना आयोग की स्थापना की जानी चाहिए । 

जनवरी, १६५० में काँग्रेस दल की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया 
जिसमे भारत सरकार से यह सिफारिश की गयी थी कि एक वेधानिक योजना आयोग 
की स्थापना की जानी चाहिए । 

आयोग की स्थापना--जनवरी १९४० में राष्ट्रपति ने संसद में जो भाषण 
दिया उसमे बोजना आयोग की स्थापना का निश्चय प्रगट किया गया । राष्ट्रपति से 
कहा कि योजना आयोग स्थापित क्या जा रहा है “ताकि अपने साधनों का राष्ट्र 
के विकास के लिए श्र ष्ठतम प्रयोग किया जा सके । 

इस घोषणा के पश्चान्‌ १५ मां, १६५० को भारत सरकार द्वारा एक 
प्रस्ताव पास किया गया जिसमे आथिक नियोजन का महत्त्व स्पृण्ठ किया गया और 

ह मत प्रगट किया गया कि किसी स्वतन्त्र संगठन के बिवा योजवाओं को सफल 

बनाना सम्भव नहीं है । 
योजना आायोग के कार्य 
(सफाएा075 रण 06 ?]ाए7ग98 (!०गराग75५४०7) 

भारत सरकार के प्रस्ताव में संविधान के निदेशक सिद्धान्तो का हवाला देते 

ए कहा गया था कि सरकार जनता के जीवन स्तर में सुवार करने के लिए कृत 
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संकल्प है” अत: एक योजना आयोग की स्थापना की जा रही है जिसके निम्नलिखित 
कार्य होंगे : 

(१) साधनों की जानकारी तथा अभाव की पूति--आयोग का पहला कार्य 
देश के भौतिक, पूजीगत तथा मानवी साथनों का (जिसमे तकनीकी विज्ञेपज्ञ भी 
सम्मिलित हैं ) सही अनुमान लगाना है। इस अनुमान के आवार पर जो साधन 
देश की आवश्यव॒ता के लिए कम हों उनकी पूति के लिए भरसक प्रयत्व करना होगा । 

(२) साधनों का सन्तुलित एवं प्रभावशाली उपयोग--देश में मौजुद साथनों 
की सही जानकारी कर लेने के पश्चात्‌ एक ऐसी योजना वनाना जो इन साधनों के 
अधिकतम प्रभावशाली एवं सन्तुलित प्रयोग के लिए आवश्यक हो। 

(३) प्राथमिकताएँ और चरण निर्धारित करना--स्ाधनों का श्रेष्ठतम प्रयोग 
करने के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करना और इन प्राथमिकताओं के आधार पर 
आथिक विकास करने के लिए यह निश्चित करना कि कव-कव किस-किस चरण 
(४826) पर कितने-कितने साधनों का प्रयोग किया जायगा । 

(४) बाघक तत्त्वों की जानकारी--बह जानक्कारी प्राप्त करना कि आ थक 
विकास में कौन से ठत्त्व वाधक हो सकते हैं और वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक 
वातावरण में कभाथिक नियोजन की सफलता के लिए कोन से काम पूरे कर लेना 
आवश्यक है | 

(५) नियोजन के लिए संगठन की स्थापना--इन सत्र कार्बो की जानकारी 
और पूर्ति के लिए उचित संगठन का निर्णय करना और उसकी स्थापना करना । 

(६) सुल्यांकन--समय-समय पर नियोजन के प्रत्येक चरण की प्रगति का 
मूल्यांकन करना तथा उसके आधार पर नियोजन की नीतियों में आवश्यक परिवतंन 
और सुधार करना । 

(७) संगठन में सुबार-- सरकार की वदलती हुई नीतियों के अनुसार तथा 
सुझाव देना । 
एक सलाहकार संस्था 

योजना आयोग की स्थापन्ता के समय ही यह स्पप्ट कर दिया गया था कि 


द्वारा कोई सलाह देने से पहले राज्य 
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५. 


तथा केन्द्रीय सरकार से विचार-विमण कर लेना चाहिए ताकि बाद में मतभेद उत्पन्न 
होने का भय न रहे । 

योजना आयोग की सलाह के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें निर्णय 
लेती हैं। निणेब लेने में वह आयोग के मत को जधिकतम महत्त्व देती है परन्तु 
जायोग के विचार से मत भिन्नता होने पर वह स्वतन्त्र निर्णय ले सकती हैं। निर्णय 


लेने के पश्चात उसका पालन करने का दायित्व सरकार का हो हूँ, आयोग का उसमें 


|; 
| 
। 








कि 


कोई हाथ नही होता । 
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संक्षेप में : 

(7) योजना आयोग एक सलाह देने वाली सस्था मात्र है| 

(7) अपनी निश्चित सलाह देने के लिए यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के 
सम्पर्क मे रहता है । 

(77) सरकार के लिए आयोग की सलाह मात लेना अनिवायें नही है किन्तु 
आयोग की सलाह को अधिकतम महत्त्व दिया जाता है। 

(7४) आयोग की सलाह के बाद सरकार जो निर्णय लेती है उसका पालन 
करने का दायित्व सरकार पर ही होता है । 
आयोग की रचना 
(007%9०शाण) ० धा6 (0रष्माइ$अं००) 

आरम्भ मे योजना आयोग की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री 
जवाहरलाल नेहरू ने ग्रहण की । श्री ग्रुलजारी लाल नदा को उपाध्यक्ष नियुक्त 
किया गया । अन्य सदस्यों में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामणि द्वारकावाथ 
देशमुख, श्री जी> एल० मेहता तथा श्री आर० के० पाटिल थे। श्री नदा तथा 
पाटिल को राजनीतिक, श्रम तथा जन जीवन का पर्याप्त अनुभव था | श्री बी० टीं० 
कृष्णमाचा री तथा श्री देशमुख को प्रशासनिक अनुभव था, तथा श्री जी० एल० मेहता 
को व्यावसायिक प्रवन्ध के विशेष ज्ञान के अतिरिक्त प्रशासनिक अनुभव भी था । 
इस प्रकार पहला योजना आयोग मुख्यतः: प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों का 
सगठन था । उसमे श्री नेहरू के अतिरिक्त किसी मन्त्री को सदस्य नही बनाया गया । 

मन्त्रियों को सदस्यता--आयोगर की नियुक्ति के तीन मास के भीतर ही श्री 
चिन्तार्माण देशमुख को भारत सरकार में वित्त मन्त्री नियुक्त कर दिया गया। श्री 
देशमुख के वित्त मन्त्री होने पर भी उत्तको योजना आयोग का सदस्य बनाये रखा 
गया। वास्तव मे, उस समय से यह परम्परा पड़ गयी कि वित्त मन्‍्त्री योजना आयोग 
का पदेन सदस्य होता है। 

सन्‌ १६५१ में श्री गुलजारीलाल ननन्‍्दा को भारत सरकार मे मन्त्री नियुक्त 
किया गया और उन्हे भी आयोग का सदस्य बता रहने दिया गया । उस समय से 
एक नयी परम्परा यह स्थापित हो गयी कि भारत सरकार का योजना मसन्‍्त्री भी 
योजना आयोग में पदेन सदस्य होगा । 
वर्तमान स्थिति 

(0) अध्यक्ष--यह परम्परा बन गयी है कि भारत का प्रधान मन्त्री योजना 
आयोग का अध्यक्ष होगा। सन्‌ १६५० से २७ मई, १६६४ तक श्री जवीहर लाल 
मेहरू योजना आयोग के अध्यक्ष रहे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ श्री लालवहादुर शास्त्री 
और ऊनकी मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाधी ने योजना आयोग की अध्यक्षता 
का भार सम्भाला । 

(४) मन्‍त्रो सदस्य--प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त वित्त मन्त्री तथा योजना 
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३ गरेय डे पदेन ्टपिलजत ली फिओ> अ से जपाजिडजलड >> दझतिरि रपट णत अडज अऔथं-जजजतो5 
मनच्च्री कायोगय के पदेन सदस्य हात हू । इन व्यक्तया क करतिरिक्त भी चुछध मान्द्रया 
दो आयोग जा व्भाओ सदस्य निम्न किया ््ज- > औेक इन म्ान्त्रियों स्थल प्रस्चजाभरन ++ £>>--- 3. 
को आयोग का सदर तचयुक्त क्रिया जा सकता है। इन मन्त्रियों की आयोग में निमक्षित 
प्राय: घान मन्दी स्ट च्च्छा 5 55 > है + >> न्चध्चिदि व््चक हेे न 
प्राय: प्रधान मन्त्री को इच्छा पर निर्भर करती है। यह निश्चित नहीं है कि क्तिने 
मन्त्रियों को आयोग का सदस्य नियक्‍त फिया जा 9 दर दि 
सास््या का दायागश का सदस्य नियुक्त कया जा सकता हू ! समय-समय पर इनका 
संख्या स्ड परिवतन 3 न कक 
सख्या मं पारवतन हांतवा रह्ाा हू । 
अल उप्र जज र कर्भ नील गत प पेजना मन्दालय जद अ्ज्ड्> न >> का 5 
पं) उपसन्त्री-क्भी-कभी योजना मन्त्रालय में कुछ उपरन्धत्री होते हैं जो 
आधिक त्दः चिलफड्>> अल्‍अइरससती> नीतियों ०-० पालन ड्ड्द पेज ज5 करोत्तण ओलथज न5 ल्च्द् सन्‍्िजललीड जाल 
आध्िक नियोजन सम्बन्धी नीतियों के पालन करने में योग देते ह। इंच सानन्‍्त्रण का 
योजनाओं न डे सशक्द्टायल पा अलओंज> कॉउवाइयोँ रे जल व नयन पुतासअणननयसा अजय अभरितानओ >> मे 
चाजनाजा के सचालन म ऊचंक काठनाइय। दाठा हू। उस अनुभव का तार उठाने के 
लिए स््द्ज सा क्तियों जज अचितलदाल अचार 4६78 व 5 >5 भारों 5 ध्त्रः ब्क्ज्ल 3० लिए स्लो लिया 
लए इन व्यात्तया का यजना हायाग का समाहझा म काम लबच के लिए बदला क्िग्या 
जाता डे क््न्ति झा धार योग पाना अन्‍न्‍्पिॉफरन्‍्यपर-ओ+ नि्ग्क्ति डे £>-5ह> 
जाता हू किन्तु इन्ह धायफ्ा का सदस्य एकक्‍त नहा किया जाता । 





द्ज्प्ा मन्त्री नजननणननीन. पदुकन जनम 5५ >रलीजज) 33 सजी की तिलक 
स्थ-- प्रधान मन्त्रा तथा हन्य मन्त्राग्ग याजना आायांग 
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रमपाव्ककक. >न्‍्मआन्‍्लट 2. मिलता किन्त 32 व्यक्तियों ० “यम योजना कद्त दएः 
मलता ॥ किच्तु कुछ व्याकत्तयथा का बाजना झायाग का एृणक्ालकं सदस्य 





बनाया जात डे + सजी नई उाइ-+ घान्ति >> दत्त 3 (0-55 >> क्ततत्र ६ थ 3४ -« >> 
वनाया जाता है । इनक्नी भी संख्या निर्षास्ति नहीं है किन्तु वह प्राय: ३ से 3 के दीच 














आयोग में प्राय: निम्नलिखित वर्गो के व्यक्षितयों को सदस्य निदृकत किया 
जाता रहा है: 

(क) प्रशाचन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति 

(ख) वैज्ञानिक 

(ग) अर्थश्ञास्त्री 

(घ) इंजीनियर 

(ड) नमाजतात्त्री तथा प्रवन्व विदेेपज्ञ 

(ज) राजनीतिज्न 

2 2, 55 £.9. 5 ८. 


पूर्णकालिक सदस्य (एी-मंग्रा€ प्राण 9६४४) आयोग दी सेवा में नियोजित 


























2 3 ५. >ग से वेतन तथा निश्चित दरों पर भरे 
अधिकारी माने जाते हैं । इ्न्ह योजना आयोग से वेतन तथा विश्चत दरा पर भक्त 
सविवाएँ कद ८ 
तथा अन्य सुविवाएं प्रदान के जाती हैं 
ड़ मेगा है ? 
कया वतमान रचना उपयोग हू ! 
ब्यक्ष्तियों “० >> मान्यता द्त्- हे हि हमे योजना बजा सादा हवेंदा 
कछ व्याक्तया का यह मान्यता रहा हूं कक यजिना आयाग छुक्त सदशथा स्वतनतद्र 
न 8 चाहिए >> मत मन्त्रियों हो सलसता सिसक्ष्न नदी क््यि जं 2 
सच्धा होनी चाहए जिसमें मन्त्रियों को सदस्य नदुक्त नहा क्या जाना चाहुए 
गे न्नियों के न 3 वि गेग की नीठदियों तथा क्रियाओं पर 
क्योंकि मन्तरियों के सदस्य बने रहने से आयोग का दादया तथा क्रियाओं पर नोौक्नर- 
त्तियों डेगा जिससे ये में का सह्री तथा व नहीं 
थाही प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ेगा जिससे याजनाओ का सहा तथा उपयुक्त स्दडप नहा 
ध्ञ न 
>. 
बन सकेगा । 
यह बहत सही प्रतीत नहीं पेती क्योंकि जिन मन्द्रियों को योजना 
हैँ घारणा बहुत सहा प्रतांद नहा हाठदा 545 अजंद मान्द्रया क्रा याजनदा 
शुष [४० 








रे 








झायोग का सदस्य रखा के बह प्रायः वहत महत्त्व 
आयाग का सदस्य रखा जाता हूं वह बजाय: बहुत चाहुप्डजद 

व्यवितत्व 0 22-०० हक नीतियाँ निर्वारित कि ड्स्सः 2 य॑ ०7 
व्यवितत्व से सरकार की नीतियाँ निर्वारित हाता हूं । इन प्रकार के ब्याक्ष्या का 
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आयोग की सदस्यता देने से योजना सम्बन्धी नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ सरकारी नीतियों 
के अनुकूल हो जाती है जिससे योजना आयोग तथा सरकार-दोनों का काम सरल हो 
जाता है। वास्तव में योजनाओं के संचालन का भार सरकार पर होता है और उनकी 
सफलता था असफलता के लिए सरकार ही उत्तरदायी होती है । अतः योजनाओं के 
निर्माण स्तर पर मन्त्रियों का परामर्श तथा निर्देशन बहुत उपयोगी होता है । तथा 
इस दृष्टि से आयोग की सदस्यता का वर्तेमान ढाँचा सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। 
नियुक्ति की प्रणाली 

योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री तथा उपाध्यक्ष के आपसी 
विचार-विमर्श द्वारा की जाती है। प्रधान मन्त्री (जो आयोग का अध्यक्ष होता है) 
आयोग के उपाध्यक्ष से सलाह ले लेते है कि अमुक व्यक्ति को सदस्य नियुक्त करना 
है । तदनुसार उस व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती है । जब वह व्यक्ति आयोग में 
काम सम्हाल लेता है तव भारत सरकार के गजट में एक विज्ञप्ति निकाल दी जाती 
है कि अमुक व्यक्ति ने योजना आयोग की सदस्यता का भार ग्रहण कर लिया है । 
वह विज्ञप्ति पूर्मका लिक तथा अंशकालिक (मन्त्री आदि) दोनो प्रकार के सदस्यों के 
लिए निकाली जाती है । 

इस प्रकार योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधान मन्त्री द्वारा ही 
की जाती है । इसके लिए मन्त्रिमण्डल की सलाह लेने की आवश्यकत्ता नही होती | 
जब किसी रूदस्य की नियुक्ति की जाती है तो प्रधान मन्त्री द्वारा इसकी सूचना 
राष्ट्रपति को अवश्य दे दी जाती है । 
सदस्यों की आयु 

योजना आयोग के सदस्यो की नियुक्ति प्रशासकीय स्तर पर की जाती है, उन्हें 
किसी चयन समिति के सामने प्रार्थना पत्र देकर चयन नहीं करवाना पड़ता । आयोग 
के सदस्यों का दर्जा मन्त्रियों के समान होता है अत' उनके लिए आयु की सीमा 
निर्धारित नहीं है । 

अभी तक आयोग के सदस्यों की आयु ४० से ६६ वर्ष के भीतर रही है । 
इनमे मन्त्रियों की आयु प्राय: अधिक रही है क्योंकि बहुत वरिष्ठ मन्त्रियों को ही 
आयोग को सदस्यता प्रदान की जाती है। 
नियुक्त की शर्ते 

जब सा, १६५० में योजता आयोग की नियुक्ति को गयी तब अलग-अलग 
वर्गों के सदस्पों के लिए नियुक्ति की अलग-अलग शर्तें निश्चित की गयीं। उस समय 
यह निश्चित किया गया कि आयोग के उपाध्यक्ष [06909 ए/॥शंणाथ)) को वही 
वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं दी जायेंगी जो केविनेट स्तर के एक मन्‍्त्री को दी 
जाती हैं । 

अन्य पूर्णकालिक सदस्यों को उतना ही वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएं देने 

का निर्णय किया गया जो उन व्यक्तियों को आयोग के सदस्य बनने से पहले मिलती 


भारतीय योजना आयोग ह्ष्‌ 


थी । यह संयोग की बात थी कि आयोग के दारों पूर्णकालिक सदस्य अपनी नयी 
नियुक्ति से पहले किसी न किसी सरकारी पद पर काम कर रहे थे । 

सन्‌ ६६५३ में यह निश्चित किया गया क्िि आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों 
को भारत सरकार के मन्त्रियों के समान वेतत दिया जायेगा। तथ से पूर्णकालिक 
सदस्यों को मन्त्रियों के समान वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ मिलती है। इस 
सम्बन्ध म॑ एक महत्त्ववृण बात यह हूँ कि जब सरकारी सेवा से मक्त अधिका रियो ना 








' दर 
योजना आयोग का सदस्य बनाया जाता हैं ठव उन्हें अपनी पेन्चन लेने का अधिकार 
2 एए सह ।रणाज 
बना रहता हूं और उन्हें पेन्शन के अतिरिक्त उतना वेतन मिलता ता रहता हठ जो अन्य 
सदस्यों को मिलता है । दूमरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पूर्णक्षालिक सदस्यों का दर्जा 


] 
राज्य मन्त्रियों (४05७8 ०06 5086) के बराबर होता है, केव्निंट मन्त्रियों के 
वबरावर नही । सदस्यों को अवकाज्ञ आवि उसी हिसाव से मिलते हे जिस हिसाब रे 
सरकार के अस्थायी अधिकारियों को मिलते है 

संक्षेप में-- 

(. आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा केव्िनेद मन्त्री के समान होता है और 
उसको वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविवाएँ हिसाब से मिलती है । 

(7) अन्य पूर्णकालिक सदस्यों का दर्जा केन्द्रीय सरकार के राज्य मन्त्रियों के 
समान होता है ओर उनका वेतन, भत्ता आदि द्नके समान होता है । 

(00) सरकार से पेन्शन प्राप्त करने वाले सदस्यों को पेन्शन मिलती रहती है 
और वेतन, भत्ता आदि उसके अतिरिक्त मिलते है 

(९५ पूर्णकालिक सदस्यों को अवकाश उतन्‍े ह्वी दिनो का मिलता है जितता 
सरकार के अस्थायी अधिकारियों को मिलता है। 
कार्य-काल 


जना योग कक का ५ +० द्् 2 “०-५ 
योजना आयोग ४: प्णका।लक झदस्या का नदुाक्त कसी निश्चि 











लिए नहीं की जाती । उनके सेवा मुक्त होने के लिए भी कोई जायु या अवधि 
निश्चित नही हैं। इसलिए एक बार नियुक्त होदे ज 


तक बने रहते हैं जब तक उन्हें असुविधा न हो । अनेक बार सदस्यों ने किसी अन्य 














कभा-कर्भमा सरकार प्र आयाग के ढातर का बदलना उाहदा ह दा वह सब्स्यथा 

50 न 8 2 पक शक स्किय 

का (या किसी एक या दो को) सकत दे देता है ऑर दह नदस्थ आदान * त्यागपत् 
दे देते हैं । पिछले योजना जायोग के उपाध्यक्ष प्रोजेच्र डौ० आर० गाइगिल तया 


उनके दा तन >> सरकार के सकेद पर 7] स्थयागपच द्या ज्ाईडड- कौदाझरदा 
उनके साथियों ने सरकार के सकेत पर हा त्यानपक्र | ताक खसल्कार 
आयोग का नगर सिरे से पुनर्गठन कर | इंच प्रकार आयाम का खलब्य्यला प्रद्मन 


स्त्री का 2 इ्छानुगार दा बना नह्न सकता है 








६६ भारतीय आशिक प्रशासन 


अंशकालिक सदस्य अर्थातु मन्त्री अपने पद से हुट जाने पर योजना आयोग 
की सदस्यता से त्यागपत्र दे देते है। ऐसा करना एक स्वस्थ परम्परा मात्र है । 
आयोग की कार्थप्रणाली 

आशिक नियोजन के सारे काम को सदस्यों में बॉँट दिया जाता है। प्रत्येक 
सदस्य अपने क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याओं के वारे में उत्तरदायी होता है। प्रत्येक 
क्षेत्र (कृषि, उद्योग, प्राकृतिक साधन, प्रशासन एवं परिवहन, शिक्षा, सामाजिक 
नियोजन एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार, वित्त आदि) से सम्बन्धित सदस्य अपने-अपने 
विभागों तथा अनुभागों की देख-रेख करता है । 

सामाजिक दायित्व--काम का यह विभाजन या वितरण सुविधा की दृष्टि 
से किया गया है किन्तु सभी महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोग के सदस्यों का सामूहिक 
उत्तरदायित्व होता है । समय-समय पर सदस्यों की सभाएँ बुलाकर विभिन्न समस्याओं 
के बारे में निणय लिए जाते है । 

सुरुष दायित्व--पूर्णकालिक सदस्यों पर-सव कार्य वंटार हने पर भी आयोग 
के काये संचालन का मुख्य दायित्व पूणेकालिक सदस्यों पर होता है । यह लोग 
विभिन्न प्रकार का कार्य करने तथा उस पर निर्णय लेने की दृष्टि से बार-बार आपस 
में विचा*-विमर्श करते रहते हैं। इस व्यवस्था को सरल बनाने के लिए इन सब 
सदस्यों के कायलिय विल्कुल पास-पास स्थित हैं : 

जो मन्त्री आयोजना आयोग के सदस्य हैं विशेष अवसरों पर ही सभा में 
भाग लेते है जबकि किसी महत्त्वपूणं विषय पर विचार करना होता है या नीति 
सम्बन्धी कोई निर्णय लेना होता है। उपाध्यक्ष द्वारा प्रायः पूर्णकालिक सदस्यों से 
सप्ताह में एक या दो वार विचार-विमर्श कर लिया जाता है। विचार-विमश करते 
समय अलग-अलग विभागों के अध्यक्ष भी आमन्त्रित किये जाते है । 

आयोग के कार्य अथवा प्रशासन सम्बन्धी सभी सहत्तवपूर्ण कागज पत्र सभी 
सदस्यों में प्रसारित किये जाते है । 

काम की प्रक्रिया--योजना आयोग के विभागध्यक्ष तथा अनुभाग अधिकारी 
अपने क्षेत्र के सदस्य के मार्गदर्शन में काम करते हैं और अपनी कार्य सम्बन्धी 
समस्याओं तथा घटनाओं की जानकारी सम्बन्धित सदस्य को देते रहते हैं । प्रत्येक 
विभाग तथा अनुभाग के कर्मचारी तथा अधिकारी अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित 
सदस्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

आयोग की नियमित या विश्येप बैठकों में जिन समस्याओं पर विचार'होना 
होता है उनके सम्बन्धित सदस्य को पूरी स्थितियों से अवगत करा दिया जाता है । 

विशेष कार्य--यदि पंचवर्षीय योजना में निर्घारित बातों के ऊपर कोई काम 
करना है, किसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या के विपय में निर्णय लेना है, 
वरिष्ठ मधिकारियों की नियुक्ति करनी है तथा जिन विषयों को राष्ट्रीय विकास 


भारतीय योजना आयोग ६७ 


परिपद्‌ के सामने विचार के लिए रखना है उन सव को उपावब्यक्ष के नोटिस में लावा 
आवश्यक है । 

योजना आयोग का सदस्य मण्डल उन सव विपयों पर विचार करता है 
जिनका सम्बन्ध योजनाओं के निर्माण से होता है या योजनाओं में कुछ परिवरतेन करने 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना होता है। यदि भारत सरकार को आथिक 
नियोजन सम्बन्धी नीतियों में सुधार सम्बन्धी सुझाव देना हो या आयोग के संगठन 
सम्बन्धी कोई परिवर्तन सुझाना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव पर भी आयोग का पूरा 
सदस्य मण्डल विचार करता हैं। इस प्रकार नीति निर्धारण या नीति में परिवर्तन 
सम्बन्धी सभी वातों पर ज्षायोग के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है ! 

केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध 
एिपा.07703४ ४७ एछ्राफ बा, 50एफ़रराजारारा] 

पिछले कुछ वर्षो में राज्यों तथा केन्द्र में वित्तीय मामलों को लेकर अनेक सम- 
स्थाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। योजना आयोग को केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं की पूरी 
तरह जानकारी होती है अत्त: अनेक मामलों में वह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों 
को परामश देने का कार्य करता है । बहुधा केन्द्रीय या राज्य सरकारें योजना आयोग 
से विभिन्न समस्याओं के विषय में सलाह माँगती है। योजना आयोग अपने विशेष 
ज्ञान तथा साधनों के आधार पर यह सलाह देता रहता है | वह प्राय: सभी समस्याओं 
पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में सहयोग स्थापित करने के प्रयत्न करता है । 

(१) प्रधात सन्‍्त्री तथा अन्य सदस्य--योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार 
में सहयोग की सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी प्रधान मन्‍त्री हैं जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं । 
यह कड़ी अन्य मन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाने से और अधिक दृढ़ हो गयी है । 
इन व्यक्तियों को योजना आयोग का सदस्य बनाने से आयोग के सभी निर्णय अधिक 
व्यावह् रिक तथा स्वीकार्य हो गये हैं क्योंकि आयोग के तभी महत्त्वपूर्ण निणेय मच्त्री 
सदस्यों से विचार विमर्ण के पश्चातु ही किये जाते हैं अत: जब भी कोई सुझाव 
सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह प्रायः स्वीकार हो जाता है। 

(२) सरकारी समितियों में आयोग के अधिकारी--बोजना बायोग तथा 
केन्द्रीय सरकार में आपसी सम्पर्क स्थापित करने में एक अन्य वात सहायक होती है । 
भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनेक समितियों म॒ योजना आयोग के अधिकारियों की 
नियुक्ति की जाती है और योजना आयोग की अनेक समितियों में भारत प्रकार के 
विभिन्न मन्त्रालयों के अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा लिए 
गये अनेक महत्त्वपूणं निर्णयों में योजना जायोग का सहयोग होता हैं तथा योजना 
आयोग दारा लिए गये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयों में सरक्यरी अधिकारियों का सहयोग 
होता है । इस प्रकार विशेषज्ञों के आदान प्रदान से सरकार तथा योजना आयोग के 
निर्णयों में विवाद की सम्भावना बहुत कम हो जाती है । 

(३) साँह्यिकीय तथ्य--पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप तैयार करने तथा 

छ 


श्ष भारतीय आशथिक प्रशासन 


अनेक क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी निर्णय लेने मे साँख्यिकीय तथ्यों की नियमित रूप 
में आवश्यवता पड़ती है। योजना आयोग यह तथ्य केन्द्रीय सॉरियकीय संगठन 
(एच #क्वाहाए्श 0एू27४६०27०)) से प्राप्त करता है। यह संगठन भारत 
सरकार द्वारा १६५० में ही बनाया गया था। भारत सरकार के सॉख्यिकीय सलाह- 
कार योजना आयोग के पदेन सदस्य होते है। इस प्रकार योजना आयोग और 
सॉल्यिकीय संगठन मे नियमित सहयोग रहता है । 

इतना ही नही, योजना आयोग का सॉख्यिकीय तथा सर्वेक्षण विभाग मूल 
स्‍प में सॉख्यिवीय संगठन वा ही एक भाग है जिसके मुख्य अधिकारी भी सॉख्यि- 
कीय संगठन के हो मुख्य अधिकारी है । कुछ वर्ष से केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन का 
कार्यालय भी योजना भवन में ही स्थापित कर दिया गया है अतः यह सहयोग और 
अधिक सरल हो गया है। 

(४) आयोग के अधिकारी--योजना आयोग के अधिकांश अधिकारी भारत 
सरकार अथवा राज्य सरकरों के विभिन्न विभागों से ही नियुक्त क्यि जाते है । इससे 
योजना आयोग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों में आपसी सहयोग स्थापित होने में बहुत 
सरलता रहती है क्योकि इनके अनेक अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से परिचित 
हो जाते है तथा एक दूसरे बी नीतियों को आपसी विचार-विमश द्वारा समभने लगते है । 

(५) प्रशिक्षण व्यवस्था--केन्द्रीय तथा राज्य अधिकारियों को आर्थिक 
न्योजन वी समस्याओ तथा प्रतन्रियाओं से अधिक परिचित कराने के लिए योजना 
आयोग द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रों का आयोजन किया जाता है। इन 
कार्यत्रमों मे सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कभी-कभी सरकार 
द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे भी योजना आवबोग द्वारा सहयोग दिया जाता 
है । इस प्रकार योजना आयोग के अधिकारियों को सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क 
में आने का अवसर मिलता है और उन्हें एक दूसरे की समस्याओं को समभने का 
मवसर मिलता है । 

राज्य, केच्र तथा योजना आयोग 
[शि47588, टछायारर ७० श&ामगापठ 209शछडा0ग] 

राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार तथा योजना आयोग में आपसी तालमेल 
स्थापित करने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएँ की गयी है जो निम्भलिखित है : 
(१) राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 

तिरिवगां0ा4] 706ए2०फआथा 0०77व) 

भारत में संघीय शासन है जिसमें केन्द्रीय सरकार है, राज्य सरकारें है तथा 
केन्द्र शासित प्रदेश है। ऐसी व्यवस्था में आथिक नियोजन इस ढंग से करना पड़ता है 
कि सारे देश के लिए जो योजना वने उससें केन्द्र तथा राज्यों की पूरी-पूरी सहमति 
हो । योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गयी थी और वह अपने 
कार्यों के लिए भारत सरकार के प्रति ही उत्तरदायी है। अतः एक ऐसी व्यवस्था करना 
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आवश्यक था जिससे राज्यों तथा केन्द्र में उचित तालमेल हों और योजना सही अर्थों 
में राष्ट्रीय योजना वन सके । इस समस्या का समावान करने के लिए राष्ट्रीय विकास 
परिषद्‌ की स्थापना की गयी है। 
स्थापना--भा रतीय योजना आयोग ने प्रथम योजना तैयार करते समय ही 
यह अनुभव किया था कि जब देश में राज्य सरकारों को अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण 
स्वतन्त्रता है तव उसमें एक ऐसा संगठन अवश्य होना चाहिए जिसके तत्वावधान में 
प्रधान मन्‍्त्री तथा राज्यों के मुख्य मन्त्री आपस में वंठकर योजना की समस्याओं के 
बारे में विचार-विमशे कर सकें 
अतः योजना आयोग ने प्रथम योजना के मसौदे में ही राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ 
की स्थापता का सुकव दिया था । तदतुसार अगस्त १६५२ में भारत सरकार द्वारा 
इस परिषद्‌ की स्थापन्ता की गयी । 
काये ( राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ एक सलाह देने तथा समीक्षा 
करने वाला संगठन है जिसका कार्य योजना बनाने में सहयोग देना तथा भारत 
के विभिन्न भागों का सन्तुलित आथिक विकास प्रोत्साहित करना है। 
संक्षेप में इसके कार्य निम्नलिखित हैं 
() समीक्षा--समय-समय पर राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करता। 
(7) नीति निर्धारण--राप्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक 
तथा आधिक समस्याओं पर विचार करना, तथा 
(7) लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुछाव--राप्ट्रीय योजना में निर्घारित उद्देश्यों 
तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुझाव देता । इन सुभावों में निम्नलिखित समस्याओं 
सम्बन्धी विचार बहुत महत्त्वपूर्ण हैं : 
(क) जनता का सक्रिय सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? 
(ख) प्रशासनिक सेवाओं को किस प्रकार अधिक कुशल वनाया जाय ? 
(ग) कम विकसित भागों तथा समाज के पिछड़े हुए वर्गों का अधिकतम 
विकास करना, तथा 
(घ) देश के विकास के लिए आथ्थिक साघनों की व्यवस्था करना । 
वास्तव में इतव सव समस्याओं के समाधान से ही देश का आथिक विकास 
तेजी से हो सकता है। यह समस्याएँ जटिल भी हैं अत: इन पर विचार के लिए अधिक 
योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । इसी दृष्टि से परिषद्‌ की 
सदस्यता का निर्धारण किया गया है । - 
परिषद्‌ की सदस्यता 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य हैं : 
() भारत के प्रधान मन्त्री । है 
(7) सभी राज्यों के मुख्य मन्त्री । 
(7) योजना आयोग के सदस्य । 
(९) राज्यों में जो मन्त्री योजना तथा वित्त का कार्य भार सम्हालते हैं उन्हें 
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परिषद्‌ की बैठकों मे भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। कभी-कभी भारत 
सरकार के उन मन्त्रियों को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर लिया 
जाता है जिनके विभाग से सम्बन्धित समस्याओं का परिपद्‌ को बैठक में विचार 
होता है । 

इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ एक अत्यन्त उच्चस्तरीय संगठन है 
जिसमें देश के कर्णघधार आपसी विचार विमश् द्वारा देश के विकास के लिए नीति 
निर्धारित करते है तथा उस नीति की सफलता के लिए मार्ग दर्शन करते है । 

राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने योजना के अतिरिक्त समय-समय पर आ्थिक 
विकास सम्बन्धी अन्य विशेष समस्याओं पर विचार किया है। यह समस्याएँ () भूमि 
सुधार, (7) मूल्य नीति, (7) खाद्यान्न नीति, (५) रोजगार नीति, (५) सामुदायिक 
विकास प्रियोजनाएँ तथा राष्ट्रीय विकास सेवा, (शं) लोक क्षेत्र, तथा (शा) मानवी 
शक्ति से सम्बन्धित है । परिषद्‌ ने समय-समय पर कर नीति के बारे में महत्त्वपूर्ण 
सुझाव दिये है। इन सबके परिणामस्वरूप देश के आश्िक विकास के लिए एक 
सन्तुलित नीति अपनाने मे सहायता मिली है और राज्यों की आर्थिक नीतियो मे कुछ 
सहयोग स्थापित हो सका है । 
(२) कार्यक्रम सलाहकार 
(शि०ट्टाशा॥॥० # (५४505) 

प्रथम योजना के समय ही योजना आयोग ने यह अनुभव किया कि राज्यों 
से विकास योजनाओं की सफलता का अनुमान लगाने के लिए कोई साधन उपलब्ध 
नही है । योजनाओं का सचालन अनेक बातों पर निर्भर करता है--ठीक समय पर 
ठीक मात्रा में घन उपलब्ध है या नही, प्रशासनिक संगठन की कुशलता कैसी है, 
योजना सम्बन्धी नीतियाँ तथा रीतियाँ पर्याप्त प्रभावशाली है या नहीं तथा उनके 
संचालन में क्या कठिनाइयाोँ है ? इन सब वातों की सह्दी जानकारी पत्न-व्यवहार 
से नहीं हो सकती | अत यह अनुभव किया गया कि सरकार के पास ऐसा कोई 
साधन होना चाहिए जिससे विभिन्न प्रदेशों की आथिक स्थिति के बारे में सही-सही 
सूचना मिलती रहे । 

इस उद्देश्य की पूति के लिए १६५२ में तीन सलाहकारों की नियुक्ति की 
गयी । यह सलाहकार जिन्हें कार्यक्रम प्रशासन सलाहकार कहा जाता है बहुत वरिष्ठ 
एवं अनुभवी व्यक्ति होते है जिन्हें आशथिक प्रशासन का काफी ज्ञान होता है । इनकी 
संख्या अनेक बार चार या पाँच भी हुई है । 

यह सलाहकार नियमित रूप मे राज्यों का दोरा करते है, राज्यों के वरिप्ठ 
अधिकारियों से मिलते है तथा उनसे आथिक नियोजन तथा विकास सम्बन्धी सम- 
स्थाओ पर विचार-विमर्श करते है । अपने विचार-विमर्श के समय वह प्रशासन, वित्त 
तथा नियोजन में जन सहयोग की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हैं । राज्यों के 
प्रशासविक अधिकारियों से बातचीत के पश्चातु यह सलाहकार योजना आयोग को 
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अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ तथा उनके समाधाव के लिए 
सुझाव दिये जाते हैं । 

प्रत्येक कार्यक्रम सलाहकार के लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है जिसकी 
समस्याओं का अध्ययव कर वह रिपोर्ट देता है । इन रिपोर्टो के आधार प्र हो भारत 
सरकार तथा योजना आयोग द्वारा आथिक नियोजन सम्बच्ची नीतियाँ निश्चित की 
जाती हैं और उनमें सुधार किये जाते हैं । 

(३) योजनाओं पर विचार-विमशं--जिस समय कोई पचवर्षीय योजना 
बनानी होती है, उससे काफी समय पूर्व ही योजना आयोग विभिन्न आशधिक क्षेत्रों 
(कृषि, उद्योग, परिवहन आदि) के लिए कार्यकारी दल नियुक्त कर देता है। यह दल 
अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर गहराई से विचार कर अपनी रिपोर्ट देते हैं । 
राज्य सरकारों तथा केच्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से भी अपने-अपने क्षेत्र से 
सम्बन्धित आथिक्र विकास के प्रस्तावों की माँग की जाती है । इन प्रस्तावों पर 
भायोग के सदस्यों तथा सरकारी प्रतिनिधियों में आपस में विचार होता है । इस सारे 
विचार-विभश् से कुछ निष्कर्प पर पहुँचने का प्रथत्त किया जाता है और योजना का 
मसौदा तैयार किया जाता है ! 

योजना के मसौदे को जनता में प्रसारित किया जाता है और उस पर जनता 
तथा विशेषज्ञों का मत लिया जाता है। इस मत को ध्यान में रखकर योजना का 
अन्तिम स्वरूप तैयार कर प्रकाशित कर दिया जाता है। इस प्रकार योजना को 
अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले अनेक स्तरों पर सम्बन्धित व्यक्तियों से विचार- 
विमर्श किया जाता है। 





संसद और योजना आयोग 
ए806 जरा 6र० छश॒.6श्यार6 ८0५भा580/7 

योजना आयोग जो भी योजना बनाता है उसे अन्तिम स्वीकृति संसद द्वारा दी 
जाती है और संसद को स्वीकृति के पश्चात्‌ ही योजना को वैधानिक स्वरूप प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार योजना को अ्रगति के वारे में भी समय-समय पर संसद में 
विवाद होता रहता है जिससे योजना की उपलब्बियों तथा कमियों का ज्ञान होता 
है । इस प्रकार संसद और योजना आयोग को तिरन्तर सम्पर्क में रहना पड़ता है 
जिसका अनुमान्त निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है : 

(१) सिर्माण--योजना के निर्माण से पूर्व अनेक वार संसद की कुछ समितियाँ 
नियुक्त की जाती हैं जो अलग-अलग विपयों पर अपने सुझाव देती हैं। योजना को 
अन्तिम रूप देते समय इस सुमावों का ध्यान रखा जात्ता है । 

संसद की समितियों के अतिरिक्त प्राय: सभी विरोधी दलों के संसद सदस्यों 
को योजना सम्बन्धी सुझाव देंने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। योजना को 
अन्तिम रूप देते समय इनके सुझावों का भी ध्याव रखा जाता है । 
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(२) समीक्षा--योजना के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ जब इस पर कार्य 
आरम्भ हो जाता है तो समय-समय पर संसद में योजना की प्रगति की समीक्षा होती 
है और संचालन की कमियों तथा श्रेप्ठताओं पर विचार किया जाता है | इस विचार- 
विमर्श से योजदा के प्रशासन में सुधार करने में सहायता मिलती है । 

प्रायः नयी योजना बनाते समय भी पिछली योजना की उपलब्धियों के बारे 
में विस्तृत विचार होता है और पुरानी गलतियों से नये सुधार करना सरल हो 
जाता है । 

(३) अनौपचारिक सलाहकार सम्ििति-- योजना आयोग की समस्याओं तथा 
योजना सम्बन्धी मामलों पर क्िचार करने के लिए संसद की एक अनौपचारिक 
समिति भी है। इसको बैठक होने से पहले इसके सदस्यों को योजना सम्बन्धी नौट 
तथा टिप्पणियाँ भेज दी जाती है ताकि बैठक में सही मुद्दों पर लाभदायक विचार- 
विमर्श हो सके । इस विचार-विमर्श से भी योजना सम्बन्धी नीतियों तथा प्रक्रियाओं 
में सुधार का अवसर मिलता है । 

(४) प्रश्नों के उत्तर - संसद में सदस्यों द्वारा योजनाओं के विषय में जो 
प्रश्न पूछे जाते है, प्रश्नोत्तर काल में योजना मम्त्री को उतका उत्तर देना होता है। 
देसे सब प्रश्नों के उत्तर योजना आयोग द्वारा तैयार किये जाते है क्योंकि आयोग के 
पास सभी विपयों सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा होता है। 

इस प्रकार संसद और योच्नना आयोग में योजना सम्बन्धी अनेक स्तरों पर 
सहयोग वन्ता रहता है । 

योजना आयोग के प्रमुख विभाग 

[एए0ए78)77 एछाशडा0्5 65 छश.6ागरारठ 0०0५ा550ण 

भारतीय योजना आयोग के आन्तरिक संगठन के बारे में निरन्तर विचार 
होता रहा है और उसके विभागों तथा अनुभागों में निरन्तर परिवतेन होता रहा है । 
योजना आयोग के एक प्रकाशन के अनुसार आयोग में दो समन्‍्वयत विभाग (00-ण्तां- 
ग्रथाएढ़ 0 एंभ075), छह सामान्य विभाग, दस विपय विभाग तथा दो विभाग विशेष 
विकास कार्यक्रमों या संगठनात्मक कार्य के लिए है । इनका व्यौरा निम्नलिखित है: 
समनन्‍्वयन विभाग 

(१) कार्यक्रम प्रशासन विभाग (एप एए०डाब्या8 #0गांग्रांडावगा 
7)ग्रंधं००), तथा 

(२) योजना समन्वयन अनुभाग (76 क्या 0०-०ाठीगबांगा 5०९०४००) । 
सामान्य विभाग 

(९) आ्िक विभाग (8८००7॥४० ]असंक्नं००)--इसमे वित्तीय साधन, 
आर्थिक नीति एवं विकास, अच्त रराप्ट्रीय व्यायार एवं विकास, मूल्य तीति तथा 

विभिन्न उद्योगो सम्बन्धी अध्ययन के अनुभाग सम्मिलित है। 

(२) परिप्रेक््य नियोजन विभाग ((८५०९८८४४० ए]कागगगा8 7)ंसंभंगा) । 
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(३) श्रम तया रोजगार विभाग [07 22व॑ कगएणएफ्रथा 
(एशंज्0) | 

(४) सॉँल्यिकी एवं सर्वेक्षण विभाग  (हाद्वां5005 ब्यात॑ इैफएवपफ्र5 
ंणशंश०7) । 

(५) साधन तथा वैज्ञानिक शोध विभाग [१650ण7065 70 $णंथगर्वी० 
६65६श०। ॥)एंञ्00) जिसमें दो अनुभाग हैं, पहला प्राकृतिक साधन अनुभाग 
तथा दृसरा वैज्ञानिक शोघ अनुभाग । 

(६) प्रबन्ध तथा प्रशासन विभाग [शव४४शाकाई शा &09ागरा॥४8- 
प्रजा 86०१०) । 
विषय विभाग 

(१) कृषि विभाग (887०एा०7७ 7)शंक्ष००) जिसमें सहकारिता और 
सामुदायिक विकास सम्मिलित हैं । 

(२) सिंचाई तथा बिजली विभाग (ांड्भा00 बावे ए0ए४७ )एंशं०7) । 

(३) भूमि सुधार विभाग (7,876 एलीणा॥5 /)शंतं०॥). 

(४) उद्योग तथा खनिज विभाग-- [90579 शात॑ 'शा।श३]$ 050) 
जिसमें उद्योग, खनिज तथा लोक उद्योगों के अनुभाग सम्मिलित हैं । 

(५) ग्राम तथा लचु उद्योग विभाग (शा88० शाप उग्र! वात0७785 
शंजं००) । 

(६) परिवहन तथा संचार विभाग (वराक्या5एण बाते (०0फगप्रांत्यांगा 
अशंधञं०४) । 

(७) शिक्षा विभाग (छिटवस्‍ंणा छिएंडंणा) । 

(5) स्वास्थ्य विभाग (प०४७ ञपंज्ं००) ! 

(६) आबास विभाग ([स्0एञ्माड़ 7शंज्व००) जिम्ममें नःग्रिक विकास भी 
सम्मिलित है । 

(१०) समाज कल्याण दिनाग ($0वंथे फरध्शि6 ॥)शंधंणा) जो पिछड़े 
हुए वर्गों के कल्याण से भी सम्बन्धित है । 
विशेष कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग 

(१) ग्रामीण योजवा विभाग (रण फ़ण]:५ 7 संआ०१) 

(२) जब सहयोग विभाग (?छए० (०-०एथवधंणा ॥2फंध्ं०४) 

सहयोगी एजेन्सियाँ--इन विभागों के अतिरिक्त योजना आयोग में तीव 
अन्य संगठन हैं जो योजनो आयोग के अन्तर्गेंत काम करते हैं किन्तु वह आयोग के 
भाग न होकर सहयोगी सस्थाएं हैं । इनके नाम हैं : 

(0) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (6 छा०्ड्राध्ाण्राठ फएभप्रक्षांणा 088- 
75807) 

(४) शोध कार्यक्रम समिति (796 ए६४४४० ए/0ट्राक्षाथा०8 ए०णपापां((०८) 
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(7) योजना परियोजना समिति (7॥6 (0णा0)्रा66 07 शिक्षा 70००४) 

शाखाएँ - योजना आयोग में निम्नलिखित कार्यो की देखभाल के लिए 
शाखाएं है : 

() प्रशासन (5वागांग्रांईए8807), 

(7) सामान्य समन्वय (0&वालथ] ९०-ण०ाग्ां०7), 

(77) सूचना (एणिप्रा०४09) 
(९) प्रचार और प्रकाशन (?एरशांलं थाएं एप[०४60०75) 
(९) संगठन तथा प्रणालियाँ (0847280ा थात॑ ४०४०१७), 

(शं) चाटे और चित्र (ट॥705 शत ॥/४४7०5) 

(शा) पुस्तकालय (॥/027५9) ! 

इससे पूर्वे दिए गये विभागों के कार्यो का संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा 
रहा है । 
(क) समत्वयत विभाग 

इस विभाग की दो विभेपताएं है . 

() कार्यक्रम प्रशासल विभाग- इस विभाग की स्थापना १६५४ में की गयी 
थी । इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है : 

(अ) केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओ के आकार निश्चित करने में सहायता 
करना । 

(आ) राज्यों की योजनाओं का आथिक, तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टिकोणों 
से अध्ययन करने में कार्यक्रम सलाहकारों की सहायता करना । 

(इ) राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का योजना आयोग के 
सदस्यों से विचार-व्मिर्श आयोजित करना | 

(ई) कार्यक्रम सलाहकारों को सचिवीय सुविधाएँ प्रदान करना तथा उनके 
द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो का विश्लेषण करना । 

इस प्रकार कार्यत्रम प्रशासन विभाग मुख्य रूप में केन्द्र, राज्य तथा केन्द्र 
शासित प्रदेशों के योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने मे सहायता करता है । 

यह विभाग एक प्रमुख (०४४०) के निदेशन में काम करता है जो प्रायः एक 
अथणास्त्री होता है । 

(#) योजना समन्‍्वयन अनुभाग--इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित है : 

(अ) योजना के आरम्भ से अन्त तक की क्रियाओं का समन्‍्वयन कर योजना 
का अन्तिम स्वरूप तेयार करना । 

(आ) रिपोर्ट--योजना की मासिक रिपोर्ट तया समीक्षाएँ तैयार करने में 
सहायता देना । 

यह अनुभाग एक निदेशक (976००7) के अन्तर्गत कार्य करता है जो प्रायः 
एक अ्ंभास्त्री होता है और जिसे आ्िक प्रशासन का अनुभव होता है । 
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(ख) सामान्य विभाग 
(ठ6थाक्षथं ॥छं5075) 

() आर्थिक विभाग--सामान््य विभागों में पहला आथिक विभाग है । इस 
विभाग के तीन अनुभाग हैं: पहला अनुभाग वित्तीय साथनों की समस्याओं पर 
विचार करता है और इस काम के लिए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय से 
सम्पक रखता है। 

दस रा अनृभाग आथिक नीति एवं विकास से सम्बन्धित है। इसका मु 
कार्य मूल्य तथा मौद्रविक चीति, विकास के लिए संस्‍्थागत्त प्रिवतंन, राष्ट्रीय बाय तथा 
लेखों का विश्लेषण और योजना के तकनीकों पर विचार करना तथा उनमे सुधार के 
लिए सुझाव देना है । 

तीसरा अनुभाग विदेशी विनिमय तथा व्यापार आयात-निर्यात की समस्याओं, 
विदेशी विनिमय की उपलब्धि तथा विदेशी सहायता आदि की देख-रेख करता ह। 

यह तीनों अनुभाग एक-एक अथशास्त्री की प्रमुखता में कार्य करते हैं। इन 
तीनों के कार्य में समन्वय स्थापित करने का काम एक आ्थिक सलाहकार (£0070- 
770० ४0५507) का है जो इन तीनों का बध्यक्ष होता है । 

(0) परिपष्रेक्ष्य नियोजन विभाग--जाधिक नियोजन का कार्य मुख्यतः दीघे- 
कालीन होता है । परिप्रेक्ष्य नियोजन विभाग विकास की दीर्घकालीन समस्याओं पर 
विचार करता है कौर इन स्मस्थाओं को ध्यान में रखकर योजना के दीघंकालीन 
लक्ष्यों का निर्धारण करता है । 

इन लक्ष्यों का निर्वारण करने में प्रायः निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन 
करना आवश्यक होता है : 

(अ) बढ़ता हुआ जीवन स्तर और उपभोग का क्रम । 

(आ) कृषि तथा सम्वन्वित क्रियाओं का दीघ॑कालीन विकास । 

(३) तिरमित माल, औद्योगिक कच्चा नाल, विजली तथा परिवहन की सुवि- 
धातों की दीघकालीत माँग । 

(ई) अवसर की समानता के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा की चुविवाओं की 
व्यवस्था । 

(उ) भुगतान सच्तुलन, मूल्य निर्धारण, कर व्यवस्था तथा विनियोग के लिए 
साधन संग्रह । 

(ऊ) दीघेंकाल सें श्रम गक्ति की आवश्यकता ठथा उसके प्रशिक्षण की 
व्यव््या । 

यह विभाग योजना के दीघेकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करता है और उन 

सन्वन्ची सुझाव देता है। झ्स 








लक्ष्यों को पूर्ति के लिए सभी आ सु 


विभाग के कार्य के महत्त्व की द्प्टि से सभी अध्ययन दलों म॑ इसके प्रतिनिधि रखे 
जाते हैं । 
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यह विभाग प्रायः एक विशेषज्ञ के निदेशन में काम करता है । 

(7) श्रम तथा रोजगार विभाग--यह विभाग मुख्य रूप में रोजगार की 
विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। रोजगार की वर्तमान स्थिति, विभिन्न 
क्षेत्रों में वेरोजगारों की स्थिति तथा बेरोजगारी की समस्या को हल करमे 
की रोतियों सम्बन्धी अध्ययन इस विभाग द्वारा किये जाते हैं। इसके प्रमुख भी एक 
साँख्यिकीय विशेषज्ञ है । 

(0) समंक त्तथा सर्वेक्षण विभाग--इसकी स्थापना १६५५ में की गयी । 
यह विभाग सब कार्य तो योजना आयोग के लिए करता है किन्तु यह केन्द्रीय सॉड्यि- 
कीय संगठन (एथआएबं डबांधांण्वा 0247828007) का ही एक अंग है। यह 
विभाग नियोजन से सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठु करता है और समय-समय पर उन्हें 
प्रकाशित करता रहता है । 

(४) प्राकृतिक साधन अनुभाग--यह अनुभाग देश के वन, जल, शक्ति आदि 

सम्बन्धी साधनों के बारे में अध्ययन करता है। इसके प्रमुख एक भूगोल विशेषज्ञ 
है तथा अलग-अलग क्षेत्रों (भूमि, वन, जल आदि) के अध्ययन के लिए अलग-अलग 
विशेषज्ञों की सेवाएँ इस अनुभाग को उपलब्ध है । 

(शं) वेज्ञानिक शोध अनुभाग--यह अनुभाग देश की शोध सस्थाओं के सम्पर्क 
में रहता है। इन संस्थाओं द्वारा किये गये शोध कार्य का किन-किन क्षेत्रों में क्या 
उपयोग हो रहा है इसको जानकारी रखता है । यह इस बात की व्यवस्था भी 
करता है कि सभी शोध संस्थाओं की क्रियाओं की इसे नियभित जानकारी मिलती रहे। 

वैज्ञनिक शोध अनुभाग विभिन्न शोध संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित 
करता है और उनमें सहायता करने का प्रयत्न करता है । 

(५४) प्रबन्ध तथा प्रशासनिक अनुभाग--इस अनुभाग के मुख्य काये निम्न- 
लिखित है : 

(क) लोक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासन का अध्ययन । 

(ख) राज्यों तथा जिला स्तर पर नियोजन सम्बन्धी संगठन । 

(ग) प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी सुझाव एवं काये । 

यह अनुभाग एक उप सचिव के निदेशन में कार्य करता है । 


(ग) विषय विभाग 
($प्र0००८ )शंक्ं०75) 

()) कृषि विभाग--इसकी स्थापना १६४० मे की गयी थी। यह कृषि 
उत्पादन, लघु सिंचाई, पशथ्चु पालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, वन संरक्षण, सह- 
कारिता तथा सामुदायिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके प्रमुख 
एक संयुक्त सचिव है | 

(#) सिंचाई तथा बिजली विभाग--इस विभाग की स्थापना १६६२ में 
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की गयी | यह सिंचाई तथा विजली की आवश्यकताओं की जानकारी कर उनकी 
पूर्ति के लिए आयोजन करता है । 

इसमें सिंचाई अनुभाग सिचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा दल-दल आदि की 
समस्याओं की देख-रेख करता है और विजली अनुभाग कोयला, जल, तेल तथा 

अन्य साधनों से उत्पन्न की जाने वाली विजली तथा उसके वितरण की व्यवस्था 
करता है। यह विभाग भारत सरकार के सिचाई तथा बिजली मत्व्रालय से सम्पर्क 
बनाये रखता है । 

(0) भूमि सुधार विभाग--इस विभाग को सितम्बर १६४५३ में स्थापित 
विया गया । यह भूमि की समस्याओं (स्वामित्व तथा प्रबन्ध आदि) के वारे में राज्य 
सरकारों को सूचित करता है और उन्हें भूमि सुधार लागू करने में सहायता करता 
है । यह विभाग भी एक संयुक्त सचिव के चीचे कार्य करता है । 

(९) उद्योग एवं खनिज विभाग-- यह विभाग पंचवर्षीय योजनाओं में 
उद्योग तथा खनिज विकास के कार्यक्रम निर्धारित करने में सहायता करता है | यह 
उद्योग तथा खनिज पदार्थों की माँग के अनुमाव लगाता है और उस माँग की पूर्ति 
के लिए पूंजी तथा तकनीकी सुविधा की व्यवस्था करने में सहायता करता है। 
यह॒ विभाग सरकार की भौद्योगिक नीति की समीक्षा और सुधार में भी मदद 
देता है । 

यह विभाग एक सलाहकार के निदेशन में काम करता है जिसके वीचे उद्योग 
तथा खनिज विभागों के अलग-अलग प्रमुख हैं । 

(९) ग्रामीण तथा लघु उद्योग विभाग--यह विभाग लघु तथा कुटीर उद्योगों 
की समस्याओं का अध्ययन करता है तथा पंचवर्षीय योजनाओं में इन उद्योगों के 
विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्मिलित करने में सहायता करता है! भारत में 
लघु उद्योगों के विकास के लिए जो मण्डल स्थापित किये गये हैं, यह विभाग उनकी 
नीतियों में समन्वय स्थापित करने में भी सहायता करता है। 

(शं) परिवहन तथा संचार विभाग--यह विभाग रेल, सड़क तथा संचार 
व्यवस्थाओं की माँग तथा उनके विकास का अध्ययन करता है तथा योजनाओं में 
इन सुविधाओं सम्बन्धी कार्य क्रम सम्मिलित करने का सुझाव देता है । 

(शा) शिक्षा विभाग--यह विभाग शिक्षा सुविधाओं के विकास की योजना 
बनाता है और उन्हें अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित करने का सुझाव देता है। यह 
शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय तथा शिक्षा नीतियों में परिवर्तेत सम्बन्धी मार्ग दर्शन 
भी करता है । 

(शाप) स्वास्थ्य विभाग--यह विभाग चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा, मृत्यु समंक 
तथा महामारियों को रोकने को योजनाओं सम्बन्धी कार्ये करता है और उनके पालन 
का व्यवस्था करता है । 
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(5) आवास विभाग-यह विभाग नगर नियोजन, आवास तथा प्रादेशिक 
नियोजन की देख-रेख करता है। यह विभिन्न वर्गो के व्यक्तियों जैसे औद्योगिक 
श्रमिक, वागान में कार्येशील श्रमिक तथा विभिन्न वर्गों की आय वाले व्यवितयों के 
लिए आवास की सुविधाओं मे वृद्धि के लिए योजना बनाता है । इन योजनाओं में 
सस्ते मकानों के नमूने तैयार करना भी शामिल है । 

यह विभाग निर्माण लागत तथा मकान बनाने के साज व सामान के बारे में 
शोध भी करता है । 

(५) समाज कल्याण विभाग-- इस विभाग का काम समाज के पिछड़े हुए 
वर्गो के विकास के लिए स्फीम बनाना तथा इन थोजनाओ को पूरा करने के लिए 
रकम निर्धारित करना हे | यह विभाग इन योजनाओं के सफल संचालन की देख- 
रेख भी करता है। 

(घ) विशिष्ट विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग 
(0शंधं०75 रिशश९6त जात 795व70 [0९ए७॥०900॥65 70ह00॥॥7655) 

(0) ग्रास्य कार्य विभाग--यह विभाग ग्रामों मे सड़के, तालाब, बांध, भूमि 
कटाव रोकने आदि के कार्यक्रम निश्चित करता है तथा उनके सचालन की उचित 
व्यवस्था करता है। अप्रेल १६६१ मे ग्राम्य विकास के सम्बन्ध में सुझाव देने के 
लिए एक समिति बसायी गयी थी जो इस विभाग को उचित सलाह देती रहती है। 

(0) जन सहयोग विभाग -योजनाओं मे अधिक से अधिक जन सहयोग 
प्राप्त करने के लिए १६९५१ में भारत सेवक समाज की स्थापना की गयी थी । जन 
सहयोग विभाग भारत सेवक समाज से सम्पर्क रखता है । इस विभाग ने लोक कार्य 
क्षेत्र कायक्रम भी आरम्भ किया है जिसका लक्ष्य प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक समूह 
बनाना हे जो योजना के कायेक्रमों को जनता तक पहुँचा सके | इस विभाग द्वारा 
स्वयं सेवी संगठनों को शोध तथा प्रशिक्षण के लिए आथिक सहायता दी गयी है। 

कॉलिजो तथा विश्वविद्यालयों में प्लानिय फोरम (00778 #7070775) इसी 
विभाग के सुझाव पर स्थापित किये यये हैं। इनका उद्देश्य भी शिक्षित वर्ग मे 
योजनाओं के श्रति जागृति उत्पन्न करना है। 

(ड) सम्बद्ध संगठन 
(2550०ंब०१ /8०70०६5) 

(0) कार्यक्रम सुल्यांकन संगठन (0ट्टाक्रागरा7० छएशशा07 00क7- 
58007)---इस संगठन की स्थापना १६५२ में की गयी । इसके मुख्य कार्य निप्य 
लिखित है : 

(अ) सामुदायिक विकास योजनाओ के उद्देश्यो की सफलता के विपय में 
सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को जानकारी देना । 

(आ) विस्तार की जो रीतियाँ प्रभावशाली रही है और जो प्रभावशाली 
नही रही है उनकी जानकारी देना । 
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(इ) यह स्पष्ट करना कि ग्रामीणों द्वारा कुछ प्रणालियों को क्‍यों स्वीकार 
किया जा रहा है तथा अच्य को क्‍यों अस्वीकार किया जा रह है। 

(ई) भारत की संस्कृति और अर्थ तस्त्र पर सामुदायिक विकास योजना कार्ये- 
क्रम के प्रभाव का संकेत देना । 

इस प्रकार कार्यक्रम मुल्यांकन संगठन भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों 
की सफलता तथा असफलता भौर उसके कारणों प्र प्रकाश डालता है तथा उर 
सफल बनाने के लिए निदेश देता है । 

(7) शोध कार्यक्रम समिति ((6४६४० शा0ट्टाधणगा०४ (/0गर/०९)-- 
यह समिति देश वी विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के 
लिए विद्वानों को अनुदान देती है | क्रपि, उद्योग, भूमि सुधार, श्रम समस्याएँ तथा 
अनेकानेक समस्याओं पर विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अध्ययन किये गये हैं जिनकी 
रिपोर्ट शोध कार्यक्रम समिति द्वारा प्रकाशित वी गयी हैं । इस प्रकार की शोध से 
आशिक समस्याओं का सही स्वरूप सामने आता है और भविष्य के आर्थिक नियोजन 
में सहायक होता है । 

इसके अतिरिक्त वम्बई विश्वविद्यालय, पूना विश्वविद्यालय, आथिक विकास 
संस्थान दिल्‍ली, भारतीय साँख्यिकीय संस्थान तथा राष्ट्रीय व्यावहारिक आ्थिक 
शोव परिपद्‌ को आर्थिक नियोजन सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र मान लिया गया है 
और इस कार्य के लिए इन्हें नियमित अनुदान दिये जाते हैं । 
एक बृहत्‌ संस्था 

भारतीय योजना आयोग एक बृहृदाकार संस्था है। इसमे लगभग ३,००० 
व्यवित्त काम करते हैं जव॒कि १६५१-४२ में इसके कर्मचारियों की संख्या २४४ थी । 
योजना आयोग पर भारत सरकार का वापिक खर्च १६५०-४१ में लगभग ८.६ 
लाख रुपए था जो बढ़ कर १६७१-७२ में लगभग १.६ करोड़ रुपये हो जाने की 
आशा है। 

इन अंकों से योजना आयोग के निरन्तर वढ़ते हुए विस्तार का पता चलता है। 
उसका बढ़ता हुआ आकार और खर्च इस वात का चोतक है क्लि उसके कार्य क्षेत्र में 
नियमित वृद्धि हुई है। एक विकासशील देश में आथिक नियोजन का कार्य सरल नहीं 
हैं। अनेक क्षेत्रों की माँगे वड़ रही हैं जिनमें समन्वय करना आवश्यक है। अनेक 
क्षेत्रों की समस्याएं वढ़ रही हैं बौर नयी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिनका 
समाधान करना आवश्यक है । 

योजना आयोग सव क्षेत्रों की माँगों तथा समस्याओं का अध्ययन करता है, 
उन पर विचार-विमश करने के लिए विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा 
अधिकारियों को आमन्त्रित करता है और इस प्रकार सरकार के अन्तिम निर्णय में 
अधिक से अधिक व्यक्तियों को सहयोगी और भागीदार बनाता है| प्रजातन्त्र में “वहजन 

ताय वहुजन सुखाय की सिद्धि के लिए अधिक से अधिक व्यक्तियों को राष्ट्रीय 
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विकास में भागीदार बनाना आवश्यक है | भारतीय योजना आयोग इस दिश्ञा में पूरी 
तरह सक्रिय प्रतीत होता है । 
अभ्यास प्रहन 
१. भारतीय योजना आयोग की स्थापना क्‍यों की गयी ? उसके कार्यो का विवेचन 
कीजिए । 
डे योजना आयोग की रचना का विवेचन कीजिए। (संकेत: सदस्यता तथा उनके 
कार्य बतला दीजिए) 
३ भारतीय योजना आयोग का केन्द्रीय सरकार से क्या सन्वन्ध है ? इस सम्बन्ध 
पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
४. भारतीय योजना आयोग तथा राज्य सरकारों एवं संसद के सम्बन्धों की 
विवेचना कीजिए । 
५. राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ क्या है ? उसके क्‍या कार्य है? भारतीय भाथिक 
नियोजन प्रणाली में उसका क्‍या स्थान है ) 
योजना आयोग के प्रमुख विभागों मे से किन्ही तीन का समृल्यांकन कीजिए । 
७. भारतीय योजना आयोग का देश के आथिक विकास में क्या स्थान है ? उचित 
मूल्यांकन कीजिए । 


न 


८ भारत में आथिक नियोजन की प्रक्रिया 
(९?80०७८&8$ 09 एा,4राशार6 पएर पर)8]) 


योजना - पंचवर्षोय हो क्यों ? 

कुछ समय पूर्व तक भारत की आथिक नियोजन सम्बन्धी क्रियाएँ मध्य- 
कालीन योजनाओं पर आवारित रही है। प्रारम्भ से ही भारत में आथिक नियोजन 
के लिए पाँच वर्ष का समय चुना गया । इसका मुख्य कारण यह था कि भारत में 
संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव पॉच-पाँच व में होते है। प्रथम 
साधारण चुनाव १६५२ मे हुए और पहली पंचवर्षीय योजना उससे पहले वर्ष अर्थात्‌ 
१६४५१ में तैयार की गयी । इस प्रकार प्रत्येक योजना चुनाव के पहले वर्ष तैयार होती 
रही है। 

यह क्रम बहुत सही प्रतीत नहीं होता । उचित यह है कि नयी सरकार अपने 
कार्यकाल के पाँच वर्ष के लिए योजना बनाये और उसे अपने कार्यकाल में पूरा कर 
ले ; १६६५-६६ के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक नियोजन-अवकाश का समय रहा और 
और चत्तुर्थ योजना अप्रैल १६६६ से लागू हुई। इसी वीच लोक सभा के चुनाव 
(१६७१ में) हो गये | अनेक विधान सभाओं में भी मध्याविधि चुनाव होने से योजना 
और नयी सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध का सिलसिला टूट गया है। इस प्रकार 
योजनाओं के पंचवर्षीय होने का मुख्य आधार ही समाप्त हो गया है । 
योजनाओं के आधार 

सारत की पंचवर्षीय योजनाओं की प्रक्रिया या तकनीकों का अध्ययन करने 
से पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत में आर्थिक नियोजन का सारा ढाँचा 
चार मुख्य बातों का ध्यान रखकर किया जाता है। वह मुख्य आधार निम्त- 
लिखित है : 

(१) फेन्द्र तथा राज्य--भारत में संघीय शासन प्रणाली है जिममें कृषि, 
सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा अन्य सामाजिक सेवाएं, लघु उद्योग, सड़क 
परिवहन तथा छोटे बंदरगाहों का विकास राज्यों का उत्तरदायित्व है । इसके साथ 
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ही उद्योग, रेलें, राष्ट्रीय सड़कें, बड़े बंदरगाह, जहाजरानो, नागरिक उड्डयन, संचार, 
वित्तीय संस्थाएँ और मौद्रिक तथा कर चीतियों का संचालन केन्द्रीय सरकार के 
दायित्व क्षेत्र में है। इस प्रकार सरकार को योजना वनाते समय केन्द्र तथा राज्यों 
की आर्थिक विकास नीतियों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है ताकि राज्यों का 
कोई महत्त्वपूर्ण काये क्रम योजना में शामिल होने से रह न जाय । 

(२) प्रजातन्त्र--दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत एक प्रजातन्त्रीय 
देश है जिसमें जनमत का अत्यधिक महत्त्व है। अत: योजना इस प्रकार की बननी 
चाहिए जिसमें जनता की आशाओं और आतक्ांक्षाओं का अधिकतम ध्यान रखा 
गया हो । 

(३) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था--भारत मे प्रजातन्त्रीय शासन के साथ-साथ 
समाजवादी व्यवस्था लाने का भी निश्चय किया गया है । अतः देश में लोक क्षेत्र 
तेजी से बढ़ रहा है । दूसरी ओर, आशिक तन्‍्त्र का अधिकांश भाग जैसे कृषि, व्यापार, 
लघु उद्योग, भवन निर्माण तथा अधिकाश बड़े उद्योग निजी साहस के हाथ में है। 
इस प्रकार जनता की आश्िक स्वतन्त्रता बनाये रखना भी आवश्यक है और आश्थिक 
संकेन्द्रण को कम करना भी महत्त्वपूर्ण है ताकि गरीबी अमीरी का भेद कम हो सके । 
इन दोनों वियरीत परिस्थितियों (या व्यवस्थाओं) मे उचित सन्तुलन बनाये रखना 
कुछ कठिन है किन्तु भारतीय नियोजन की , जम्मेदारी उठाने वालों को यह काम 
करना पड़ता है । 

(४) शक्तिशाली साप्ताजिक रुकात--भारतीय विधान में सव व्यक्तियों के 
के लिए समान अवसर देने और समाज के सभी वर्गों के कल्याण का ब्रत लिया गया 
है। भत: भारतीय योजनाओं मे सामाजिक हितों का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक 
है । इस दृष्टि से अनेक बार कई ऐसी योजनाएं वनायी जाती है जो आधिक दृष्टि 
से विशेष लाभदायक नहीं होती किन्तु सामाजिक दृष्टि से उनका बहुत अधिक महत्त्व 
होता है । 
दीघेकाल का महत्त्व 

यद्यपि भारत की योजना पंचवर्षीय होती है किन्तु अनेक योजनाएँ या स्कीमें 
ऐसी होती है जिन्हें पाँच वर्ष में पूरा नही किया जा सकता । उदाहरणतः एक इस्पात 
का कारखाना पाँच वर्ष में नहीं लगाया जा सकता, एक बहुमुखी सिचाई योजना पाँच 
वर्ष में पूरी नहीं की जा सकती । इसी लिए अब दीघ॑कालीन आयोजन को महत्त्व दिया 
जा रहा है। उद्योग, बड़ी सिंचाई योजनाएँ तथा मानवी शक्ति के प्रशिक्षण के 
काय क्रम ऐसे है जिनके लिए दीघंकालीन योजनाएँ बनानी पड़ती है । इसीलिए चतुर्थ 
योजना में अनेक अनुमान १६८०-८१ तक के लगाये गये हैं । 
नियोजन की सामान्य प्रक्रिया 

पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में एक साथ तीन बातों का सही ज्ञान 
करना आवश्यक होता है: 
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() भूतकालीन प्रवृत्तियाँ और सफलताएँ--पिछले वर्षों में योजना के 
संचालन और पालन में क्‍या कठिताइयाँ रही हैं तथा क्िन दिशाओं में कितनी 
सफलता मिली है । हि 

(7) बर्तेमान की घुरूष ससस्थाओं का अनुमान । 

(४) भविष्य की प्रगति के लिए उपाय तथा रीतियाँ। 

पंचवर्षीय भविष्य के विकास के लिए एक स्क्रीम होती है किन्तु भविष्य में 
किन क्षेत्रों में कितना विकास करना आवश्यक है यह पिछले विकास तथा वत्तेमान 
स्थिति पर निर्भर करता है। इन सवकरी जानकारों के लिए अनेक संस्थाओं तथा 
संगठनों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है । 
तोन मुख्य स्रोत 

भूतकालीन प्रवृत्तियों तथा वर्तमाव समस्याओं को जानकारी के तीन मुख्य 
स्रोत हैं: 

() योजना आयोग (]007ग्राड 0०5०) 

(7) केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन (शाप डध्ाा्रांव्य 082ां३4००7) 

(7) रिजवे बैंक आफ इण्डिया 

इन तीनों संगठनों द्वारा समय-समय पर अनेक समस्याओं से सम्बन्धित 
रिपो् तथा आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं जो भविष्य में नियोजन के लिए आधार 
का काम कर सकते हैं । 

२. साधनों का विकास 

पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विश्वसनीय आधार की व्यवस्था करने के लिए 
विभिन्न योजनाओं में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं : 

() राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का विकास--केन्द्रीय साँस्यथिकीय संगठन १६४८- 
४६ से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगा कर प्रकाशित करता है। कुल पूंजी 

निर्माण सस्वच्धी अनुमात भी लगाये जाते हैं । कुछ राज्यों में आयिक एवं साँख्यिकीय 
निदेशालय राज्यों की वापिक आय के आँकड़े भी प्रकाशित करने लगे हैं । 

रिजवे बैंक तथा केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन हारा बचत तथा विनियोग 
सम्बन्धी अनुमान भी लगाये जाते हैं । 

(7) कृषि, उद्योग तथा अन्य अंकों में सुधार--अब देश की विभिन्न संस्थाएँ 
तथा संगठन खेती, उद्योग, मूल्य स्तर तथा वित्त सम्बन्धी आधुनिकंतम अंक संग्रह कर 
प्रकाशित करने लगे हैं जिनका आयथिक नियोजन के लिए वहुत अधिक महत्त्व है। 

(४) चनिजी क्षेत्र सम्बन्धी अंक --पहली दो योजनाओं की एक बहुत बड़ी 
कठिनाई यह थी कि निजी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी आँकड़ें उपलब्ध नहीं 
थे। अब रिजवे बैक द्वारा निजी कम्पनियों के स्थिति विवरण का विश्लेषण किया 
जाता हैं तथा कम्पती कानून प्रशासन विभाग द्वारा आँकड़े संग्रह किये जाते हैं। इन 
साधनों से निजी क्षेत्र की स्थिति का पर्याप्त ज्ञान होने लगा है । 
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(९) ज्ञोघ एवं मुल्पाँंकन--पहली योजना काल में ही योजना आयोग के 
अन्तर्गत एक शोध कार्यक्रम समिति की स्थापना की गयी थी | इस समिति के 
प्रयत्नों से देश के विभिन्न भागों सम्बन्धी अनेक सामाजिक तथा आथिक समस्याओं 
का अध्ययन किया गया है, इन समस्याओं का अध्ययन विश्वविद्यालयों तथा शोध 
संस्थानों में किया गया है और इनसे देश की अमेक समस्याओं के वास्तविक स्वरूप 
का ज्ञान हो सका है । 

(९) साधनों का सर्व क्षण--आ्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष “साधनों 
की जानकारी ” करना है। इसके लिए अनेक सस्थाओं की स्थापना या विकास किया 
गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : 

(क) केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोग ((एचागग फत्वण शात ए0फ़टा' 
(०॥7पां5भं०॥) जो देश के जल साधनों का सही अनुमान लगाता है । 

(ख) भारतीय भू-वंज्ञ।निक सर्वेक्षण (5600०2 $प्राए०ए ० 7078) 

(ग) खनिज संस्थान (छा ०0 (768) 

भारतीय भू-वैज्ञातिक सर्वेक्षण देश की भूमि तथा चट्टानों आदि के बारे में 
जानकारी करता है और खनिज संस्थान नयी खानों की खोज और पुरानी खानों के 
विकास के सुझाव देता है । 

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (0॥ 276 क्षण) 088 0णागं- 
$आ०॥)--यह भारत के विभिन्न भागों मे पैट्रोल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का 
कार्य करता है। 

यह सब संस्थाएँ अपने-अपने क्षेत्र में अनुसन्धान करती हैं और समय-समय 
पर अनुसन्धान सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करती है । 

३. आर्थिक विकास की क्षमता का अनुमान 

पंचवर्षीय योजना के बनाने का काम दो या तीन वर्ष में होता है। योजना 
वनाने में त्तीन बातों पर घ्यान दिया जाता है : () जन संख्या में सम्भावित वृद्धि, 
(#) आर्थिक विकास की वांछित दर, (77) विकास की प्राथमिकताओं तथा दिज्ञाओं 
सम्बन्धी सामान्य विचार | दूसरी और तीसरी योजनाओं में विकास को ४ प्रतिशत 
वाधिक दर निर्घारित की गयी थी । 

जन संख्या, विकास की दर तथा प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के बाद पूंजी 
तथा विनियोग की आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है। यह काम विभागीय 
तथा प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर होता है। यह देखा जाता है कि विकास के 
लिए कितने वित्तीय साधनों की आवश्यकता हे, कितने वित्तीय साधन उपलब्ध हैं 
तथा विदेशी विनिमय की कितनी आवश्यकता होगी ? 

अनुसान कौन लगाता है ? निजी क्षेत्र के लिए अनुमान रिजवं बैक द्वारा 
लगाये जाते हैं और लोक क्षेत्र के लिए अनुमान योजना आयोग तथा वित्त भन्‍्त्रालय 


भारत में जाथिक नियोजन की प्रक्रिया श्श्पर 
द्वारा लगाये जाते हैं। योजना आयोग राज्यों को भी उन मान्यताओं से परिचित 
करवा देता हैं जिनको आधार मान कर उन्हें अपने वित्त साधनों का अनुमान लगाना 
चाहिए 

यह जनुमात भी लगाया जाता है कि केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बतिरिक्त करों 

कितनी रकम चचूल हागा तथा कितनी रक्षम घाटे के वजट से प्राप्त की जा 
सकेगी | इन सब वातों को ध्यान में रखकर विभिन्न योजनाओं में सुधार और 
परिवतेन किये जाते हैं । 

योजना को बन्तिम रूप देने से पहले यह अनुमान लगाया जाता है कि किन 
क्षेत्रों में विनियोंग या लक्ष्यों वी कमी या वृद्धि से विकास की दर उच्चतम हो सकती 
है । उसके बनुसार हा पू जा विनियोग तथा लक्ष्यों में परिवर्तेन कर दिया जाता ह। 
४. आर्थिक तथा सामाजिक उहूं बयों क्षा विचार 

एक विकासशील अर्थ-ब्यवस्था में नियोजन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक 
तेजी से आर्थिक विक्रास करना होता है । परन्तु इसके लिए साधनों का वंटवारा करना 
पड़ता है कि उपभोग के लिए कितनी रकम निर्वारित होगी तथा कित्तनी रक्तम का 
विनियोग किया जायगा । विकास का ढाँचा कैसा होगा, सामाजिक ढाँचे में क्या 
परिवरतेन किया जायगा तथा नसाचन संग्रह की योजना क्या होगी ? 

सामाजिक या आर्थिक परिवर्तत पहले--स्ामाजिक और आधिक उद्देश्यों 
तथा लक्ष्यों पर विचार करने के साथ-साथ यह भी विचार करना होगा कि बाथिक 
विकास को तेज करने के लिए सामाजिक कान्ति पहले आनी चाहिए या सामाजिक 
ऋ्ति की चिन्ता किये विना आर्थिक प्रगति का क्रम तेजी से चलाते रहना चाहिए । 

भारत में दो आवार रहे हैं--भारतर में णोजना का आधार यह रहा है कि 
आथ्िक क्रान्ति लाने के लिए सामाजिक क्रान्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता 
नहीं हैं। अतः दो कार्यो को प्राथमिकता दी जाती रही है : 

() कृषि का गहत विकास : ताकि खाद्यान्न तथा उद्योगों के लिए कच्चा 
माल पर्याप्त मात्रा में मिल नक्के । 

(४) भारो तया आधारभूत उद्योगों का विकास : ताक्ति उद्योगों में आत्म- 
निर्भरता की स्थिति उत्पन्न की जा सक्के । इसके लिए परिवहन दथा बिजली का 
उचित स्तर पर विकास आवज्यक है तथा तकनोकी शिक्षा और वेजानिक शोव की 
अत्यधिक आवश्यकता है | 

सीमित साधत--इन प्राथमिकताओं को उचित महत्त्व नहीं दिया जा सका है 
क्योंकि सावनों की कमी रही हैं और बंटवारा करने पर इनको पर्याप्त प्राप्ति नहीं 
हो सकी है । इसलिए रोजगार, वि+रण तथा कल्याण के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा 
नहीं किया जा सका है । 

५. लक्ष्यों का निर्धारण 
प्रत्येक पंचवर्षीव बोजना में पिछली योजना को आवार मानकर लक्ष्य 
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निर्धारित किये जाते है । यह देखा जाता है कि पिछली योजना में विभिन्न क्षेत्रों के 
क्या लक्ष्य थे तथा उनवी किस हु॒ुद तक पूर्ति हुई। यह भी निर्णय किया जाता है 
कि भविष्य में किन क़िन क्षेत्रों के कितने-कितने लक्ष्य रखने से आधथिक विकास 
अधिकतम होगा । 

दु्वंलताएँ- लक्ष्यों के निर्धारण का जो वतमान क्रम है उसमें प्रायः तीन 
कमियाँ पायी जाती है 

() असन्चुलब--प्राय: योजना के अंतिम वर्ष के लक्ष्यों पर अधिक ध्यान व्या 
जाता है, बीच के वर्षों सम्बन्धी लक्ष्य लापरवाही से निर्धारित किये णाते हैं। उचित 
यह है कि सभी वर्षो के लक्ष्यों का उचित रीति से निर्धारण होना चाहिए | इसके 
विना योजना के लक्ष्यों वी उचित रूप में पूति होता सम्भव नही है। 

(7) तकनीक की अवहेलचा--जिन परियोजनाओं पर बहुत अधिक रकम 
खर्च होती है और जिनवा प्रमव का (वह अवधि जिसके बाद उनसे फल मिलने 
लगे) बहुत लम्बा होता है उनकी प्रारम्भिक स्थिति में ही गहराई से तकनीकी 
अध्ययन करना आवश्यक है । इन क्षेत्रों (उद्योग, बिजली, परिवहन, सिचाई आदि) 
की आवश्यकताओं का तकनीकी अध्ययन वहुत वारीकी से किया जाना आवश्यक है 
अन्यथा बाद में आ्थिक, वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 

(7) लचक का अभाव--कभी-कभी कोई स्कीम आरम्भ कर दी जाती है 
किस्तु उसके सम्बन्ध पे क्रिये गये अनुमान गलत निकलते है । अत: उस योजना में कुछ 
तकनीकी, आर्थिक या वित्तीय परिवर्तेन करने आवश्यक हो जाते हैं | इस प्रकार अवक 
बार बहुत सी स्क्रीमो मे लचक नहीं होती, उन्कका काम बन्द हो जाता है और 
योजना मे पर्याप्त सफलता नहीं मिलती । 

निर्धारण--कृपि, उद्योग, विजली, सिंचाई या परिवहन के लक्ष्य निर्धारित 
करने मे आवश्यक्ताओं तया आकांक्षाओं का ध्यान रखना वहुत आवश्यक है । 
समाजवादी व्यवस्था, आय मे वृद्धि, रोजगार की सुविधाएँ आदि सभी वातों को 
आधार सान कर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है! 
ऐसा करने मे अलग-अलग प्रदेशों का ध्यान भी रखा जाता है ताकि विकास की 
प्रक्रिया में प्रादेशिक सन्‍्तुलन भी बना रहे । 

इस प्रकार लक्ष्यों के निर्घारण मे सरकारी नीति, जनता की आवश्यक्ताएँ 
तथा प्रादेशिक सन्तुलन का ध्यात रखना आवश्यक है। इनमें से किसी तत्त्व की 
अवहेलना करने पर योजना जनता की योजना नही रह जाती, नौकरशाही वी योजना 
रह जाती है । 

(६) वित्तीय साधन संग्रह 

जब योजना के सभी लक्ष्यों का निर्घारण कर लिया जाता है तो उन लक्ष्यों 
की पूर्ति के लिए साथन जुटाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है । प्रत्येक योजना काल 
के बारे में गहराई से अध्ययन किया जाता है कि पाँच वर्ष मे आन्तरिक साधनों तथा 
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विदेशी सहायता से कितनी रकम जुठाई जा सकती है । इसके साथ ही योजना के 
लक्ष्यों को आधार मान कर यह देखा जाता है कि कितनी रकम की वास्तव में 
आवश्यकता है । इन दोनों (उपलब्ध साथनों तथा आवश्यकता) में तालमेल बेठाने की 
चेष्टा की जाती है | 

कुछ कार्यक्रम जो बहुत अनिवार्य नहीं होते उन्हें स्थगित ३२ दिया जाता है 

किन्तु अनिवाये कार्यक्रमों के लिए नये साधनों को खोज की जाती है तथा पुराने 
साधनों को सबल बनाने के उपाय निकाले जाते हैं । 

वित्तीय साधनों की आवश्यकता और उपलब्धि की जानकारी निम्ननिखित 
दृग्टिकोणों से की जाती है : 

()) आतन्तरिक साधन- कितने जुटाये ज! सकते हैं और विदेशी सहायता 

कितनी प्राप्त को जा सकती है ? 

(8) लोक क्षेत्र--की आवश्यकता कितनी हैं तथा निजी क्षेत्र की आवश्यकता 
क्या है और इन क्षेत्रों में कितनी-कितनों रकम आच्तरिक और विदेशी 
साधनों से प्राप्त की जा सकती है ? 

(9) केन्द्र-की आवश्यकता क्तिनी है और राज्यों को आवश्यकता क्या है 
तथा दोनों द्वारा कर और ऋणों से कितनी रकम जुटाई जा सकती है? 

इन सबका निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि देश में 
प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था है, आधिक विपमता को कम करने की नीति अपनायी ययी है, 
तथा देश स्वतन्न्र अन्तरराष्ट्रीय नीति अपनाये रखना चाहता है । इन तीनों बातों का 
समन्वय करना बहुत कठिन है किन्तु ऐसा करने क्वा बथासम्भव प्रयत्व किया 
जाता है । 
नियोजन केचरण 
(88868 ० ?]9गगंग8) 

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ अनेक चरणों में पूरी की जाती हैं जिनका 
ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है: 

(१) सामान्य नीति--बोजना के पहले चरण ने योजना की सामान्य नीति 
निर्धारित की जाती है, यह कार्य योजना आरम्भ होने के तीन वर्ष पहले हाथ में 
लिया जाता है । इसके लिए ब्थ॑तन्त्र को सही स्थिति देखी जाती है तथा सामाजिक, 
आधिक और संस्थागत कमजोरियों का अनुमान लगाया जाता है, योजना नीति में 
इन दुबेलताओं के अतिरिक्त प्रादेगिक अनन्तुलनों का घ्यान रखा जाता है । इन सब 
वातों के आधार पर नीति नम्बन्धी युभ्क्षव राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ के सामने रखें 
जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिपदु द्वारा विकास की दर तथा जन्य उद्देश्यों का 
निर्धारण किया जाता है । 

(२) योजना के तत्त्वों का निर्धारण--ब्रोजगा की नीति (उद्देश्य आदि) 
निर्धारित होने के पण्चातु योजना आयोग द्वारा योजना कार्यक्रमों का निर्वारण करना 
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होता है। इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के लिए अनेक 
अध्ययन दल नियुक्त किये जाते हैं। यह अध्ययन दल अपये-अपने क्षेत्र (कृषि, लघु 
उद्योग, वृहद्‌ उद्योग, परिवहन, बिजली तथा सिंचाई आदि) के लिए पाँच वर्षों में 
विकास के कार्यक्रम निर्धारित करते है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं । 

केन्द्र में जिस प्रकार के अध्ययन दल नियुक्त किये जाते हैं, वैसे ही दल राज्यों 
के स्तर पर भी नियुक्त किये जाते हैं । इन दलों की रिपोर्ट राज्य सरकारों को मिल 
जाती हैं, जिन्हें संयुक्त रूप में व्यवस्थित कर योजना आयोग को भेज दिया जाता है । 

इस प्रकार योजना आयोग के पास केन्द्र तथा राज्यों से सम्बन्धित सुभाव आ 
जाते है जिनसे अलग-अलग क्षेत्रों के कार्यक्रमों सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा होता है । 

(३) योजना का ससौदा--आ्थिक नियोजन का ती6_रा चरण है योजना का 
भमसौदा तैयार करता । इस चरण में अध्ययन दलों तथा राज्य सरकारों से आये हुए 
प्रस्तावों को मिलाकर एक मसौदा तैयार कर लिया जाता है। मसौदा तैयार करने 
से पहले राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा अध्ययन दलों के संयोजकों से पुरी तरह 
विचार-विमर्श कर लिया जाता है। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप केवल 
अत्यन्त अनिवारय वार्यक्रम ही योजना में रह जाते हैं जिन्हें प्राथमिकता देकर उस 
योजना में शामिल करना आवश्यक है । 

इस सारे विचार-विमर्श के पश्चातु योजना का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार कर 
लिया जाता है । 

(४) राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा विचार-प्रत्येक योजना का मसौदा 
राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ के सामते बिचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परिपद्‌ 
इस पर अपने विरतृत विचार प्रकट करती है । इन विचारों का मसौदे में समावेश 
कर दिया जाता है और मसौदे को अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। यह 
रूपरेखा जनता के विचार जानने के लिए प्रकाशित कर दी जाती है। 

(५) अन्तिस स्वरूप--योजना के मसौदे पर जनता के विभिन्न वर्ग अपना- 
अपना मत प्रकट करते हैं। कभी-कभी प्रधान मन्‍्त्री विरोधी दल के सदस्यों को 
बुला कर उनके विचार भी जानने का प्रयत्न करते हैं । इस प्रकार समाज के सभी 
वर्गों तथा विशेषज्ञों का मत जानने के बाद योजना में उचित परिवर्तन या सुधार कर 
दिया जाता है। यही योजना का अन्तिम स्वरूप है जिसे प्रकाशित कर दिया 
जाता है । 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि अन्तिम रूप ग्रहण करने से पहले प्रत्येक योजना 
के सभी पक्षों पर काफी विस्तार से विचार-विमर्श होता है और इस विचार-विमर्श 
के बाद उसका जो स्वरूप बनता है वह अधिकतर व्यक्तियों की सहमति प्रकट 
करता है । 
राज्यों की योजना तथा स्थानीय योजनाएँ 

प्रत्येवः पंचवर्षोच योजना में लगभग आधी रकम राज्यों की योजनाओं का 
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योग होती है । राज्यों की योजनाओं में विकास के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग जैसे कृषि, 
लघु उद्योग, सिंचाई तथा बिजली, सड़कें तथा सड़क परिवहन, तथा शिक्षा औौर 
सामाजिक सेवाएँ सम्मिलित हैं । इन क्षेत्रों में राज्यों की योजनाओं की सफलता पर 
ही केन्द्रीय सरकार की पूरी योजना को सफलता निर्भर करती है । 
स्थानीय बोजनाएँ जिलों, विकास बण्डों तथा ब्रामों के लिए बनायी जाती हैं । 
इन योजनाओं में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये जाते हैं : 
() कृषि, लघु सिंचाई, भूमि की रक्षा, वन, पश्यु पालन तथा दुग्ध व्यवसाय 
का विकास । 
(7) सहकारी संस्थाओं का विकास । 
(8) ग्रामीण उद्योगों का विकास । 
(९) प्रारम्भिक शिक्षा जिसमें विद्यालयों के भवन आदि बनवाना सम्मि- 
लित है । 
(५) ग्रामीण जल प्रदाय योजना तथा ग्रामों को रेलवे स्टेशनों से मिलाने वाली 
सड़कों का विकास । 
(शं) ग्रामों की जन शक्ति का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कार्यक्रम । 
इस प्रकार ग्रामों से जिले और जिलों से राज्य की योजनाएँ बनती हैं मौर 
राज्यों की योजना तथा केन्द्रीय कार्यक्रम मिलाकर पूरे देश के लिए योजना तैयार 
होती है । 
वाषिक योजना तथा बजट 
पंचवर्षीय योजना के पूरे कार्यक्रमों को वापिक कार्यक्रमों में बाँटा 
जाता है । प्रति वर्ष सितम्वर मास के आस-पास योंजना आयोग द्वारा राज्यों को 
अगले साल के लिए कुछ संकेत भेज दिये जाते हैं कि किन कायें क्रमों पर विशेष रूप 
में ध्यान देना है तथा अगले साल केन्द्र से कितनी आथिक सहायता मिलने की 
सम्भावना है । इन संकेतों के आधार पर ही राज्य सरकारें अपनी एक वर्षीय योजना 
तैयार करती हैं तथा उन्हें वजट के साथ ही प्रकाशित कर दिया जाता हैं। यह 
वापिक योजना, राज्य के एक वप के विकास कायंक्रमों का व्यौरा होता है जिसे 
पूरा करने के लिए सभी विभाय- अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न करते हैं । 
 यग्रोजना को कार्यान्वित करना 
[एजएश,हशहोय&ा7तठतार 67 प्त& श.य 
इससे पूर्व यह स्पप्ट किया जा चुका है कि बोजना आयोग एक सलाहकार 
संस्था है । यह अपनी सलाह देने से पहले सभी सम्बन्धित वर्गों से विचार-विमर्श कर 
लेता है। सलाह देने के पश्चात्‌ योजना आयोग द्वारा सारा दायित्व अन्च वर्मो को 
बाँट दिया जाता है। योजना को कार्यान्वित करते का दायित्व योजना आयोग का 
नहीं है । 
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राज्य--राज्य सरकारें योजना आयोग को योजना बनाने में सहायता करती 
हैं किन्तु योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने के वाद उसको कार्यान्वित करने का 
भार राज्य सरकार पर आ जाता है। यदि योजना सफल होती है तो उसका श्रेय 
राज्य सरकारों को मिलता है और यदि योजना असफल होती है तो भी उसका 
दायित्व राज्य सरकारों पर होता है । 

केन्द्र--योजना के सचालन वा भार केन्द्रीय सरकार पर भी होता है। 
केन्द्रीय सरकार द्वारा योअना में जो कार्य क्रम सम्मिलित करवाये जाते है या संविधान 
अथवा औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अनुसार जो दायित्व केन्द्रीय सरकार का होता है 
उसे पूरा करने का भार केन्द्र का ही रहता है । 

इस प्रकार राज्यों के विकास दार्यक्रम राज्यों द्वारा पूरे किये जाते है और 
केन्द्र के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का 
होता है। योजनाओं को कार्यान्वित करने में योजना आयोग का कोई दायित्व 
नही है । 

सदस्यता का महत््त--योजना आयोग की अध्यक्षता प्रारम्भ से अब तक 
प्रधान मन्त्री द्वारा की जाती रही है। वित्त मन्त्री, योजना मन्त्री तथा कई अन्य 
मन्त्री योजना आयोग के सदस्य होते है । अतः योजना सम्बन्धी नीतियाँ निर्धारित 
करने और योजना का स्वरूप निश्चित करने मे केन्द्रीय मन्त्रालय का महत्त्वपूर्ण हाथ 
होता है । 

इसी प्रकार राज्यो के लिए जो योजना बनायी जाती है उपमे राज्यों के 
मन्त्रिमण्डलों का मुख्य हाथ रहता है । 

योजना की नीति तथा अन्तिम स्वरूप को राष्ट्रीय विकास परिपद्‌ को सहमति 
मिलना आवश्यक होता है ) अतः देश की पूरी योजना का निर्माण केन्द्रीय मन्चि- 
मण्डल तथा राज्यो के मुख्य मन्त्रियो, वित्त एवं योजना मन्त्रियों की सहमति से होता 
है । अत इन व्यक्तियों को योजना के कार्यान्वित करने का दायित्व सौपना स्वेथा 
युक्ति संगत एवं उचित है । 

अत: केन्द्र तथा राज्यों के आर्थिक नियोजन सम्बन्धी दायित्व निश्चित कर दिये 
जाते है और उन्हें पूरा करने का दायित्व केन्द्र या राज्य सरकारों पर ही होता है । 
योजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाइयथॉँ 

पंचवर्षीय योजनाओं को वनाने से पहले अनेक वर्गों के विशेपज्ञों से विचार- 
विमर्श किया जाता है, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से सलाह 
ली जाती है किन्तु फिर भी इनको कार्यान्वित करने मे निम्नलिखित कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है . 

(१) उद्योग, विजली तथा परिवहन में समन्वय--इन तीनों करा विकास एक 
दूसरे पर निर्भर करता है। उद्योगों का बिजली के बिना विवास कठिन है तथा परि- 
वहन की सुविधाओं के बिना माल मंगवाने ओर भेजने से वठिवाई आती है। उसी 
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प्रकार विजली की खपत उद्योगों द्वारा ही मधिक होती है तथा विजली से परिवहन 
का विकास सरल और सस्ता हो जाता है । इन तीनों सुविधाओं में तालमेल बैठाने 
में प्रशासन, पूंजी तथा तकनीकी सुविधाओं की कठिनाई आती है। 

(२) उद्योगों का आकार तथा स्थाव तिर्धारण--अनेक वार आ्िक कारणों 
की बजाय राजनीतिक कारणों से यह निश्चित करना पड़ता है कि किस उद्योग का 
आकार कितना बड़ा होना चाहिए तथा उसे कोन से स्थान पर॒ स्थापित किया जाना 
चाहिए ! 

(३) लोक क्षेत्र के उद्योगों का कार्यक्रम निश्चित करना---सरकारी प्रशासन 
तन्त्र में व्याप्त लाल फीताशाही और ढिलाई के कारण यह निश्चित करना कठिन 
होता है कि लोक क्षेत्र के कोच-कौन से उद्योगों को कवब-कव स्थावना की जाय | इस 
सम्वन्ध में निश्चित कार्यक्रमों को पूरा करना बहुत कठिन है । 

(४) निजी क्षेत्र में विकास के लक्ष्य--पूरे देश की योजना बनाने में यह भी 
निश्चित करना होता है कि निजी क्षेत्र को किन-किव क्षेत्रों में विकास के अवसर 
दिये जायेंगे, उनमें कितनी पूंजी लगायी जायगी तथा कितना उत्पादन होगा, यह 
निश्चित करना तथा उस उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति करना सरकार के हाथ में नहीं 
होता । अनेक वार उसकी व्यवस्था करना हीं कठिन होता है । 

(५) निर्यातों के लक्ष्य की पृर्ति--योजना में निर्यातों के जो लक्ष्य निर्धारित 
किये जाते हैं उतकी पूर्ति अच्छे मानसून, औद्योगिक जाति तया मूल्य स्तर पर बहुत 
कुछ निर्भर करती हैं| अनेक वार इच लक्ष्यों की पूर्ति करता कठिन होता है क्‍योंकि 
कभी मानसून असफल हो जाता है, कभी मजदूरों द्वारा हड़ताल के कारण उत्पादन 
में कमी आ जाती है तथा कभी मूल्यों में वृद्धि के कारण माल का उत्पादन कम 
होता है । 

(६) मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व--भारत में अभी भी न्‍्यूततम 
मजदूरी तथा आवश्यकतानुसार मजदूरी में संघपें चल रहा है। अनेक क्षेत्रों में 
न्यूनतम मजदूरी लागू करना ही कठिव है । अत: ओऔद्योगिक शान्ति वाये रखना 
सम्भव नहीं है । 

(७) हइंषि और सिंचाई सुवधिओं का उपयोग--अनेक वार क्रंपि कार्यक्रम 
इसलिए असफल हो जाते हैं कि सिंचाई वी सुविधाएं या तो समय पर मिल नहीं 
पाती या उनका ठीक छड्् से उपयोग नहीं हो पाता । कभी-कभी पर्याप्त खाद और 
अच्छे वीज की कमी के कारण सिंचाई की सुविधाएँ वेकार जाती हैं। 

(८) भुमि सुधार और कृषि साख में समस्वय--भारत में कृषि विकास के 
सारे कार्यक्रमों (उत्पादन, उपभोग, बिक्री, आदि) में प्रायः उचित समन्वय करने में 
कठिनाई होती है क्योंकि सब कार्यक्रमों का प्रशाउल अलग-अलग संस्थाओं या संगठनों 
के हाथ में रहता है और प्रशासन व्यवस्था बहुत शिथिल एवं अकुशल है। 

(६) हिक्षा तथा सामाजिक सेवाएँ--यह सत्य है कि आधिक क्रान्ति 
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सामाजिक क्रान्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकती किन्तु सामाजिक सेचाकों के कार्यक्रमों 
का संचालन प्राय: शिथिल रहता है। जब भी किसी क्षेत्र में रकम की कमी का 
अनुभव होता है, शिक्षा या स्वास्थ्य के मद में कटोती कर ली जाती है | यह नीति 
उचित नही कही जा सकती । 

मूल समस्याएं-- समन्वय तथा प्रशासन 

इन सब वातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि भारतीय स्गेजनाओं की मूल 
समस्या सचालन या क्ियान्वित करने की समस्या है । यदि कृषि के विभिन्न अंगों, 
उद्योग, परिवहन, विजली, आयात-निर्यात, विदेशी सहायता आदि की समस्याओं का 
समन्वय कर दिया जाय तो योजनाओं की सफलता के अवसर बहुत अच्छे हो जायेंगे । 

समन्वय से भी अधिक विकट समस्या आ्थिक प्रशासन वी है। भारतीय 
प्रशाप्तन सामान्यतः: ढीला है, उसमें लाल फीताशाही है, अ्रष्टाचार और पक्षपात का 
जोर है तथा नौकरशाही प्रवृत्ति क्रा अत्यधिक प्रभाव है। उसमें चहुत कुछ परिवर्तन 
किये बिना योजनाओं को सफल वनाना प्राय: असम्भव रहेगा । 

योजनाओं का मूल्यांकन. ४ 
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अथं- मनुष्य जो भी काम करता है उसका कुछ उद्देश्य या लक्ष्य होता है। 
उस काम की समाप्ति पर वह अवश्य जानना चाहता है कि उसको अपने काम में 
सफलता मिली या नही क्योकि सफलता से मनुष्य का आगे काम के लिए उत्साह 
बंढता है और वह नये जोश से नयी योजनाएँ वनाता है । यदि उसे अपने उद्देश्य या 
लक्ष्य मे असफलता मिलती है तो वह असकलता का कारण जानने की चेष्टा करता 
है और भविष्य में अधिक्र अच्छे ढंग से काम करने का प्रयत्न करता है । 

इस प्रकार किसी काम में कितनी सफलता या असफलता मिली, इस बात की 
जानकारी करने की क्रिया को ही यूल्यांकन कहते है । 
मुल्यांकन का महत्त्व 

किसी काये के मूल्यांकन का महत्त्व निम्नलिखित कारणों से हो सकता है 

(१) समस्याओं की जानक्ारी--मूल्यांकन से पता चलता है कि अमुक कार्य में 
कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी सफलता और असफलता मिली ? यह भी पता लग जाता 
है कि विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । अनुभवी व्यक्ति इन कठिनाइयों का समाघान खोजने की चेष्टा करता है 
ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाइयों का दोवारा सामना न करना पड़े । 

(२) समन्वय की कमी--योजनाओं की असफलता या कम सफलता का एक 
कारण यह होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में समस्वय का अभाव है। मसुल्यांकतन से यह 
पता चल जाता है कि समन्वय का अभाव कहाँ है। इस जानकारी के आधार पर, 

जिन क्षेत्रों में तालमेल की कमी है उनमें ठीक तालमेल की व्यवस्था की जा 
सकती है । 
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(३) विभिन्न क्षेत्रों की तुलना--वर्तंमान युग स्पर्डा का युग है। इसमें जितने 
क्षेत्रों में जितने काम होते हैं सवकी ठुलना करना बहुत आवश्यक है। किन क्षेत्रों में 
अधिक पूजी लगाने से अधिक विकास हुआ ? किल क्षेत्रों में अधिक पुजी लगाने का 
प्रभाव संतोपजनक नहीं था, यह जानकारी मूल्यांकन से ही मिल सकती है । इस 
प्रकार मूल्यांकन से ही पूजी की लागत तथा फल का अनुमान किया जा सकता है 
और उन क्षेत्रों में पूजी लगाने का निर्णय लिया जा सकता है जो अधिक फल देने 
वाले हों या जिनसें विकास की दर अधिक हो । 

(४) विभिन्न देशों की तुलना--मुल्यांकन से केवल विभिन्न क्षेत्रों में विकास 
की ही तुलना नहीं होती, उससे अनेक देशों में, विभिन्न क्षेत्रों मे विकास की तुलना 
की जा सकती है, जिन देशों मे विकास की गति तीत्र हो उनका अध्ययन विशेष रूप 
में किया जा सकता है और आश्थिक नीतियों में सुधार किया जा सकता है । 

(५) साधनों का उपयोग--मूल्यांकन से यह पता लग जाता है कि आ्थिक 
साधनों का उपयोग श्रेष्ठतम हो रहा है या नहीं । यदि किसी काम का मूल्यांकन 
नहीं किया जाय तो यह सम्भव हैं कि देश के कुछ आश्थिक या अन्य साधनों का 
उपयोग बिलकुल नहीं हो रहा हो या कुछ साधनों का दुरुपयोग हो रहा हो । मृल्यां- 
कत किये बिता इस दुरुपयोग को रोकना सम्भव नहीं होगा । 

(६) भविष्य--मूल्याकत भविष्य के लिए पाठ होता है । मूल्यांकन से आथिक 
नीतियों की कमी ज्ञात हो जाती है, संचालन को शिथिलता का पता लग जाता है, 
प्रशासल या निदेशन की अव्यवस्था की जांनकारी हो जाती है और योजना के सभी 
दुर्वल स्थलों का आभास हो जाता है। इन सब अनुभवों की नींव पर समृद्धि का 
भवन खड़ा किया जा सकता है । 

अतः भविष्य के श्रेष्ठ निर्माण के लिए मूल्यांकन अनिवाये है । 
भारत में त्ियोजन का मुल्यांकत 

भारतीय योजना आयोग को एक काम सौपा गया कि वह “समय-समय पर 
योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वित होने की प्रगति का मुल्यांकव करे तथा इस 
मूल्यांकन के आधार पर नीति या रीतियों में आवश्यक परिवतेन की सिफा- 
रिश करे ।” 

इस प्रकार केवल योजना तैयार करना ही योजना आयोग का काम नहीं है, 
उसका काम योजना की सफलता का मुल्यांकन करना भी है?! इसके अतिरिक्त, 
मूल्यांकन के आधार पर योजना की नीतियों या संचालन प्रणालियों में सुधार के 
लिए सुझाव देना भी उसका कतंव्य है । 

मुल्यांकन करने के लिए सुझाव--भारत में आशथिक नियोजन का मूल्यांकन 
करने में अनेक ऋठिनाइयाँ हैं, जिनका समाधान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव 
दिये जा सक्तते है : 

() माप का आधार --सही मूल्यांकन के लिए निश्चित आधार होने चाहिएं 
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जिनसे तुलना करके योजना की सफलता का मुल्यांकव किया जा सके। भारत में 
विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित ऐसी तालिकाओं या सर्मकों का अभाव है जिनसे अलग- 
अजय क्षेत्रों की वास्तविक सफलता का उचित मुल्याकन दिया जा सके । इस प्रकार 
के माप के आधारों की स्थापना को जानी चाहिए। 

(7) प्रगति सम्बन्धी तथ्य--योजना के विभित्न क्षेत्रों का संचालन करने का 
जिनका दायित्व है उनके द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में होने वाली प्रगति के आँकड़े 
नियमित रूप मे योजना आयोग को भेजने क्री व्यवस्था की जानी चाहिए। इन 
आँकड़ों को आधार मानकर आर्थिक विकास की प्रगति का सही अनुमान लगाया जा 
सकता है । 

(77) सूचना का स्वचालित साधव--योजना के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति 
सम्बन्धी तथ्य तथा ऑकड़े संग्रह करने की ऐसी प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए 
जिसमे किसी को तथ्य भेजने के लिए वार-वार मॉँग नहीं करनी पड़े । इस व्यवस्था 
से पोजना के कार्य मे लचक उत्पन्न होगी और जहाँ भी बाधा उत्पन्न होगी उसे 
तुरन्त ठीक किया जा सकेगा । 
मुल्यांकत किस के द्वारा किया जाय ? 

आर्थिक नियोजन का मूल्याकन तीन स्तरों पर किया जा सकता है: 

(क) कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों द्वारा मूल्याकन किया जाय । 

(ख) केन्द्र या राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग या मन्त्रालय अपने क्षेत्र 
से सम्बन्धित कार्यक्रमों का मुल्याकत करें । 

(ग) योजना आयोग द्वारा मूल्याकन किया जाय । 

यदि योजना के प्रत्येक कार्यक्रम का मूल्यांकन उसे कार्यान्वित करने वाले 
अधिकारी ही करे तो श्रेष्ठ होगा क्योंकि वह अपनी भूलों या कमियों में स्वयं सुधार 
कर सकते है । इस कार्य मे कमी यह है कि उपरोक्त अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए सफलता को वढा-चढा कर दिखला सकते हैं और असफलताओं को बहुत 
साधारण महत्त्व दे सकते है । 

भारत में योजना आयोग उस समय प्रत्येक मन्त्रालय अथवा विभाग की 
सफलताओं का मृल्याकन करता है जिस समय आगामी वर्ष के लिए (वाषिक) योजना 
पर विचार किया जाता है। जब वापिक्र योजना को बजठ में शामिल कर लिया 
जाता है तो योजना आयोग पिछले वर्ष की प्रगति के ब्यौरे की मॉँय करता है । इन 
सब ब्यौरों को इकट्ठा कर वापिक प्रगति की रिपोर्ट बनाली जाती है और उसे 
प्रकाशित कर दिया जाता है। साधारणतः प्रत्येक पिछले वर्ष की रिपोर्ट वर्ष की 
समाप्ति के चार मास के भीतर प्रकाशित हो जानी चाहिए परन्तु ऐसा प्राय: नही 
होता है । 

निजी क्षेत्र--मूल्याकन की सवसे वडी कठिनाई निजी क्षेत्र के आथिक विकास 
के बारे मे आती है। कम्पनियों के स्थिति विवरण प्रायः समय पर तैयार नही 
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होते। इसके लिए उचित यह है कि निजी क्षेत्र की अधिक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक 
इकाईयों के विषय में सूचना प्राप्त करने की विशेष व्यवस्था की जाय । औद्योगिक 
क्षमता के प्रयोग तथा आयात स्थानापन्नन के वारे में नियमित तथ्य प्राप्त करने 
की चेष्ठा की जानी चाहिए । 
अध्ययच--विशिष्ट समस्याओं के विषय में रिजवे बैंक, कार्यक्रम मृल्यांकन 
संगटन तथा अन्य शोध संस्थान समय-समय पर जो रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं वह 
महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालती है । राज्य सरकारों के भाथिक एवं साँख्यिकीय 
निदेशालय भी योजनाओं सम्बन्धी वापिक तथा पंचवर्षीय रिपोर्ट प्रकाशित 
करते हैं । 
योजना आयोग भी योजना की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करने लगा 
है किन्तु यह रिपोर्ट प्रायः बहुत देर में प्रकाशित होती हैं अतः उनका सीमित 
महत्त्व रह जाता है । योजना आयोग तथा राज्य सरकारों को योजनाओं की मूल्यांकन 
रिपोर्ट नियमित रूप में उचित समय पर प्रकाशित करनी चाहिए | इससे योजनाओं 
के महत्त्व का सही मूल्यांकन हो सकेगा, अन्यथा दही । 
अस्यास ब्ररत 
१. भारत में आथिक नियोजन के क्या आधार है ? क्या इनके कारण योजनाओं 
में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है ? 
भारत में योजनाएँ बनाते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है ? 
३. भारत में आर्थिक नियोजन की क्या प्रक्रिया है ? योजना को अन्तिम रूप देने 
से पहले किन-किन स्थितियों से गुजरना पड़ता है ? 
४. भारतीय योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है? लक्ष्य 
निर्वारित करने में किंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 
५. भारतीय नियोजन के विभिन्न चरणों को व्याख्या कीजिए । 
६. भारतीय योजनाओं को कंसे कार्यान्वित किया जाता है ? इस प्रक्षिया में 
कोन सी विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
७: भारत में आथिक नियोजन की मुख्य समस्याओं का विवेचन कीजिए । 
८. आर्थिक नियोजन के मूल्यांकन के महत्त्व पर प्रकाश डालिए तथा भारतीय 
नियोजन के मृल्यांकन में सुघार के उपाय वबतलाइए॥ 
६. भारत में आथिक नियोजन का मूल्यांकन किन-किन संगठनों द्वारा किया जाता 
है । वह कहाँ तक पर्याप्त है ? 


राज्य का आथिक व्यवस्था में योगदान 
€ ($प्रथ्राऋ गर एा.5770ष 70 उर&७77०२९३।, 
एछठ00५/र९) 





वर्तेमान युग में संसार मे तीन प्रकार की सरक्रार है: (१) प्रजातस्त्रवादो, 
(२) तानाशाही, तथा (३) सैनिक शासन 

इनमे से निक शासन का आश्थिक विकास से प्रायः कोई सम्बन्ध नहों रहता । 
सनिक अधिकारी केवल अपना शासन बनाये रखने की चिता रखते है, वह सामाजिक 
उत्थान या आर्थिक विकास के लिए विश्येप प्रयत्त नही करते । सैनिक शासन अनेक 
वार सही या गलत कारणों से पड़ौसी देशों से युद्ध में उलभझ जाते है जिसका 
परिणाम प्राय: अच्छा नही निकलता । 

प्रजातन्‍्त्रवादी-- सरकार जनता की चुनी हुई सरकार होती है। इसका 
कत्तेब्य जनता के आथिक कल्यण के लिए अधिक प्रयत्न करना होता है। यह सरकार 
जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः यह निरन्तर ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम 
बनाती रहती है जो जनता के आर्थिक और सामाजिक लाभ के लिए होते है । इसी- 
लिए इस प्रकार की सरकार का आ्थिक विकास मे महत्त्वपूर्ण योगदान होता 
आवश्यक है । 

तानाजञ्ञाही--शासन प्राय: एक दल का शासन होता है। इस प्रकार का 
शासन प्रायः पूजीवाद के खिलाफ होता है और यह सदा ऐसे प्रयत्न करता रहता 
है जिससे सिद्ध हो जाय कि समाजवाद पूजीवाद से श्रेष्ठ है। इस प्रकार के शासन 
मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही होती परन्तु आथिक विकास चहुत तेजी से होता है और 
सरकार ही आर्थिक विकास के लिए पूरी जिम्मेवारी उठाती है । 
विभिन्न व्यवस्थाओं में सरकार का योग 

इन तीनों व्यवस्थाओं का जिक्र करने के बाद यह उचित होगा कि इनमें 
सरकारी योगदान का उल्लेख विस्तार से किया जाय । 

प्रजातन्त्रवादी व्यवस्था पूजीवादी भी हो सकती है और समाजवादी भी । 
पू जीकादी प्रजातनत्र के उदाहरण है जापान, पश्चिमी जमंनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य 

श्र 
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अमरीका आदि । भारत समाजवादी प्रजातन्त्र का उदाहरण है इसे मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था का भी नाम दिया जाता है। 

तानाशाही (सैनिक शासन को छोड़ कर) शासन समाजवादी या साम्यवादी 
ही होते हैं। सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के देश तथा चीन उसके उदाहरण हैं । 

इन स्थितियों को देखते हुए सरकारी योगदान का अध्ययन तीनों आर्थिक 
व्यवस्थाओं में करना अधिक उचित होगा क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाएँ (प्रजातन्त्र 
आदि) किसी न किसी आर्थिक प्रणाली को ही आधार मान लेती हैं । 

पू जीवादी व्यवस्था 
8० [05एशाः475५] 

पुजीवाद के मूल तत्त्व--प्‌ृ जीवादी अर्थ-व्यवस्था में सरकार का योगदान 
क्या हो सकता है, इसका विश्लेषण करने से पहले यह जावना आवश्यक है कि 
पूजीवादी व्यवस्था में मूल तत्त्व या विशेषताएँ क्या हैं। यह विशेपताएँ निश्न- 
लिखित हैं : 

(१) घुक्त अर्थ-व्यवस्था--पू जीवादी व्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय 
तथा वितरण की सब क्रियाए स्वतन्त्र होती हैं । इसका अर्थ यह है कि : 

() व्यवस्ताय की आजादी--प्रत्येक व्यक्ति किसी भी प्रकार का उद्योग या 
व्यवसाय आरम्भ करने के लिए स्वतन्त्र होता है। उसके लिए लाइसेंस लेने की 
जावश्यकता नहीं है । 

(9) वस्तुओं की खुली विक्ती--प्रत्येक वस्तु के मूल्य वाजार में माँग और 
पूर्ति द्वारा निर्धारित होते है । सरकार न तो वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है 
न वस्तुओं को राशन द्वारा बाँधने का प्रयत्त किया जाता है । इस प्रकार प्रत्येक वस्तु 
वाजार में छुले रूप में मिलती है और उसका इच्छा तथा आवश्यकतानुसार उपभोग 
करने की प्रत्येक नागरिक को स्वतन्त्रता होती है । 

(7) व्यापार की छूट-- वस्तुओं के आयात और निर्यात तथा खरीद और 
विक्री को भी छूट होती है । व्यापार पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होता | रे 

(९) मजदूरी आदि की दरें--मुक्त अथं-व्यवस्था में मजदूरों, मकान 
किराया, व्याज आदि की दरें सरकार द्वारा निश्चित नहीं की जाती । अच्छा काम 
करने वाले व्यक्तियों को अच्छा वेतन या मजदूरी दी जाती है और व्याज, किराया 
आदि अपने आप माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है । 

इस प्रकार पूजीवादी व्यवस्था लाइसेंस, परमिट से मुक्त होती है । 

(२) मुक्त स्पर्दधा तथा एकाधिकार--पूजीवादी अ्थं-व्यवस्था में उत्पादकों 
तथा विक्रताओं में मुक्त स्पर्श होती है अतः उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा माल 
कम से कम कीमत पर मिलता रहता है । इस व्यवस्था में प्राय: श्रेष्ठतस उत्पादक 
या विक्र ता ही बाजार में ठहर सकता है ($प्राशंण्व ण धा6 क्वा/व्ञ) । 
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मुक्त स्पर्दा होते-होते प्‌ जीपतियों मे से कुछ को हानि होने लगती है | इसके 
परिणामस्वरूप उनमें उत्पादन तथा विक्री सम्बन्धी समझौता हो जाता है । इसके 
परिणामस्वरूप एकाधिकार की स्थापना होती है और पूजीपतियों को मनमानी करने 
का अवसर मिल जाता है । 

(३) निजी सम्पत्ति--पूंजीवदी अर्थ-व्यवस्था में श्रत्येक व्यक्ति निजी सम्पत्ति 
बना सकता है और उस पर अधिकार रख सकता है | इसके परिणामस्वरूप जो 
व्यक्ति शक्तिशाली होते है वह भूमि और उद्योगों की बड़ी-बड़ी जागीरें बना लेते है । 
समाज में एक साधन सम्पन्न वर्ग बन जाता है जो ऐश्वयेपु्ण जोवन व्यतीत करने 
का अभ्यस्त हो जाता है । समाज का बहुत बड़ा भाग गरीब और साधनहीन बना 
रहता है । इस प्रकार सम्पत्ति रखने की आजादी से गरीबी और अमीरी का भेद उत्पन्न 
होता है और बढता जाता है । 

(४) साहस का महत्त्व--पू जीवादी व्यवस्था में, जो व्यक्ति अधिक योग्यत्ता 
और साहस रखने वाले है, उनकी क्रियात्मक शक्ति को अधिक काम करने की प्रेरणा 
मिलती है क्योंक्रि वह साहस करके नये उद्योग स्थावित कर लेते है और लाभ कमा 
लेते है । साहसहीन, ढीले तथा अयोग्य व्यक्ति पिछड जाते है । 

(५) उत्तराधिकार- पूजीवादी व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष 
यह है कि इस व्यवस्था में सम्पत्ति या साधन उत्तराधिकार में प्राप्त किये जा सकते 
हैं और उन पर कानूनी अधिकार बनाये रखा जा सकता है। इससे भी समाज में 
विषमता या असमानता बढ़ती है। 

(६) मजदूरों के संगठन--पू जीव।दी व्यवस्था में वर्ग संघ एक आवश्यक 
तत्व बन जाता है क्योकि गरीत्री और अमीरी के भेद बढ़ जाते है। मजदूरों को 
उचित मजदूरी नही मिलती जबकि पूजीपतियों के लाभ में निरन्तर वृद्धि होती 
चली जाती है । इससे मजदूर अपने संगठन बना लेते है और प्‌जीपतियों के खिलाफ 
संघर्ष मारम्भ हो जाता है । यह संघर्ष प्रायः नियमित रूप में चलता रहता है। 
पुंजीवादी अर्थतन्त्र में सरकार का दायित्व 


()) साज सज्जा की व्यवस्था--पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था में साहसी प्रवृत्तियों 
को खुली छूट मिलती है। सरकार को केवल यह देखना होता है कि उत्पादन 
के मार्ग में पानी बिजली या परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों तो नहीं है। यदि इस 
प्रकार की कठिनाइयाँ होती है तो सरकार इन्हें दूर करने का प्रयत्न करती है । 

(7) संस्थाओं का विकास--सरकार का दूसरा कतंव्य यह है कि यदि 
वित्तीय संस्थाएं (बैंक, वित्त निगम) आदि कम है या कम विक्रसित हैं तो उनकी 
स्थापना तथा विकास में सहायता करे । इन संस्थाओं से खेती, व्यवसाय तथा उद्योग 
के लिए पर्याप्त रकम मिल जाती है जिससे उत्पादन तथा वितरण करना बहुत सरल 


हो जाता है। 
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(70) विदेशी व्यापार --पूजीवादी व्यवस्था में सरकार को वह भी देखना 
चाहिए कि विदेशों से जो लेन-देन होता है या आयात-निर्यात निजी स्तर पर किया 
जाता है उममें कोई कठिनाइयाँ तो नहीं है । इसमें भुगतान, माल भेजने या विदेशी 
विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयाँ हों तो उन्हें दूर करने का प्रयत्त करना चाहिए । 

(४) एकाधिकार पर रोक--पूजीवादी व्यवस्था में व्यावसायिक रपर्दधा 
बनाये रखना बहुत आवश्यक है । यदि पूजीपति वर्य मिलकर किसी एक या कई 
क्षेत्रों में एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करें तो सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को 
रोका जाना चाहिए । यदि एकाजिकरार स्थापित हो जाय तो नये साहस को प्रोत्माहुन 
नहीं मिल सकेगा और विकास रुक जायेगा। 

संक्षेप में, प्‌ जीवादी व्यवस्था में सरकार को : 

() सड़क, रेल, विजली पानी आदि सम्बन्धी साज-सज्जा का उचित विकास 
करना चाहिए। 

(४) वित्तीय तथा अव्य संस्थाओं के विकास में सहयोग देना चाहिए । 

(४) विदेशी व्यापार में सहायता देनी चाहिए । 

(५) एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए । 

इस प्रकार पु जीवादी व्यवस्था में सरकार का स्वयं का कोई सक्रिय योग 
नहीं होता, वह केवल बाबाओं तथा दुविधाओं को दूर करने में सहायक होती है । 

समाजवाद जज 
[80ट0&5//] 

वर्तमान युग समाजवाद का युग है! प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार समाजवाद की 
बातें करती है, समाजवादी बनने का ब्रत लेटी है तथा समाजवादी व्यवस्था स्थापित 
करने का उद्घोप करती है । इस स्थिति में समाजवाद एक फंशन सा वन गया है । 
अनेक वार जब करोड़पति या लखपति व्यक्ति अथवा हजारों रुपया मासिक वेतन 
पाने वाले अधिकारी समाजवाद की वातें करते है तो समाजवाद के सिद्धान्तों में 
अविश्वास होने लगता है । इसी प्रकार जव इस्पाला कार में यात्रा करने वाले, अपने 
बच्चों के व्याह में लाखों रुपया खचे करने वाले तथा ऐश्वर्य के विलास में डूबे रहने 
वाले मन्त्री समाजवाद लाने का वचन देते हैं तो समाजवाद के प्रति आस्था डगमगाने 
लगती है | भारत तथा अनेक विकासशील देझों में समाजवाद का यही विकृत रूप 
देखने को मिलता है जहाँ कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है । 

यह सव दोप समाजवाद का पालन न करने वाले व्यक्तियों के हैं, समाजवाद 
के नहीं । 

सम्ताजवाद के मुख्य तत्त्व--समाजवाद के मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं : 

(१) सरकारी स्वामित्व--समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन में सहायता करने 
वाले जितने साधन (भूमि, वन, खनिज आदि) हैं उन पर सरकार का अधिकार होता 

& 
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है | उत्पादन, विनिमय तथा वितरण आदि सभी क्रियाओं पर भी सरकारी अधिकार 
होता है। इस प्रवार लाभ देने वाले सब क्षेत्र समाज (अर्थात्‌ सरकार) के स्वामित्व 
में आ जाते हैं । 

(२) मजदूरी की दर--मजदूरों या अन्य काम करने वाले व्यक्तियों की 
मजदूरी या वेतन सरकार निर्धारित करती है और सब व्यक्तियों को निर्धारित दर 
पर ही वेतन दिया जा सकता है | समाजवादी व्यवस्था में न्यूनतम तथा अधिकतम 
बेतन में बहुत अन्तर नहीं होता । 

(३) व्यक्तिगत सम्पत्ति पर रोक--समाजदाद में किसी व्यक्ति के पास 
व्यक्तिगत सम्पत्ति (सूमि, मकान, फैक्टरी आदि) नहीं रह सकती। इसी कारण 
गरीबी और अमीरी में बहुत अधिक भेद नहीं रह सकता । वास्तव में, इस व्यवस्था 
में गरीबी और अमीरी होती ही नहीं, सब व्यक्तियों के प्रायः एक समान जीवन स्तर 
होते हैं । 

(४) उपभोग पर सीमा--समाजवादी व्यवस्था में सभी सामान सरकारी 
फैक्टरियां बनाती हैं। अत: जनता के अधिक काम में आने वाली वस्तुएँ बनाने को 
ही प्राथमिकता दी जाती है। विलासिता तथा ऐश्वयेशाली वस्तुओं का बहुत कम 
उत्पाद क्रिया जाता है और जितना उत्पादन होता है वह निर्यात के लिए होता है । 
अतः समाजवादी व्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उपभोग किया जाता है जिन्हें सरकार 
उचित समझती है । 

(४) मुल्य निर्धारण--समाजवादी व्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य भी सरकार 
ही निर्धारित करती है और देश भर में एक वस्तु का मूल्य समान रहता है, उसमें 
अन्तर नहीं हो सकता । 

(६) शोषण नहीं होता---समाजवादी व्यवस्था शोषण के खिलाफ होती है 
जिसमें सरकार द्वारा मुल्य, मजदूरी या वेतन तथा अन्य नीतियाँ निर्धारित की जाती 


है। इनव' निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि किसी का शोषण नहीं 
क्या जा सके । 


सरकार का योगदान 


समाजवादी व्यवध्था में सरकार का योग निम्न प्रकार हो सकता है : 

(१) सरकारी स्वामित्व--सरकार सारी भूमि, सभी उद्योग तथा व्यवसाय 
अपने हाथ में ले सकती है और इन्हें सरकारी प्रशासव द्वारा चला सकती है। 
इससे आथिक शोपण नहीं हो सकेगा और गरीब अमीर की समस्या उत्पन्न नहीं 
होगी | सरकार स्वयं ही मजदूरों तथा कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी अतः 
मजदूरों द्वारा संघर्ष करने की स्थिति भी नहीं आयेगी । 

यदि उद्योग या व्यापार आदि पहले से निजी पुजीपतियों के हाथ में हैं तो 
उनका राष्ट्रीयकरण करना होगा । 
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(२) साधनों का श्रेष्ठठम उपयोग--सरकार के हाथ में सभी उत्पादक क्षेत्र 
होंगे तो स्वाभाविक रूप में सरकार यह निश्चित करेगी कि कौन से माल का कितना 
उत्पादन किया जाय । यह निश्चित करते समय सरकार यह घ्यान रख सकती है कि 
प्राकृतिक तथा अन्य साधनों का इस ढझ़् पते उपयोग हो कि समाज के अधिकांश या 
सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएँ अवश्य पूरी हो जाये | इस प्रकार देश के 
साधनों का राष्ट्रीय हित में श्रेष्ठतम उपयोग हो सकता है । 

(३) प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार--समाजवादी व्यवस्था में सरकार का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कत्तव्य यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जाय । इसके 
लिए जनशक्ति का प्रारम्भिक अवस्था से ही नियोजन किया जा सकता है कि कितने 
डाक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, रसायन विशेषज्ञों वी आवश्यकता होगी। उसके 
हिसाव से ही प्रवेश दे कर उतने ही विश्वेपज्ञ तैयार किये जाने चाहिएं, अधिक नहीं | 
सामान्य श्रम-शक्ति को (जिसमें विश्येप क्षेत्र की योग्यता नहीं है) सरकारी प्रतिष्ठानों 
में सामान्य वर्ग का काम दिया जा सकता है। 

(४) विषमता में कम्मी जिन देशों में समाजवादी व्यचस्था बाद में स्थापित 
की जाती है उनमें कर प्रणाली ऐसी बनायी जा सकती है कि अधिक सम्पत्ति वालों 
की सम्पत्ति धीरे-धीरे क्षय होती चली जाय । सम्पत्ति की उच्चतम सीमाएँ भी 
निर्वारित की जा सकती हैं। आय (वेतन सहित) की भी उच्चतम सीमा निश्चित 
की जा सकती है या कर प्रणाली में परिवर्तत हृएरा बहुत ऊँची आय को कम किया 
जा सकता है। 

(५) उचित वेतन त्था सजदूरी --समाजवादी व्यवस्था में प्रकार द्वारा 
बेतन तथा मजदूरी की दरें निश्चित की जा सकती हैं कि वह न्‍्यायसंगत हों तथा 
जिनसे जन साधारण को उचित जीवन स्तर बिताने का अवसर मिल सके | 

(६) अधिकतम काये तथा उत्पादन--समाजवादी व्यवस्था में सरकार को 
यह दिखलाना होता है कि वह पू जीवादी व्यवस्था से श्रेष्ठ है। अत: प्रत्येक व्यक्ति 
तथा प्रत्येक क्षेत्र को अधिक से अधिक कुशल वनाना आवश्यक है । इसके लिए ऐसा 
चातावरण तैयार करना पड़ेगा जिसमें कोई व्यक्ति काम की चोरी न कर सके और 
अयोग्यता, अकुशलतः तथा ढिलाई को कोई संरक्षण प्राप्त न हो सके । 

उपर्युक्त सब रीतियों द्वारा उत्पादन अधिक हो सकता है, लागत कम से 
कम हो सकती है और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा उचित वेतन दिया जा 
सकता है। 

सिश्चित अर्थ-व्यवस्था 
[ाजहए एट070शशु 

समाजवादी और पूजीवादी व्यवस्था के बीच का मार्ग है मिश्रित अर्थ- 
व्यवस्था जिसमें समाजवाद के नियन्त्रण नहीं हैं और पूजीवाद की स्वतन्त्रता नहीं 
है । इसमें कुछ उद्योग सरकार चलाती है बौर कुछ उद्योग पूजीयतियों के हाथ में 
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छोड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार भिश्चित अ्थ-व्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद का 
अथवा निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र के सह-अत्तित्व का उदाहरण है। 

मुख्य तत्त्व : मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं : 

(१) निजी क्षेत्र और लोक क्षेत्र-- मिश्रित अथ-व्यवस्था' में प्रायः सरकार 
उद्योगों को दो श्रेणियों में बॉट देती है | एक श्रेणी में वह उद्योग आते हैं जिनका 
विकास केवस सरकार द्वारा किया जाता है | यह उद्योग प्रायः आधारभूत उद्योग 
होते है जिनमें अत्यधिक पूंजी लगाती आवश्यक होती है। कुछ उद्योग केवल निजी 
क्षेत्र के लिए छोड़ दिये जाते है। इस प्रकार मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में सरकार और 
तिजी पूजीपति- दोनों वो निर्धारित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने का अधिकार 
होता है । 

कभी-कभी कुछ उद्योग संयुक्त क्षेत्र में होते है अर्थात्‌ उनमें सरकार तथा 
निजी उद्योगपति--दोनों मिलकर पूजी लगाते है और उनकी प्रबन्ध व्यवस्था भी 
मिली जुली होती है। 

(२) निप्न्त्रण--मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था में उद्योग, व्यापार या अन्य किसी 
व्यावसा यिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होती । इसमें अनेक प्रकार के नियन्त्रण 
लगाये जाते है जिनमें से कुछ निम्नलिखित है : 

() लाइसेंस--अनेक वार तयी औद्योगिक इकाइयाँ लगाने के लिए लाइसेंस 
लेना पड़ता है। 

(४) पृ जी के लिए अनुमति--यदि उद्योगों में पूंजी लगानी है या पूंजी की 
मात्रा में वृद्धि करती है तो प्रायः सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। 

(7) आयात-निर्यात--विदेशों से आयात-निर्यात व्यापार के लिए अनुमति 
लेनी पड़ती हैं तथा विदेशी मुद्रा के लेन-देन पर भी प्रतिवन्ध होता है । 

(7) सूल्य नियन्त्रण - अनेक बार वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाये 
जाते है और कभी कुछ वस्तुओं का राशनिंग भी करना पड़ता है। 

(३) सहायक संस्थाएँ --मिश्रित अ्थे-व्यवस्था में सरकारी तथा गैर सरकारी 
बैंकों तथा निगमो का एक जाल सा बिछा होता है जो आधिक विकास में सहायता 
देता है । 

(४) नियोजित व्यचस्था--मिश्चित अर्थ-व्यवस्था एक नियोजित व्यवस्था 
होती है जिसमें मुख्य आशिक नीतियाँ सरकार द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं और 
विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के व्यवसायी उनका पालन करते हैं। 

(५) अनिवार्य सेवाएँ-सरकारी क्षेत्र में--मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में प्रायः 
विजली, पानी, सड़क तथा अन्य प्रकार के परिवहन आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा 
होती है और उनका प्रवन्ध भी सरकारी क्षेत्र में होता है । 

(६) समाजवादी आथिक नोति--मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में निजी क्षेत्र रहने 
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पर भी सरकार की आशथिक नीति सनाजवादी होती है और आधिक विपमता में 
कमी करने के प्रयत्न होते रहते हैं। 
मिश्चित अर्थं-व्यवस्या में सरकार का योगदान 

मिश्रित अर्थ॑-व्यवस्था में सरकार अनेक काये करतो है जिनसे अथ॑ंतन्‍्त्र को 
लाभ होता है और जनता का विश्वास दृढ़ होता चला जाता है । इनमें मुख्य निम्न- 
लिखित हैं : 

(१) एकाधिकार से वचाव--सरकार वी औद्योगिक लाइसेंस नोति ऐसी 
होनी चाहिए कि कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथ में ही अधिक सत्ता संकेन्द्रित नहीं 
हो जाय । इसके लिए प्रणासत व्यवस्था को भी तियन्त्रित करना आवश्यक है। 

(२) लोक क्षेत्र का विस्तार--सरकार को लोक क्षेत्र में अधिक तथा नये- 
नये उद्योग स्थापित करने चाहिएं ताकि आथिक शक्ति घीरे-धीरे सरकार के हाथ में 
भाती जाय और सरकार अपने उद्योगों में अणिक व्यक्तियों को रोजगार दे सके | 

(३) अनिवार्य अथवा आधारभूत उद्योग--सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों तथा 
व्यवसायों को प्राथमिक घोषित कर देना चाहिए जो जनता के लिए अनिवार्य वस्तुओं 
की पूर्ति करते हों, निर्यात होने वाला समान बनाते हों तथा देश के आथिक विकास 
में अधिक उपयोगी हों। इन प्राथमिक क्षेत्रों के लिए धत, तकनीकी सुविधाएँ 
तथा विज्ञापन या विक्री आदि की सुविधाओं की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की 
जानी चाहिए । 

(४) भ्रशासनिक तियस्त्रण--वस्तुओ के उत्पादन, उपभोग तथा विक्री पर 
उचित नियन्त्रण लगाये जाने चाहिएं ताकि साधनों का सदुपयोग हो सके और 
सरकारी नीतियों का आसानी से पालन किया जा सके | 

(५) संस्थागत विकास-- सरकार द्वारा कृषि, उद्योग, व्यापार तथा अन्य 
क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की जाती है या 
निजी क्षेत्र में उनके विकास को प्रोत्साहित क्या जाता है । इन सस्थाओं द्वारा वित्त, 
तकनीकी जानकारी तथा अन्य सुविधाओं की पूर्ति की जाती है जो आथिक विकास 
में बहुत सहायक होती हैं । 

(६) आर्थिक नियोजन- मिश्रित अर्थ-ब्यवस्था में प्राय: आशथिक नियोजन 
की नीति अपनायी जाती है जिश्षमें विभिन्न क्षेत्रों मे विकास के लिए प्राथमिकत,एँ 
निश्चित की जाती हैं और उत्वादन तथा रोजगार के साधन बढ़ाने का प्रयत्त किया 
जाता है । 

(७) पिछड़े वर्गों को सहायता--मिश्चित अर्थ-व्यवस्था में सभी नागरिकों को 
समान स्तर पर लाने के लिए सामाजिक तथा आशिक दृष्टि से पिछड़े हुए व्यक्तियों 
के लिए अनेक प्रकार की सहावता की जाती है ताकि वह वर्ग समाज के अन्य वर्गों 
के समकक्ष आ सकें | 

(८) न्यूनतम सजदूरी--मिश्वित अथं-व्यवस्था में भी प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण 
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क्षेत्रों में ्यूनतम मजदूरी की दरें निश्चित कर दी जाती है जिससे उत्पादन के क्षेत्रों 
में असन्तोप उत्पन्न न हो सके । 

(६) सम्पत्ति तथा आय की सीमा--मिश्चित अर्थ॑-व्यवस्था में प्राय: व्यवित- 
गत सम्पत्ति तथा आय की सीमा निर्धारित कर दी जाती है ताकि समाज के विभिन्न 
वर्गों में आर्थिक विषमता कम हो सके और आशथिक सत्ता अधिक से अधिक व्यक्तियों 
के हाथ में बट सके । 

(१०) राष्ट्रीयकरण--मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में कुछ मूलभूत उद्योगों तथा 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है ताकि सरकार 
भपन्ती आथिक नीतियों को अधिक शक्ति एवं विश्वास के साथ वार्यान्वित कर सके । 

इस प्रकार मिश्रित अर्थं-व्यवस्था में सरकार एक शवितशाली निदेशक वन 
काम करती है और अपनी आशथिक नीतियों में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा 
करती है । 
भारतीय अथं-व्यवस्था और सरकार 

भारतीय अथे-व्यवस्था एक भिश्रित अर्थ-व्यवस्था है जहाँ प्रजातन्त्रवादी 
शासन है और समाजवाद की आर्थिक नीति वो अपनाया जा रहा है। इस व्यवस्था 
में सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के उद्योग चल रहे हैं। उद्योगों की स्थापना के 
लिए लाइसेन्स लेना आवश्यक है। आयात और निर्यात दोनों के लिए सरकारी 
अनुमति लेनी होती है। विदेशी मुद्रा में लेन-देन भी वर्जित है। सरकार आ्थिक 
विपमता दुर करने के लिए प्रयत्न कर रही है किन्तु उसमे अनेक बाधाएं उत्पन्न हो 
रही है| प्रशासतिक ढाँचा घटिया और नौकरशाही है। 

भारतीय अथ-व्यवस्था की कुछ आधारभूत विशेपताएँ ऐसी है जिनमे सरकार 
का सक्रिय योगदान अत्यन्त आवश्यक है। संक्षेप में, यहु विजेषताएँ निम्नलिखित है : 

(१) कृषि प्रधान--भारत को शत्ताब्दियों से ही कृपि प्रधान देश माना जाता 
रहा है किन्तु अब भी भारतीय क्ृपि देश को पर्याप्त अन्न, कपास, तिलहन आदि देने 
में समर्थ नहीं है। इसके लिए अधिक सिंचाई वी सुविधाएँ, अधिक रासायनिक खाद, 
अच्छे वीज आदि की व्यवस्था सरकारी एजेन्सी द्वारा ही सम्भव है । 

(२) साज सज्जा--भारत में सड़कें, रेलें तथा परिवहन के अन्य साधन, 
विजली की पूर्ति, रहने के लिए मकान आदि सुविधाएँ वहुत कम है जिनका विस्तार 
सरवारी सहयोग घथिना होना सम्भव नहीं है । 

(३) आधारभुत्त उद्योगों का पिछड़ापन--भारत में इस्पात, कोयला, इंजी- 
नियरी सरीखे उद्योग अब भी वहुत पिछड़े हुए है । यह उद्योग ऐसे है जिनमें बहुत 
अधिक पूंजी लगादो पड़ती है, इनसे बहुत वर्ष बाद उत्पादन मिलता है और इनमें 
बहुत कुशल तकनीक को आवश्यकता होती है| यह उद्योग किसी भी देश के वारथिक 
विकास के लिए वहुत आवश्यक है | इनकी विशेषताओं के कारण ही इनका विकास 
सरकार के सत्रिय सहुयोग बिता सम्भव नहीं है । 
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(४) वित्तीय ढाँचा --भारतीय उद्योगों तथा अथ॑-व्यवस्था के अनेक क्षेत्रों का 
वित्तीय ढाँचा बहुत कमजोर है ! इसको सबल बनाने के लिए शवितिशानी वित्तीय 
संस्थाओं की आवश्यकता है जिनको आथिक सहायता की नीति अत्यन्त उदार एवं 
ऋन्तिकारी हो । यह दोनों बातें सरकारी संस्थाओं मे हो हो सकती है। 

(५) सामाजिक तथा आथिक पिछड़ापन--भारत में अब भी अधिकांश 
व्यक्ति रूढ़िग्रस्त और गरीब हैं । सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण भी गरीबी 
है । इम पिछड़ेपन को दूर करते का कास सरकार की क्रान्तिकारी नीतियों विना 
नही हो सकता । 

(६) आर्थिक विबसता--भारत में गरीबी और अमीरी में बहुत अधिक 
अन्तर है | आज भी कुछ व्यक्तियों के पा्त करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है जबकि कुछ 
के लिए दो समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है । कुछ व्यक्ति हजारों रुपये मासिक 
कमा रहे हैं जबकि अधिकांश व्यक्तियों वी मासिक आय १०० रुपये से भी कम है। 
इस स्थिति को ईश्वर की कृपा या किसी महान शक्ति के आशीर्वाद से नहीं सुधारा 
जा सकता। इसके लिए सरकार की सही अर्थो में समाजवादी नीति होना 
आवश्यक है । 

(७) अशिक्षा--आजादी के लगभग पच्चीस वर्ष बाद भी भारत की दो 
तिहाई से अधिक जनता निरक्षर तथा अनपढ़ है। देश के अनेक कानून और कायदे 
इस कारण असफल हो जाते हैं कि देश के अधिकांश व्यक्ति उनको समभते नहीं हैं । 
अत: अशिक्षा को दूर करने के लिए भागीरथ प्रयत्व करने आवश्यक हैं जिनके 
लिए साधन और धन सरकार ही जुटा सकती है । 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत की अथ॑-व्यवस्था को पिछड़ेपन के 
गहरे दलदल में से निकाल कर उन्नति के प्रशत्त मार्ग पर लाने के लिए सरकार के 
विशेष प्रयत्नों के बिना काम नहीं चल सकता । पिछले २० वर्ष मे सरकार ने विभिन्न 
क्षेत्रों का विकास करने के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं जिनका ब्यौरा क्षणले अध्यायों 
में किया जायेगा । 

अभ्यास प्ररन 

१. पूजीवाद के मूल तत्त्व क्या हैं ? पूजीवादी व्यवस्था में सरकार का क्‍या 
कत्तेंब्य होता है ? 

२. एक समाजवादी व्यवस्था की आ्थिक विभेपताएँ लिखिए । इस व्यवस्था में 
सरकार का क्या योगदान हो सकता है ? 

३.-मिश्वित अर्थे-व्यवस्था का क्या अथ्थे है ? एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के मुख्य 
तत्त्वों का ब्यौरा दीजिए । 

४ एक मिश्नित अर्थ-व्यवस्था में सरकार के दायित्व को स्पष्ट कीजिए । 

५ भारतीय अथें-व्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए। भारत के आशिक विकास 
में सरकार का योगदान क्यों आवश्यक है ? 
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कृषि का महृत्त---भारतीय अर्थ-व्यवस्था में क्रपि का महत्त्व निम्नलिखित 
बातों से जाना जा सकता है : 

(१) रोजगार-- कृषि भारत की लगभग ६० प्रतिशत जन संख्या को रोजगार 
प्रदान करती है । 

(२) राष्ट्रीय आय-- भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ४४ प्रतिशत 
भाग कृपि से प्राप्त होता है। 

(३) फच्चा साल-- कृषि अनेक उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है । 
सूती वस्त्र उद्योग को रुई, जूट उद्योग को पटसन, चीनी उद्योग को गन्ना तथा तेल 
उद्योग को तिलहन कृषि से ही मिलते है । इन उद्योगों का उत्पादन बहुत कुछ खेती 
की उन्नति पर निर्भर करता है । 

(४) चारा-खेती से भारत के अनेक वर्गो के पशुओं के लिए चारा मिलता 
है। यह पशु दूध, घी, खालें, मास आदि की आवश्यकता पूरी करते है | इनमें से कुछ 
भर ढोने के काम भी आते हैं । 

(५) इंधन--खेती से बहुत से किसानों को जलाने के लिए ईंधन (लकड़ी) 
पम्िलतोी है । कपास निकालने के वाद उसका वचा हुआ पूरा पौधा बहुत अच्छे ईघन 
का काम देता है। 

कृषि की विशेषताएँ-- भारतीय अथं-व्यवस्था में कृपि का इतना महत्त्व होते 
हुए भी कृपि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है जैसाकि निम्नलिखित तथ्यों से 
पता चलता है : 

(१) कृषि योग्य भूमि--भारत में कुल भूमि ३२.७६ करोड़ हेक्टर है। 
*ूमें से खेती के योग्य कुरा क्षेत्रफल १६.४ करोड़ हेक्टर है । इसमें से लगभग 
१ करोड हंवटर भूमि में खेती व जाती हे । 


है 
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(२) मानसून और सिचाई--भारत की अधिकांश खेती योग्य भूमि खेती के 
लिए मानसून पर निर्भर करती है। केवल ३.८ करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई की 
सुविधाएँ उपलब्ध हैं । 

(३) छोटे-छोटे खण्ड-भारत में कृषि वाली भूमि के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े 
हैं। कहीं-कहीं तो भूमि के खण्ड इतने छोटे है कि उनमें बेल घृम भी नहीं सकता । 
इतने छोटे ठुकड़े खेती के लिए लाभदायक नही हो सकते । 

(४) पुराने तरीके--भारत में खैती की रीतियाँ वर्षो तक बहुत पुरानी और 
घटिया रही है । किसान का अशिक्षित तथा गरीब होना इस स्थिति के लिए उत्तर- 
दायी है । 

(५) प्रति हेक्टर कम उत्पादन--खेती में प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत कम है । 
इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत कम क्षेत्रों में रासायनिक खाद, अधिक उत्पत्ति 
देने वाले बीज तथा खेती के यन्त्रीकृत तरीके काम में लिए जाते है । 

(६) भूमि का स्वासित्व--भारत में इस वात का श्रचार बहुत किया जाता 
है कि किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया है किन्तु वास्तविक स्थिति यह्‌ 
है कि भूमि का अधिकांश भाग अब भी खेती न करने वाले वर्गों के कब्जे में है । 

कृषि नीति--क्या सरकार को कृषि विकास में हस्तक्षेप करना चाहिए ? 

अच्य क्षेत्रों की तरह हृपि क्षेत्र में भी इस वात पर विवाद चलता रहता है 
कि सरकार को खेती के विकास मे हस्तक्षेप करता चाहिए या नहीं । कुछ व्यक्तियों 
का मत है कि लेती के लायक जितनी भूमि हैं उस पर किसानों का ही अधिकार 
होवा चाहिए और किसानों को अपनी इच्छानुसार खेती करने को छूट होनी चाहिए । 
यदि उन्हें खेती करने मे कोई कठिनाई हो तो सरकार से मदद मिल जानी चाहिए । 
अमरीका, जापान, फ्रास, जर्मनी आदि देशों मे इस प्रकार की ही खेती की जाती है । 

एक दूसरा विचार यह है कि सारी भूमि पर सरकारी अधिकार होना 
चाहिए । कौन सी भूमि में क्‍या वस्तु उत्पन्न की जाय और उसके लिए कौन सी 
प्रणाली काम में ली जाय यह निश्चित करना सरकार का काम होना चाहिए। सरकार 
हारा इस सीति के अनुसार वही खेती करवायी जानी चाहिए। सोवियत रूस, चीन 
तथा पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में इसी प्रकार खेती की जाती है । 

विकासशील देशों के लिए नोति--आशथिक दृष्टि से विक्रसित देशों में 
सरकार को खेती के काम में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती क्‍योंकि इनमें 
खेती की रीतियाँ बहुत विकसित हो जाती हैं। किसान अपने आप खेती के नये 
तरीके अपना कर अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं । किन्तु आथिक दृष्टि से 
पिछड़े हुए देशों मे खेती को पुरानी रीतियाँ काम में लो जाती है, खेती के साधन 

(खाद, बीज, ओऔजार तथा पूजी आदि ) घटिया या कम होते हैं। इसलिए इन देगों 
में सरकारी सहायतः के बिता खेती का विक्रास करना सम्भव वहीं है । 
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भारत में सरकारो हस्तक्षेप आवश्यक्ष है--कारण 
भारत में कृषि की विजेषताओं को देखते हुए सरकारी सहायता को बहुत 


मधिक आवश्यकता है। यह सच है कि भारत के किसान को इस वात का पूरा 
अनुभव है कि कौन सी भूमि क्रिस फसल के लिए उपयोगी है, कोच सी फसल को 


कब वोया जाना चाहिए तथा उत्तमे कव कौर कितनी खाद दी जानी चाहिए किन्तु 
अनेक काम ऐसे हैं जिनमे किसान कुछ नहीं कर सकता या जिनमे सरकारी सहायता 
बहुत भावश्यक है । ऐसे कार्य निम्नलिखित हैं : 

(१) सामाजिक पूजी--भारत मे नहरे, वाघ, वलकुप, सड़कें आदि वतवाता, 
मण्डियों तथा माल बेचने की उचित व्यवस्था करना, खेती के पदार्थ सुरक्षित रखने 
के लिए गोदाम वनवाना आदि ऐसे कार्य हैं जिनके लिए किसान पूंजी की व्यवस्था 
सही कर सकता । इस पूजी का प्रवन्ध सरकार ही कर सकती हैं। यह पूंजी 
सामाजिक पूंजी कहलाती है क्योकि इसका मुख्य उद्देश्य समाज की लाभ पहुँचाना 
होता है । इस पूजी से सरकार को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होता या वहुत समय 
बाद होने लगता है । 

(२) कृषि अनुसंघान--भारतीव चेतो वहुत पिछड़ी हुई है। इसकी उन्च 
के लिए खाद, वीज, वोने को नयी रोति आदि सम्बन्धी अनुसन्धान करने की 





वर 


मावश्यकता हैं। इस श्रकार के बनुत्तन्धघात करने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित 
करना आवश्यक है जिनमे पर्याप्त पूंजी लगानी पड़ेगी। इस पूजी की व्यवस्था 


सरकार ही कर सकती है। 


(३) शरुसि सुधार--कृषि मे उत्पादन बढ़ाने के लिए सदसे महत्त्वपूर्ण काम 
यह है कि भूमि का मालिक किसान को बचाया जाना चाहिए। थह काम सरकारी 
कानूत द्वारा ही हो सकता है । इसी प्रकार भुमि का लगान निश्चित करना, लगान से 
छूट देता, भूमि की चकदव॑दी करता तथा जोत की कम से कम तथा अधिक से बधिक 
सीमा निर्धारित करने का काम भी सरकार हो कर सकती हैं। बत:ः सरकार का 
कृषि व्यवस्था मे हस्तक्षेप वहुत आवश्यक है । 

(४) अकाल के समय--जिस समय देश के किसी भाग में अक्नाल पड़ जाता 
है या देश में ही अनाज की कमी आ जाती है तो बच्चन का बायात्त, मूल्य निर्धारण, 
राचन व्यवस्था जादि सरकार को ही करनी पड़ती है । बकनेक्ष वार बवाज के बाद 
के लिए दूसरे देशों की सरकार से सम्पर्क करना पड़ता हैं। यह कार्य निजी 
व्यापारियों द्वारा सम्भव नहीं है । 

(५) वित्त-- किसानों को समय-समय पर चछेत्ती के विक्रास के लिए रक्षमें उधार 


४ रद 
लेनी पदुती हैं । यह रक्षम॑ समय पर वापस बाने का निश्चय नहीं होता । अनेक वार 
इनमें देर हो जाती हैं। यह जोखिम सरकार ही उठा सकती है । बदि बैंक सरकारी 


प्र 
क्षेत्र में हों तो भी बह सम्मव हैं। कभी-कभी सरकार ऐसे ऋणी के मुगत्ान की 
मे कर देती है। 
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भारत सरकार की नीति 

भारत में प्राचीनकाल में कृपि की समस्याएँ बहुत जठिल नहीं थीं, प्राय: 
आवश्यकतानुसार सभी प्रकार का माल विशिक्ष क्षेत्रों में उत्पन्न होता था और उसकी 
खपत नहीं हो पाती थी। कमी-कभी अभाव के समय अन्न आदि दूसरे क्षेत्रों से 
मंगवाना या भेजना पड़ता था | यह कार्य आकस्मिक थे और सरकार इनके नियमित 
संचालन के लिए कोई विशेष विभाग नहीं रखती थी बल्कि आवश्यकता पड़ने पर 
फिन्‍्हीं भी कर्मचारियों को यह काम सौंप दिया जाता था । 

कृषि विभाग की स्थापना-सन्‌ १८८४ में देश के विभिन्न प्रान्तों मे कृषि 
विभाग स्थावित कर दिये गये । इन विभागों को कृषि विकास कार्यो के अतिरिक्त 
भूमि सम्बन्धी रिकार्ड रखने तथा भूमि की रजिस्ट्री आदि का निरीक्षण सम्बन्धी काम 
भी सौंप दिया गया। इतना काम होने पर भी इन विभागों के संचालन के लिए 
पर्याप्त रकम स्वीकृत वहीं की गयी । 

कृषि विभागों के कार्य--इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित थे : 

(१) कृषि फार्मो तथा प्रयोगशालाओं में शोध कार्य को प्रोत्साहित करना ताकि 
कृपि प्रणालियों में चुवार हो सके । 

(२) कृत्रिम खाद के प्रयोग को पोत्साहित करना । 

(३) सुधरी हुई किस्म के वीजों के प्रचार तथा वितरण की व्यवस्था करना । 

(४) सरकारी फार्मों अथवा निजी खेतों पर कृपि प्रदर्शनकारियों का संगठन 
करता । 

(५) कृषि की नवीन पद्धतियों तथा सुधरे हुए उपकरणों का प्रयोग प्रोत्साहित 
करने के लिए प्रचार की व्यवस्था करना । 

प्रशिक्षण सुविधा की आवश्यकता--सन्‌ १८६२ में डा० बोलकर ने मत प्रकट 
किया कि भारतीय कृषि का विकास करने के लिए उचित प्रशिक्षण सुविधाओं की आव- 
शयकता है | फलत: १८६२ में केन्द्रीय सरकार ने एक कृषि रस्तायनशास्त्री नियुक्त किया 
और १६०१ में एक कृपि महानिरीक्षक ([759०८०0 0छ॥6००७३ 0 88707॥0७) 
नियुक्त किया गया, जिसका कार्य केन्द्र तथा प्रास्तीय सरकारों को सलाह देना था । 
१६१२ में यह पद समाप्त कर इसका काम संचालक कुपि अनुसन्धान-शाला पूसा को 
सौंप दिया गया । यही व्यक्ति १६२६ तक भारत सरक्वार के कृषि सलाहकार के रूप 
में का्ये करता रहा । 

कृषि प्रशिक्षण--पूसा कृपि अनुसन्धान-शाला की स्थापना १६०३ में की गयी 
और इस शाला के साथ ही कृषि सम्बन्धी शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी स्थापित 
किया शया । लाई कर्जन ने कृषि विभागों कै कार्य में विज्ेप रुचि प्रद्शित की और 
उनसे भूमि आदि सन्वन्धी कार्यो का दायित्व ले लिया गया। इसके अतिरिक्त कृषि 
शोब, प्रद्णेव तया प्रशिक्षण कार्यो के लिए अधिक रकम की भी व्यवस्था की गयी । 

सन्‌ १६०८ में पूना में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गयी और उसके 
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पश्चात्‌ क्रमशः कानपुर, नागपुर तथा कोयम्बटूर में भी ऐसे कॉलेज स्थापित कर 
दिये गये । 

कृषि मण्डल की स्थापना--सन्‌ १६०४५ में अखिल भारतीय कृषि मण्डल 
(&॥ ता 80क6 ०ी 898707।ए७०) की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य विभिन्न 
प्रान्तो में कृषि विभागों के कार्यो मे समन्वय स्थापित करना था | यह मण्डल प्रान्तोय 
विभागों की सभाएँ वुलाकर कृषि सम्बन्धी योजनाएँ निर्माण करने मे सहयोग देता था 
और समय-समय पर सरकार को कृषि विकास सम्बन्धी सुझाव देता था । 

शाही कमीशन, १६२६-सन्‌ १६०५ में कृषि कार्य को वल देने के लिए 
भारत सरकार ने अखिल भारतीय कृषि सेवा (&॥-व708 870एए४ 80 शं००) 
की स्थापना की और १६१६ में कृषि विकास का मद प्रास्तीय सरकारों को सौप दिया 
किन्तु कृषि वी स्थिति बहुत अच्छी वही थी अतः: सन्‌ १६२६ में ऋुपि क्षेत्र में 
व्यापक सुधार करने की दृष्टि से कृषि शाही आयोग (०0४2 (०्ाशांइथंत्त णा 
&870एए्७) की नियुक्ति की गयी । है 

कृषि सम्मेलन---शाही आयोग ने प्राय: सारे देश का दौरा किया और कृषि 
समस्याओं का सर्वागीण अध्ययन करने के पश्चात्‌ १६२८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । रिपोर्ट मे कृषि के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए खेती की नवीन प्रणालियों, 
भूमि सुधार, कृपि साख आदि में व्यापक सुधार करने की सिफारिश की गयी । 
अक्टूबर १६२८ मे शिमला मे एक कृषि सम्मेलन बुलाया गया जिसमे प्रान्तों के 
कृषि मन्त्रियों, संचालकों तथा सहकारी समितियों के उच्च अविकारियों ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन में देश के विभिन्न भागों में कृषि विक्रास के लिए शाही कमो- 
जन की रिपोर्ट को आधार मानकर चलने का निश्चय किया गया । इसके अतिरिक्त 
शाही आयोग की घप्िफारिश के अनुसार श्ञाही कृषि अनुसन्धान परिषद की स्थापना 
का निश्चय किया गया । 

कृषि अतुसन्धाव परिषद्‌ (फरएशांबर (० रण 8870णाएव) 6- 
$०९०॥)--+कृषि आधोग का मत था कि कृषि के वास्तविक विक्रास के लिए प्रयोग 
तथा शोध की आवश्यकता है और यह शोब कार्य अत्यन्त उच्चस्तरीव होना चाहिए | 
भारत सरकार ने इस प्रकार के शोध कार्य के लिए १६२६ में कृषि अनुसन्धान 
परिषद्‌ की स्थायना कर दी । यह परिपद्‌ अब भारतोय कृषि अनुसन्धान परिपर के 
नाम से विख्यात है । 

परिपद्‌ का कार्य कृषि सम्बन्धी शोध करना है और कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों 
में वह राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार को परामर्श देती है । इसके अतिरिक्त वह भारत 
तथा अन्य देशों में कृपि तथा पश्ुपालन सम्बन्धी शोध कार्यो में समन्वय स्थापित 
कर उनकी सूचना सर्वेत्र प्रसारित करती है। इस कार्य के लिए परिपद्‌ एक पत्रिका 
मिकालती है । 


राज्य और कृषि १४९ 


परिषद्‌ की स्थापना के समय भारत सरकार ने २५ लाख रुपये का 
तात्कालिक अनुदान दिया और ७.२५ लाख झुपये प्रति वर्ष देने की घोषणा की । 
चतंमात में परिषद का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार वहन करतो है । कृषि सम्बन्धी 
शोध कार्य के अतिरिक्त परिषद्‌ द्वारा देश के विभिन्न भागों मे कृषि प्रदर्शनियाँ 
संगठित की जाती हैं जहाँ कृषि की सुधरी हुईं प्रणालियों का ज्ञान कराने की चेष्टा 
की जाती है। 

रसल-राइट जाँच--शाही कृषि आयोग न यह सुझाव दिया था कि क्ृपि 
अनुसच्चान परिषद्‌ की क्रियाओं की समय-समय पर जाँच होती रहनी चाहिए | इस 
उद्देश्य से भारत सरकार ने १६३६-३७ में इंगलैंण्ड से दो विशेषज्ञ सर जॉन रसल 
तथा डॉ० एन० सी० राइट (970 उग्ा ेए55थ] का 707. पर, ०. एटा) को 
आमन्त्रित किया। इन विश्लेपज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिये : 

(१) शोधकर्ताओं तथा कृपकों में लिकट सम्पर्क स्थापित किया जाय । 

(१) फसलो के विनाशक कीटाणु किस प्रकार नष्ट किये जायें। 

(३) व्यावसायिक फसलों सम्बन्धी अनुसन्धान फसलें खरीदने वालों के सहयोग 
से किया जाना चाहिए और खाद्यान्नों सम्बन्धी शोध कार्य में पोषक तत्त्व विश्षेपज्ञों की 
सहायता ली जानी चाहिए । 

(४) भूमि तया फसलों की रक्षा के लिए भू-संरक्षण तथा फसल संरक्षण 
समितियों की स्थापना की जाती चाहिए । 

(५) फसलों की कीड़ों, वीमारियों तथा अस्य तत्त्वों से रक्षा करने के लिए 
स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(६) दुग्ध व्यवसाय तथा पशुपालन के सम्वन्ध में शोच, प्रशिक्षण तथा सलाहु- 
कार सेवाओं का विकास किया जाना चाहिए। 

(७) परिषद को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए । 

भारत सरकार द्वारा उक्त सभी सिफारिश स्वीकार कर लो गयीं मौर कृषि 
शोध कार्य तथा व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली बनाने की चेप्टा की गयी । 

१६४३ का अकाल--सन्‌ १६४३ में बंगाल में भीपण अकाल पड़ा जिसमें 
लगभग ३०-३५ लाख व्यक्ति भूख से तड़प-तड़प कर मर गये । इसकी जाँच के 
लिए सरकार ने एक आयोग नियुक्त क्रिया जिसने १६४५ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । इसकी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने “अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन 
(छजाएच (णढ 800व (धगएशधां87) आरम्भ किया | इस आन्दोलन में खेती योग्य 
सारी भूमि को काम मे लाने का लक्ष्य रखा गया और किसानों को हर सम्भव 
सहायता देने का कार्यक्रम अपनाया गया | 


योजना काल 
पंचवर्षीय योजनाओं में खेती के विकास को अधिक महत्त्व देने का प्रयत्त 
किया गया ! इसका प्रमाण इस वात से मिलता है कि पहली योजना में कृषि और 
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सिंचाई पर ६०१ करोड़ रुपया खर्च किया गया जो सरकारी क्षेत्र में किये गये कुल 
खर्च का ३१ प्रतिशत था। दूसरी योजनः में करषि और सिंचाई पर ६५० करोड़ 
रुपए खर्च किये गये जो पहली योजना में कृषि कार्यक्रमों फर किये गये खर्चे से 
ड्यौड़े थे फरन्तु यह रकम दूसरी योजना पर किये गये कुल व्यय की केवल २० प्रतिशत 
थी । इस प्रकार दूसरी योजना में कृषि का महत्त्व कुछ कम कर दिया गया । इसका 
कारण यह था कि उद्योग और खनिजों के विक्रास पर खर्च की गयी रकम में बहुत 
वृद्धि कर दी गयी थी । 

तीसरी योजना--में कृषि तथा सिंचाई पर २७५४ करोड़ रुपया खर्च किया 
गया । यह रकम कुल योजना व्यय की लगभग ३२ प्रतिशत थी । इस प्रकार तीसरी 
योजना में कृषि को लगभग उतना ही महत्त्व दिया गया था जितना पहली पंचवर्षीय 
योजना में दिया गया । ॥॒ 

तीसरी योजना के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक योजना का अवकाश काल था किन्तु 
सरकार ने एक वर्षीय योजनाओं द्वारा नियोजन का क्रम जारी रखा । इन तीन वर्षो 
(अप्रैल १६९६६ से माचे १९६६ तक) में कृपि तथा सिचाई के कार्यक्रमों पर लगभग 
१६२४ करोड रुपये की रकम खर्च की गयी। यह रकम इन तीन वर्षो में नियोजन 
पर खत्चे की गयी कुल रकम की लगभग २४ प्रतिशत थी । इससे स्पष्ट है कि तीन 
बाधषिक योजनाओं में भी कृषि के विकास पर उतना ध्यान नही दिया गया जितना 
पहली और दूसरी योजना मे दिया गया था। 

चतुर्थ योजना-- (१६६६-७४) में लोक क्षेत्र में कुल १५,६०२ करोड़ रुपया 
ख्चे किया जायेगा । इसमें से लगभग ३,८१५ करोड़ रुपया कृषि और सिच्चाई पर 
व्यय होगा । इस प्रकार खेती और सिंचाई पर सावेजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 
लगभग २४ प्रतिशत भाग खच्च किया जायेगा | यह अंश उतना ही है जितना वाधिक 
योजनाओं में कृषि पर व्यय किया गया था। इस प्रकार चतुर्थ योजना काल में 
खेती के विकास को कोई विश्येष प्राथमिकता नहीं दी गयी है, उसे सामान्य महत्त्व 
दिया गया है । 
बंया योजना काल में कृषि नीति सही रही है ? 

योजना काल में कृषि विकास पर जो रकमे ख्चें की गयी है वह कृषि के 
सर्वतोमुखी विकास के लिए खर्चे की गयी है । इस प्रकार कृषि मे निम्नलिखित 
कार्यक्रम सम्मिलित रहे है : 

() कपि शिक्षा तथा अनुसंघान; (8) भूमि का संरक्षण; (7) भूमि विकास; 
(९) पशु पालन; (९) दुग्ध व्यवसाय का विकास; (एशं) मछली पालन (शा) वन; 
(शा।) बिक्री तथा गोदाम व्यवस्था; (5) सहकारिता; (४) सामृदायिक विकास; तथा 
(!) पंचायती राज । 

इन सब कार्यो के लिए पिछले १८ वर्ष मे जो रकमे खर्च की गयी और 
चौथी योजना में जो रकमें खचचे करने का प्रावधान है, वह स्पष्ट करती है कि कृषि 
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विकास के कार्यक्रमों को जो महत्त्व दिया जाना था वह नहीं दिया गया । वास्तव में, 
भारतीय अथं-व्यवस्था में कृषि एक आधारभूत व्यवसाय है जिस पर देश का सारा 
आशिक ढाँचा खड़ा है । इस महत्त्व को देखते हुए कृषि कार्यक्रमों के लिए भावश्यकता 
के अनुसार रकम की व्यवस्था नहीं की गयी । यह बात निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध 
हो सकती है : 

() भारत अब भी खाद्यान्नों का निरन्तर आयात कर रहा है । 

(7) भारत में रई, पटसन तथा तिलहन को अब भी कमी ग्रतीत होती है । 

(भा) भारतीय कृषि अब भी मानसून पर निभेर हैतः 

नयी कृषि नीति 
[िएछ ४0राटएणागरएर 6, आए ४7८७९] 

सन्‌ १६६०-६१ में कृषि विकास के लिए नयी नीति अपनायी गयी | इस 
नीति के अनुसार देश मे हरित ऋत्ति (06थ॥ २७ए००॥०४) लाने का उद्देश्य 
अपनाया गया । हरित क्रान्ति का अथ है देश मे खेती के पदार्थों के उत्पादन में बहुत 
तेजी से वृद्धि करता | यह वृद्धि कई रीतियाँ अपना कर करने का निश्चय किया 
गया । इन रीतियों में खेती की नयी प्रणाली अपनाना, संकर दीजों से अधिक उपज 
देने वाली फसलें उगाना, रासायनिक खाद तथा कौटाणुनाशक पदार्थों का अधिक 
प्रयोग तथा पशु पालन एबं दुग्ध व्यवसाय की उन्नति करना सम्मिलित है । 

तयी कृषि नीति या हरित क्रान्ति के मुख्य तत्त्व निम्न-लिखित हैं : 
मुख्य तत्त्व 

(१) गहन कृषि कार्यक्र--तयी कृषि नीति के अन्तर्गत पहला काम यह 
किया गया कि १६६०-६१ में तीन जिले छॉट लिए गये और इन जिलों में खेती 
के विकास के लिए गहरे प्रयत्त आरम्भ किये गये | कुछ समय पश्चातु ही इस 
कार्यक्रम दो दम अन्य जिलो में भी लागू कर दिया गया। १६६४-६५ में इस 
कायं क्रम को देश के अनेक भागों में लागु कर दिया गया और इसका नाम बदल कर 
गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (पराक्षाहंए८ 88गरंटगपर८ 287९३ शत्ट्राआ॥76) रख 
दिया गया । 

इस कार्यक्रम की दो मुख्य बातें थी : 

() विशिष्ट फसलें--इस कार्यक्रम का लक्ष्य कुछ विशेष फसलों का उत्पादन 
बढ़ाना था । इस उद्देश्य की पूति के लिए गहरी खेती करने का अ योजन किया 
गया । 

(7) उराने बीज--इस कार्यक्रम के लिए पुराने ढंग के बीजों से ही उत्पादन 
बढ़ाने का प्रयत्न कियो गया । इन बीजों पर रासायनिक खाद का कोई विश्ञेप 
प्रभाव नहीं था । 

(२) अधिक फसल देने वाली किस्सें--सरकार ने पहली दो योजनाओं के 
काल में यह अनुभव कर लिया है कि पुराने ढंग के वीजों से गहन खेती करने का 
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कोई महत्त्व नही है। उत्पादव में वास्तविक वृद्धि करने के लिए ऐसे बीज तैयार 
किए जाने चाहिएं जो पहले से कई ग्रुनी फसल दें | सन्‌ १६६० में मक्का और ज्वार, 
वाजरे की संकर किसमें तैयार की गयी । सन्‌ १६६३ में संकर बीजों का बड़े पैमाने 
पर प्रयोग आरम्भ हो गया। इन प्रयोगों का परिणाम यह हुआ कि संकर मक्का, 
संकर ज्वार तथा संकर बाजरे के अतिरिक्त गेहूँ की मैक्प्तिकव किस्म की बुबाई 
आरम्भ की गयी । धान को भी अधिक फसल देने वाली किसमें निकाली गयी । 

सन्‌ १६६६ से अधिक फसल देने वाली क्रिस्मों का बड़े पैमाने पर प्रयोग 
आरम्भ कर दिया गया । १६६७-६८ तक लगभग ६० लाख हेक्टर भ्रूमि में सुधरी 
हुई किस्मों के बीज बोये जाने लगे और चतुर्थ योजना के आरम्भ में (१९६६) अधिक 
फसल देने वाली फसलों के बीजों का प्रयोग लगभग €२ लाख हेक्टर भूमि में 
होने लगा । 

पाँच वस्तुएँ--ऊँची उपज देने वाली किस्मों का विकास मुख्यतः पाँच फसलों 
में होने लगा है जिनके नाम है : ग्रेहू, चावल, वाजरा, मक्का तथा ज्वार, इन पाँचों में 
भी सबसे अधिक सफलता गेहूँ को मिली है। पुराने बीजों से गेहूँ की उत्पत्ति सिंचित 
क्षेत्रो मे प्राय, २ टन प्रति हेक्टर होती थी। नयी बौदी किस्मों का गेहूँ एक हेक्टर 
में ५ से ६ टन तक उत्पत्ति देता है। ज्वार, बाजरा तथा मक्का की संकर किसमें भी 
तीन ग्रुनी तक उपज देने लगी हैं परन्तु चावल की उपज के परिणाम विद्येष संतोप- 
जनक नहीं है क्योंकि नई क़िस्मों में कीड़ा लगने का भय अधिक है। इसीलिए 
चावल की नयी किस्मो पर अधिक अनुसंधान किया जा रहा है । 

चतुथे योजना की समाप्ति (मार्च १६९७४) तक लगभग २.४ करोड़ हेक्टर 
भूमि मे उच्चत किस्म की फसलों के बीज बोये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 
१ करोड़ हेक्टर भूमि में चातनल तथा ७७ लाख हेक्टर भृमि में गेहूँ वोने का प्रावधान 
है। इतनी अधिक भूमि मे उन्नत किस्म के बीज बोने से देश में खाद्यान्नों की कमी 
दूर हो जाने की आशा रखना सर्वथा स्वाभाविक है । 

(३) वहु फसल कार्यक्र--नयी कृषि नीति में केवल अधिक उपज प्राप्त 
करने का ही लक्ष्य नहीं है वल्कि कई-कई फसलें प्राप्त करने का भी लक्ष्य रखा 
गया है। चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे को शीघ्र तैयार होने वाली किस्मे 
निकाल ली गयी है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जल्दी तैयार होने वाली फसल 
को काटकर उसकी भूमि में तुरन्त दूसरी फसल वो दी जाती है। इसे फसलों की 
अदला-बदली (२०(७ पं०7 ० ०7095) कहते हैं ।॥ फसलों की अदला-बदली के कार्ये- 
क्रम मे ज्वार, रागी, तिलहन, आलू तथा सब्जियों को भी शामिल किया गया है । 

वहु फसल कार्यक्रम १६६७-६८ में आरम्भ किया गया था और १६६८-६६ 
तक लगभग ६० लाख हेक्टर भूमि मे इसका लाभ उठाया जा रहा था। सन्‌ 
१६७४ तक लगभग १.५ करोड़ हेक्टर भूमि में बहु फसल कार्यक्रम का प्रयोग 
होने लगेगा। 
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(४) कृषि अनुसन्धान--कृपि की नयी नीति में नये तकनीकों को बहुत 
महत्त्व दिया गया है । फसलों को किस समय, किस तरह बोना तथा कब-कव खाद, 
पानी आदि देना अधिक उत्पत्ति के लिए वहुत महत्त्वपुर्ण है । इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए कृषि प्रणालियों में अनुसन्धान की बहुत आवश्यकता है। अतः १६६६४ में 
भारतीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ को फिर से संगठित किया गया । भारत में जो 
बेबुसन्वान संस्थान कार्यंशील थे उन्हें इस परिषद्‌ के अधीत कर दिया गया । वत्तेमान 
में इस परिषद्‌ के अधीन २४ शोव संस्थान काम कर रहे हैं । 

कृषि अनुसन्धान की दिशा में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम यह उठाया गया 
कि देश में € कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं । जिनमें खेती की नयी तक- 
नीक, नये दीज, खाद आदि के विपय में अत्यन्त लाभदायक अनुसन्धान हुए हैं । इस 
सम्बन्ध में पंजाब में लुधियाना कृषि विश्वविद्यालय ने अनेक उन्नत किस्मों के बीज 
निकाले हैं तया कृषि प्रणालियों में सुघार के उपायों की खोज की है । 

” कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ वर्तमान में ३८ परियोजनाओं पर काम कर रही है 
जिनके परिणामों से क्ृपि क्षेत्र में अधिक क्रान्ति आने की सम्भावना है । 

(१) कृषि पड़त--खेती को सुधरी हुई प्रणालियों का विकास करने के लिए 
अनेक पड़तों (साधनों) की आवश्यकता होती है जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं : 

() रासायनिक खाद; (7) सुधरे हुए वीज; (7) औजार तथा मशीनें; 
(९) सिंचाई सुविवाएँ तथा (२) कृपि साख । 

इनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए विद्येप संस्थाओं तथा उत्पादक एजेंसियों 
की आवश्यकता थी जिसकी व्यवस्था सरकार ने की है | इनका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे 
दिया जा रहा है : 

रासायनिक खाद--विशेषज्ञों का अनुमान है कि भूमि में रासायनिक खाद 
देने से उपज को तीन से चार गुना किया जा सकता है। इसी दृष्टि से सिन्द्री, 
नांगल, ट्रॉम्वे तथा आल्वे में खाद बनाने को सरकारी फैक्टरियाँ स्थापित की गयी 
हैं। १६६८-६६ में इन फैक्टरियों से उत्पन्न तथा विदेशों से मगाये हुए खाद की कुल 
खपत लगभग १६ लाख टन्न थी। १६७४ में रासायनिक खाद की खपत का लक्ष्य 

४५ लाख टस रखा गया है । 

भूमि-परीक्षण --रासायनिक खाद का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग तभी सफल 

हो सकता है जवकि भूमि के उचित परीक्षण की व्यवस्था हो | यदि भूमि-परीक्षण 
विना खाद दे दी जाय तो फसल के सर्वथा नष्ट होने का भी भय रहता है क्योंकि 
खाद प्रत्येक भूमि के लिए समान रूप से मुआफिक नहीं होता । इस आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए भारत में ६५ भुमि-परीक्षण सम्बन्धी प्रयोगशालाएँ स्थापित को गयी 
हैं जो प्रति वर्ष लगभग ११ लाख नमूनों का परीक्षण कर भपती राय देने की क्षमता 
रखती हैं । अभी तक इस सुविधा का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। 
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चतुर्थ योजना काल में शहरी गंदगी को कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिए 
मशीनें लगायी जायेंगी । उस खाद का कृषि विकास में लाभदायक प्रयोग किया जा 
सकेगा । 

बीज--सुधरे हुए बीजों की उपज करने के लिए १६६३ में राष्ट्रीय बीज 
निगम वी स्थापना की गयी थी । बीज निंगम सुधरी हुई प्रारम्भिक किस्म उत्पन्न 
कर अन्य उत्पादकों को वॉट देता है । चतुर्थ योजना काल में लगभग १४० हेक्टर 
भूमि में प्रारम्भिक बीज उत्पन्न करने की योजना है । 

बीज उत्पन्न करने के लिए प्रथम योजना काल में ही सरकारी भूमि खण्डों 
को निर्धारित किया गया था । चतुर्थ योजना काल में तराई बीज विकास परियोजना 
पूरी करने वा लक्ष्य है । इस योजना में १६००० हेक्टर भूमि में प्रति वर्ष लगभग 
५६००० टन उन्नत किस्म का बीज उत्पन्न किया जायगा । यह परियोजना १६९७३ 
में पुरी हो जायगी । 

चतुर्थ योजना मे लगभग ७ करोड़ हेक्टर भूमि में सुधरे हुए बीजों द्वारा 
उपज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । 

निगम - मशीनें आदि के लिए--किसानों तथा अन्य खेती करने वालों को 
खेती के औजार तथा मशीनें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए १४ राज्यों में 
कृपि-उद्योग निगम (0870०-700४४765 ((०फ०ण०४०7५) स्थापित किये गये है । 
इनमें केद्वीय सरकार तथा राज्य सरकारों की पूंजी लगायी गयी है। इनका मुख्य 
उद्देश्य क्रपि मशीनों की पूर्ति तथा मरम्मत की व्यवस्था करना है। इन निभमों का 
काम ट्रंक्‍्टरों तथा क्ृपि मशीनों के हिस्से वितरित करना है । 

वर्तमान में कृषि मशीनों की प<्प्त माँग है। १६७४ में ट्रेक्‍्टरों की माँग 
१ लाख वापिक तक बढ़ जाने की आशा है। ट्रृंक्टरों की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए 
पहिये वाले ट्ूंवटर बनाने वाले उद्योग को लाइसेंस की शर्ते से मुक्त कर दिया 
गया है। हिसार और बदनी में ट्रंक्टर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये है और उनका 
विस्तार किया जा रहा है । अनेक सहायक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की 
जा रही है । 

पौध संरक्षण--कृषि की एक अत्यन्त गम्भीर समस्या यह है कि बहुत वार 
पौधों को कीड़े या बीमारियाँ लग जाती हैं। इसके लिए पहली व्यवस्था यह की 
गयी है कि ब्रीज को ही ऐसे रसायनों से युक्त कर दिया जाता है कि उसमें कीड़े 
नहीं लग सकते । जन्तुनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है । 

पौधों में जंगलो तथा अनावश्यक भाड़ियाँ भी उग आती है । इनको नष्ट 
करने के लिए रसायनों का निर्माण किया गया है ! चतुर्थ योजना में २० लाख हेक्टर 
भूमि में जगली पौधों को नष्ट करने की व्यवस्था की गयी है । 

लघु सिंचाई योजना--खेती की उपज में वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में जल 
की आवश्यकता होती है । इसके लिए पश्पिग सेट, टुयूबव वैल आदि लघु सिंचाई 
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योजना के अन्तर्गत आते हैं। १६६८-६६ तक लगभग २ करोड़ हेक्टर भूमि में लघु 
योजनाओं द्वारा सिंचाई हो रही थी । १६९७४ तक लघु सिचाई योजवाओं से ४८ 
लाख हेक्टर मयी भूमि को जल मिलना सम्भव हो सकेगा । 

ऋण--कृषि विकास के लिए अधिक उदार शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में ऋण 
मिलना भी बहुत आवश्यक है। भारतीय किसान अब तक साहुकार के चंगुल में रहा 
है जिससे निकलना बहुत कठिन है । 

किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी साख संस्थाओं का संगठन किया 
गया है जो १६६८-६९ में कृषि के लिए ४५० करोड़ रुपया वाषिक ऋण दे रही 
थीं। चतुथथं योजना के अन्तिम वर्ष में यह समितियाँ ७५४० करोड़ रुपया वाबिक उधार 
देने लगेंगी । 

व्यापारिक बैक भी कृषि को अधिक मात्रा में ऋण देने लगे हैं | जुन १६६६ 
तक इनके द्वारा कृषि को केवल ५४ करोड़ रुपये के ऋण दिये हुए थे, किन्तु १६७४ 
तक यह राशि ४०० करोड़ रुपये तक पहुँच जायगी। 

१६६३ में कृषि पुनरवित्त निगम की स्थापना की गयी थी जो कृषि के लिए 
उधार देने वाली संस्थाओं के लिए पुनवित्त की व्यवस्था करता है। १६६८-६६ तक 
पुनवित्त निगम कृषि विकास की २३३ योजताओं के लिए पुनवित्त की व्यवस्था कर 
चुका था जिसकी राशि १५६ करोड़ रुपये थी | इनमें से अधिकांश योजनाएँ लघु 
सिंचाई से सम्बन्धित हैं । 

१६६८ में व्यापारिक बैंकों ने एक कृषि वित्त निगम स्थापित किया है जो 
खेती के विकास के लिए प्रत्पक्ष ऋण देता है । 

इस प्रकार कृषि के लिए वित्त व्यवस्था करने की दृष्टि से संस्थाओं का एक 
जाल सा विछ गया है जो विभिन्न कार्यो के लिए सरल ऋण देने की व्यवस्था 
करती हैं । 

(६) गोदास व्यवस्था--भारतीय कृषि की एक गम्भीर समस्या यह रही है 
कि खेती के पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों का अभाव रहा है जिससे बहुत 
सा माल खराब होता रहा है। अच्छे गोदामों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार ने केन्द्रीय गोदाम लिगम तथा राज्य सरकारों ने राज्य गोदाम निगम वनाये 
हैं। १६६८-६६ के देश में लगभग १ करोड़ टन माल सुरक्षित रखने के लिए बढ़िया 
गोदाम ये । चतुर्थ योजना में केन्द्रीय गोदाम निगम के लिए १२ करोड़ रुपये तथा 
राज्यों के गोदामों के लिए ६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे १० लाख 
टन अतिरिक्त माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनाये जा सकेंगे । 

सहकारी संस्थाएँ भी माल सुरक्षित रखने के लिए गोदाम बनवाने का 
कार्य करती हैं। १६६८-६६ में सहकारी संस्थाओं के स्वामित्व में २६ लाख ठन 
माल रखने लायक गोदाम ये । १६७४ तक इन संस्थाओं के पास कुल ४६ लाख टन 
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माल रखने लायक गोदाम हो जायेंगे। इस प्रकार नयी क्ृपि नीति में माल को 
सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है । 

(७) कृषि बिक्रो व्यवस्था--भारतीय किसान अपनी उपज का बहुत सा भाग 
गाँव में ही वेच देता है क्योंकि मण्डियों में महाजन आदि माल खरीदने में बहुत सी 
अवांछनीय क्रियाएँ करते है जिनसे किसानों को अपनो उपज का पूरा मूल्य नहीं 
मिलता । इस व्यवस्था में सुधार के लिए व्यवस्थित एवं संगठित मण्डियों की स्थापना 
की गयी है जिनमें खरीद और बिक्री की क्रियाओं का नियन्त्रण सरकार द्वारा किया 
जाता है। इस प्रकार की मण्डियाँ नियन्त्रित मण्डियाँ कहलाती हैं । 

भारत में € राज्यों में मण्डी नियन्त्रण सम्बन्धी कानून लागू है जिनके अधीन 
लगभग १६०० मण्डियों का नियन्त्रण होता है। अभी लगभग १३०० मण्डियाँ 
सरकारी नियन्त्रण से मुक्त हैं। इन मण्डियों को सरकारी नियन्त्रण में लाने के लिए 
अन्य राज्यों में भी कानून पास किये जा रहे हैं। सभी मण्डियाँ सरकारी नियन्त्रण में 
आते से बाजार में माल की कमी नही रहेगी, मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं 
होंगे तथा किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा । 

(5) मुल्यों की गारन्टी---कभी-कभी अच्छी फसल हो जाने से मूल्य बहुत 
अधिक गिर जाने का भय रहता है जिससे किसानों को हानि होती है और भविष्य 
में वह वस्तएँ उत्पन्न करने का उत्साह नही रहता। इसलिए राज्य सरकारें प्रति वर्ष 
न्यूनतम कीमत को गारल्टी देती है जिसके अनुसार यदि वाजार में कीमत निर्धारित 
दर से कम हो जाय तो सरकार निर्धारित दर पर माल खरीदने के लिए बाध्य रहती 
है । पिछले ५-६ वर्षो से खाद्यान्न, गन्ना, पटसन, रूई आदि वस्तुओं के मूल्यों की 
सरकार द्वारा घोषणा की जाती है । इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारित मूल्य से नीचे 
नही गिर सकते क्योंकि निर्धारित भाव से कम होने पर सरकार उन वस्तुओं को 
खरीदने लगती है। 

भारत में खाद्यान्न खरीदने के लिए खाद्यान्न निगम बनाया गया है जो प्रति 
है प्र कुछ खाद्यान्न भण्डार बनाने के लिए निश्चित मूल्य पर खरीदता है। 
गहन कृषि जिला कार्यक्रम 
(पराथाओआंए० 5ह70ए(प्राव 08070 770टा97777०) 

यह कार्यक्रम १६६०-६१ में आनन्‍्त्र प्रदेश, विहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब, 
राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के सात जिलों में लागू किया गया था | इसके बाद 
२६६२-६३ में छह तथा १६६३-६४ में तीन भोर जिले इस कार्यक्रम में शामिल 
कर लिए गये हैं । सन्‌ १६६५-६६ तक यह कार्यक्रम देश में ३०८ विकास खण्डों 
पर लागू था, जिनका क्षेत्रफल देश में कुल जोती जामे वाली भूमि का ५% था। 
इन सभी जिलों को फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से विकसित किया जा रहा है । 
हिमाचल प्रदेश का एक जिला पश्चिमी जर्मनी की सहायता प्राप्त कर ग्हा है। 
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उल्लेखनीय तत््व--गहन क्ृपि कार्यक्रम से तात्पय॑ यह है कि जिन क्षेत्रों में 
भूमि अच्छी है तथा पिचाई की सुविधाएँ पर्याप्त है वहाँ अधिक शक्ति और श्रम की 
सहायता से कृपि विक्रास क्रिया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में गहन कृषि कार्यक्रम 
आरम्भ किये गये हैं वहाँ कुछ विशेष बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है : 
(क) कृषि विकास में पंचायतों का अविकाधिक सहयोग प्राप्त करना चाहिए। 
(ख) प्रत्येक गाँव के लिए कृषि उत्पादन योजना वनानी चाहिए ताकि प्रत्येक 
किसान के लिए भी उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये जा सकें | 
(ग) सहकारी आन्दोलन में सम्पूर्ण गाँव को सम्मिलित कर उसे सबल 
बनाना चाहिए। 
(घ) पशु-पालन तथा दुग्ध-वितरण के कार्यक्रम को विक्तित करना चाहिए । 
(3) प्रत्येक क्षेत्र के लिए फसल योजनाएँ बवायी जानी चाहिए और इन 
फसल योजनाओं को कृषि योजना से संग्रथित करना चाहिए । 
(व) कृषि से सम्बन्धित कार्यक्रम (भरूमि-सुधार, वनरोषण, विचाई आदि) 
आरम्भ किये जाने चाहिए ! 
सन्‌ १६६६-६७ में यह कार्यक्रम १८ जिलों मे लागू था। सन्‌ १६६५-६६ 
में व १६६६-६७ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमश: २६ लाख हेक्टर्स व ३२ लाख 
हेकक्‍्दर्स भूमि थी । 
गहन कृषि क्षेत्रीय कार्य क्रम 
(प्रथाअंए० 3807ए9) 8७७ ?०४/ध77०) 
यह कार्यक्रम तृतीय पंचवर्षीय योजता काल में आरम्भ किया गया । कार्यक्रम, 
सर्वप्रथम सन्‌ १६६४ में देश में चुने हुए जिलों के कुछ विकास खण्डों में प्रारस्भ 
किया गया । इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के ७२ जिलों में ६४६ विकास-खण्ड घात 
की खेती के लिए, ५४ जिलों में ३५६ विकास खण्ड ज्वार-वाजरें की खेती के लिए, 
३० जिलों में २०० विकास खण्ड गेहूँ की खेती के लिए चुने गये है। इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत भी खेती सम्बन्धी विकास कार्य गहन कृषि जिला कार्यक्रम की ही भाँति 
चलाये जाते हैं। दोनों कार्यक्रमों में प्रमुख अन्तर यह है कि विकाध कार्य गहन कृषि 
क्षेत्रीय कार्य क्रम' के अन्तर्गत गहन कृषि जिला कार्यक्रम' को अपेक्षा छोटे पैमाने पर 
चलाये जाते हैं तथा इनमें अपेक्षाकृत व्यय कम होता है । चतुर्थ योजना काल में सम्पुर्ण 
[07 तथा 75 27 क्षेत्रों में कृपि के उच्चतर तरीकों तथा सभी फसलों के उन्नत 
बीजों का प्रयोग करने का लक्ष्य निर्वारित किया गया है । ५ 
कृषि शिक्षा तथा शोध 
[&जराएणवएरदा, ह0एए&॥709 ४४ एऋष5छ5३२८प्त] 
देश में कृषि विकास की उन्नति करने के लिए क्ृपि कार्य में शोच्च करना 
बहुत आवश्यक है ताकि उत्पादन तथा विकास की नवीनतम पद्धति का प्रयोग क्रिय 
जा सके । इसके लिए विद्यालय शोब संस्थान आदि भ्यापित करना आवश्यक है। 


१५० भारतीय आश्थिक प्रशासन 


द्वितीय योजना के अन्त तक भारत में कृषि कॉलेजों की संख्या ५३ थी, जिनमें प्रति 
वर्ष ५,६०० विद्यार्थी प्रशिक्षित होते थे । तृतीय योजना के अन्त तक इनकी संख्या 
प७ और शिक्षण क्षमता ६,२०० विद्यार्थी प्रति वर्ष करने का प्रावधान था प्रन्तु कुछ 
निजी कॉलेज स्थापित होने के कारण अब कृपि कॉलेजों की संख्या ६५ हो गयी है, 
जिनमें ७,५०० विद्यार्थी प्रति दर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं । इसके अतिरिबत देश सें ६ 
कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जा चुके है जिनमें पन्तनगर (उत्तर प्रदेश), 
लुधियाना (पंजाव), उदयपुर (राजस्थान) तथा भुंवनेद्वर (उड़ीसा) कृषि विश्व- 
विद्यालय मुख्य है। चतुर्थ योजना में इन विश्वविद्यालयों के साधन तथा क्रिया- 
शीलता में वृद्धि की जायगी तथा चार नये क्पि विश्वविद्यालय स्थापित किये 
जायेंगे । इन विश्वविद्यालयों में कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमों को विशेष प्रोत्साहन देने 
की व्यवस्था है । 

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिपद्‌, भारतीय क्रपि अनुसन्धान संस्था तथा 
विभिन्न वस्तुतों से सम्बन्धित समितियों के द्वारा कृषि सम्बन्धी शोध कार्य किया जा 
रहा है। इन अनुसन्धानों के फलस्वरूप चावल तथा गेहूँ की नयी किसमें ज्ञात की 
गयी हैं, तथा ज्वार, वाजार और दालों पर किये गये प्रयोग वहुत सफल रहे हैं । 
सक्‍का की कई सुधरी हुई किस्मों की खेती आरम्भ हो चुकी है । रुई, तिलहन, पटसन, 
तम्बाकू तथा मसालों पर शोध कार्य चालू है तथा फसलों के रोग दूर करने सम्बन्धी 
अनुसन्धानों की गति तीज कर दी गयी है । 

उपसंहार--भारत सरकार देश सें समाजवादी अथवा लोकतान्त्रिक समाजवाद 
की स्थापना करना चाहती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जनता के सामान्य अधिकार 
न छीनते हुए एक शोषणहीत समाज का निर्माण किया जायेगा। जहाँ तक कृषि का 
प्रश्न है, शोपण के यन्‍्त्र जमींदार को अधिकारहीन कर दिया गया है और भूमि 
किसान की हो गयी है । सरकार सामान्यतः: कृषि कार्यो में किसी प्रकार का आदेश 
नहीं देती, न ही हस्तक्षेप करती है। जिन मदों में किसान को कठिनाई होती है उनमें 
सरकार विस्तृत सहायता देने का प्रयत्न कर रही है । 

इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं, पंचायत राज तथा सरकारी 
समितियों की समन्वयात्मक नीति के आधार पर कृषि विकास किया जा रहा है और 
जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ उतना धन, प्राविधिक ज्ञान अथवा उपकरण उपलब्ध 
कराने का प्रयत्न किया जाता है। यह नीति लोकतान्त्रिद समाजवाद तथा जन-जन 
की भावना के सर्वथा अनुकूल एवं आदशे है । यदि सरकार अपनी प्रशासन व्यवस्था 
को तनिक कुशल बनाकर घोषित सहायता यथा समय एवं जरूरतमन्द व्यक्ति को देने 
का प्रवन्च कर सके तो देश की कृपि को जड़ता के दलदल से निकालकर समृद्ध 
करने में कोई समय नही लगेगा और यह घरती पुन्रः 'सुजला सुफला शश्य श्यामला' 
वन सकेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नही है * ह 
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यन्त्रीकृत कृषि 
[४७८प्ताररटप्ा0 #5शाटएातएरहा] 

आजकल एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है कि भारतीय कृषि का यन्त्री- 
करण किया जाय या नहीं । इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों का यह मत है कि अन्य 
विकसित देझ्षों की भाँति भारत में गहन खेती की जानी चाहिए, उसमें अधिकाविक 
रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा खेती करने में ट्ूरंबंटर तथा 
अन्य यन्त्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए । इससे खेती की उपज में अत्यधिक वृद्धि 
सम्भव हो सकेगी और देश की कृषि दरिद्रता के दलदल से निकलकर सम्पन्नता का 
सुख प्राप्त कर सकेगी । 

यन्त्रीकरण आवश्यक 

इसके विपरीत, एक दूसरा वर्ग है जो भारतीय क्ृपि के यन्त्रीकरण करने के 
पक्ष में नहीं है। इस वर्ग का विचार है कि यत्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए 
हितकर नहीं होगा । इस पक्ष के तर्क निम्नलिखित हैं : 

(१) भहँँगा--यस्त्रीकरण भारतीय कृषि के लिए बहुत महेंगा पड़ेगा क्योंकि 
एक ट्रैक्टर का कम से कम मूल्य १०,००० रुपये है। कृषि कार्यो में इसका प्रयोग 
२-३ महीने से अधिक नहीं होगा अतः शेप समय में इतनी महँगी वस्तु वेकार पड़ी 
रहेगी । यदि सरकारी समितियों द्वारा भी ट्रैक्टर दिये जायें अथवा सहकारी आधार 
पर द्वैक्टर खरीदे जायें तो भी वह बहुत महंगे पड़ेगे । 

यस्त्रीकरण एक और दृष्टि से भी महँगा पड़ेगा। ट्रैक्टर चलने के लिए 
पैट्रोल तथा डीजल तेल वी आवश्यकता पड़ती है जो भारत में अमरीका से दुभुवा 
महेँगा है । इसके अतिरिक्त, भारत में न तो ट्रैक्टर यथेष्ट सख्या में निरमित होते हैं 
और न ही ययेष्ट मात्रा में तेल तथा पैट्रोल उपलब्ध होता है । अतः खेती में प्रयोग 
करने के लिए इन्हें अधिक सात्रा में आयात करना पड़ेगा जिससे देश को विदेशी 
विनिमय की स्थिति में अधिक कठिनाई उत्पन्न होगी ! 

(२) दूढ-फूट की मरस्मत--क्ृषि का यन्त्रीकरण करने से एक अन्य कठिनाई 
का सामना करना पड़ेगा, वह यह है कि ट्रैक्टरों के खराब होने पर उन्हें नगर में 
मरम्मत के लिए ले जाना बहुत असुविधाजनक होगा क्योंकि देश के प्रत्येक भाग में 
तो द्ैक्टर अथवा अन्य यन्त्रों की मरम्मत करने के लिए भिस्त्रीखाने स्थापित करना 
सम्भव नहीं होगा । 

(३) ट्रैक्टर बनाम बेल--उपर्युकतत कठिनाइयों के अतिरिक्‍त ट्रैक्टर वेल को 
भाँति गोवर या मूत्र की खाद नहीं देता अतः किसानों को खाद सम्पूर्ण रूप से अलग 
से खरीदनी होगी। रासायनिक खाद गोबर की अपेक्षा बहुत महँगी भी है तथा 
देश की सम्पूर्ण भूमि के लिए उसकी पूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। यदि आवश्यक मात्रा 
में रासायनिक खाद भी विदेशों से आयात की जाय तो इसका तात्परय यह होगा कि 
अन्त्रीकरण पूर्णतः विदेशी साधनों द्वारा ही सम्पन्न किया जा सकेगा क्योंकि ट्रंव्टर 
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पंट्रोल, डीजल तेल तथा रासायनिक खाद विदेश्ञों से आयात करने पड़ेगे । इससे देश 
की विदेशी भुगतान स्थिति पर अत्यधिक भार पड़ने की आशंका है। 

(४) प्रयोग हानिकारक--कृपि विज्ञेपज्ञों का यह मत है कि ट्रैक्टर भूमि 
को अत्यधिक गहरा खोद देता है और भूमि में स्थित फंगी तथा बेक्‍्टीरिया जैसे 
उपजाऊ तत्त्वों का नाश कर देता है। इसके एक-दो वार में ही भूमि की सम्पूर्ण 
जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है, फलत: उसे पूनर्जीवन देने के लिए हर बार पहले 
से अधिक खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार भूमि पर खेती करना 
निरन्तर अधिक खर्चीला काम होता जाता है । 

(५) कम फसलें--रिचर्ट प्रेग का मत है कि भूमि जीवन शक्ति बनाये 
रखने के लिए प्रायः कई प्रकार की फसलें एक साथ (उदाहरणतः अन्न के साथ दालें) 
बोयी जाती है जिससे एक फसल द्वारा नष्ट किये गये तत्त्वों की पूर्ति दूसरी फसल 
द्वारा दिये गये तत्त्वों से हो जातो है | यह क्रम यन्त्रीकृत क्ृपि-व्यवस्था के अन्तगंत 
सम्भव नही है क्योकि इसकी व्यवस्थानुसार एक बहुत बड़े खेत में एक ही प्रकार की 
फसल वोयी जाती है जिससे भूमि निवेल हो जाती है और उसमें विनाशकारी जीव- 
जन्तु तथा कीटाणु उत्पन्न हो जाते है। 

(६) प्रयोग में कठिनाई--णैसा कि इससे पूर्व लिखा जा चुका है, भारत में 
भधिकाश खेत बहुत छोटे है अतः उनमें ट्रंक्टरों द्वारा खेती तथा अन्य यस्‍्त्रों द्वारा 
फसल की क्टाई न तो सम्भव ही है और न उपयुक्त । अतः भारतीय कृषि में यन्त्री- 
करण अपनाना उपादेय नहीं कहा जा सकता । 

(७) अत्यधिक बरबादी--यन्त्रीकृत खेती के सम्बन्ध में यह भी कहा गया 
है कि फसल को काटने वाले यन्त्र-उपकरण फसल का पूरा भाग काट लेने में समर्थ 
नहीं है । उनके द्वारा फसल का कुछ भाग सदा पौधों पर ही छूट जाता है जिससे 
कृपक को हानि होती है । 

(८) वेरोजगार--भारत जैसे जनाधिक्य वाले देश में यन्त्रीकृत खेती अपनाने 
का तात्पर्य यह होगा कि देश के वहुत से किसान वेरोजगार हो जायेगे । जब तक 
अतिरिक्‍त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था न की जाय, यन्त्रीकरण करना 
सवंथा अनुचित होगा । 
यन्त्रीकरण के लाभ 


रासायनिक खाद तथा यन्त्रीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 
इनके सहयोग से कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार 
खाद्यान्न तथा कच्चे माल की कमी का अन्त किया जा सकता है । यह बात सेद्धान्तिक 
दृष्टि से सही हो सकती है किन्तु वास्तव में सर्वथा सत्य नहीं है । 

कोटाणु एवं रोगों से मुवित--यन्त्रचालित कृषि एवं रसायनों के प्रयोग के 
#ग्वन्ध में दूसरा प्रतलित हऊम यह है कि. इन्वी रुह्ययता से फसलो के रोग तथा 
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कीटाणुओं को नष्ट किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में कैलीफोनिया विश्वविद्यालय 
के कृंपिशास्त्र के डीन फ्रीवोर्न का मत उल्लेखनीय है । उवका कथन है : 

“कीटाणुओं को नष्ट करने वाले रसायनों का निरन्तर प्रयोग करते रहने 
पर भी अमरीका में कीड़ों तथा कीटाणुओं द्वारा प्रति वर्ष लगभग ४ अरब डालर 
मूल्य की फसलें नष्ट कर दी जाती हैं ! इसके अतिरिक्त फंगी तथा अन्य रोग भी 
लगभग ४ अरब डालर मूल्य की फसलें नष्ट करने के लिए उत्त रदायी हैं ।” 

इससे स्पष्ट है कि रासयनिक खाद तथा रसायन तत्त्व कृषि फसलों की उत्पत्ति 
तथा विकास के लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं और वह प्राकृतिक विनास को रोकने में 
विशेष सफल नहीं हो सके है | इसके विपरीत, रसायन तथा यन्त्रीकृत उपकरणों द्वारा 
उत्पन्न पदार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से उतने उपयोगी तथा पुष्टिकारक नहीं होते जितने 
कि प्राकृतिक रीतियों द्वारा उत्पन्न पदार्थ होते हैं । 

कौन-सा सार्ग उचित है ?--ऊपर दिये विचारों से स्पष्ट है कि भारत की 
परिस्थितियों एवं साधनों का ध्यान रखने हुए भारत के लिए कृषि की प्राकृतिक 
रीतियों का प्रयोग करना ही अधिक उचित है। जहाँ तक उत्पादन में वृद्धि करने का 
प्रश्त है, उत्तम बीज, कस्पोस्ट तथा गोबर की खाद, फसलों के अदल-बदल, भू शत 
के ह्वास में रोक तथा सिंचाई की यथेष्ट सुविधाओं के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति की 
जा सकती है। 

चेस्टर वोल्स का कथन है कि जापान में प्रत्येक व्यक्ति हाथ से खेती करता 
है और यह काये इस सावधानी से किया जाता है कि कोई भी पौधा नष्ट नहीं हो 
सकता । फलत: जापान में प्रत्ति एकड़ उत्पादन अमरीका से अधिक है। आगे चलकर 
वह कहते हैं कि भारत में, “जब तक स्थानीय उद्योग का विकास सम्पूर्ण प्रामीण 
जनता को रोजगार देने लायक न हो जाय, कृषि का यम्त्रीकरण, जिसका मुख्य 
उद्दृश्य भ्रम में बचत करता होता है, अधिकांश क्षेत्रों में अवाथिक प्रमाणित होगा । 
बलों फी एक अच्छी जोड़ी को अतिरिक्‍त पुर्जो तथा गेसोलीन की आवश्यकता 
नहीं होती, उसके खराब होने का भय बहुत कम होता है तथा वह प्रचुर मात्रा में खाद 
उत्पन्न करती है ।” 

वोल्स के शब्दों में, भारतीय ग्रामीण अ्थेतस्त्र का वास्तविक समाधान 
उभरता हुआ प्रकट होता है। सावधानीपुर्वक जापानी अनुकरण से की गयी खेती 
भारत के निधन, अशिक्षित, किन्तु परिश्रमी किसान के लिए निश्चय ही अधिक 
उपयुक्त है और यदि उसे कृषि सम्बन्धी सामान्य सुविधाएं सुलभ करा दी जायें तो 
वह निश्चय ही अपना और देश का भाग्य बदल सकता है । 

फसलों का बीमा 
[0४07 ॥ाडएए एप 
अमरीका, ब्रिटेच तथा कुछ अन्य देशों में फसल के बीमा की व्यवस्था है ! 
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इसका तात्पय यह है कि बीमा कम्पनी किसान को फसल की एक निश्चित मात्रा की 
गारण्टी देती है और फसल कम होने पर उसकी क्षति-पूति करती है। इस गारण्टी के 
लिए किसान कुछ बीमा शुल्क देने का उत्तरदायी होता है । 

भारत मे फप्नलो के बीमे की प्रथा प्रचलित नही है क्योंकि : 

(१) फसलें मानसून के कारण अनिश्चित रहती है, 

(२) सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, 

(३) कपि-पद्धतियाँ यथेष्ट विकसित्त नहीं हैं, 

(४) कृषि एक व्यवसाय न होकर केवल जीवन-तिर्वाह का साधन है, और 

(५) किसान तिर्धत है, उसे बीमा का शुल्क (थधंप्रा)) चुकाने में बहुत 
कठिताई होती है । 

पंजाब में प्रयोग--उपरयुक्त सब॒ कठिनाइयों के होते हुए भी पजाव में फसल 
बीमा योजना लागू की गयी है। यह योजना प्रारम्भ मे केवल ६ जिलों में १२ केन्द्रों 
में प्रयोगात्मक रूप में संचालित की जा रही है। इन केन्द्रों में १००-१०० ग्राम है 
और अधिकतर विकास खन्‍्टडों में है । आगामी दो वर्षों में ६ जिले और सम्मिलित 
करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। प्रारम्भ में वीमा योजना केवल चार 
फसलों अर्थात्‌ गेहूँ, चना, रई तथा गन्ने पर लागू की गयी है और यह लागू किये जाने 
व॒ले क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। इस योजना द्वारा बाढ़, भोले, सूखा, टिड्‌डी दल 
अथवा अन्य जीव-जल्तु तथा मनुष्य के नियन्त्रण मे न होने वाली प्रत्येक दुर्घटना के 
वरुद्ध वीमा किया गया है और सरकार इन घटवाओं से उत्पन्न हानियों की क्षति-पूर्ति 
करने के लिए उत्तरदायी है । 

क्षति-पूुरतति--सरकार केवल उन परिस्थितियों मे क्षति-पूर्ति की व्यवस्था करेगी 
जबकि बीमा किये गये केन्द्र की फसल की औसत उत्पत्ति प्रमाणित उत्पत्ति के ७५ 
प्रतिशत से भी कम होगी । प्रत्येक किसान को अवनी सारी भूमि (जिसमें फतल बोयी 
गयी है) का बीमा करवाना पड़ेगा और निर्धारित शुल्क चुकाने पड़ेंगे। प्रारम्भ में 
प्रत्येक क्षेत्र का पाँच वर्ष के लिए बीमा किया जायगा । भारत सरकार इस योजना 
पर आने वाली कुल लागत का ५० प्रतिशत वहन करेगी । 

पंजाब में भाकरा नहरों के कारण अधिकांश क्ृपिन्‍्योग्य भूमि विचाई के 
अन्तगंत आ गयी है और वहाँ की कृषि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक विकत्ित 
भी है। अतः सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसल बीमा योजना लागू करने में विशेष जोखिम 
नहीं है । देश के अन्य भागों में यह योजना लागू करने से पूर्व बहुत-सी सुविधाओं की 
व्यवस्था करना आवश्यक होगा । 

अभ्यास प्रदत 


१. भारतीय कृषि की विद्येपताएँ लिखिए। उसमें राज्य का हस्तक्षेप व्यों 
आवश्यक है ? 
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२. योजना काल में भारतीय कृषि नीति की मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए । 

३. नयी कृषि नीति से क्या तात्पये है? उसके मूल तत्त्वों का संक्षिप्त ब्यौरा 
ही 5 ॥ 

“४: भारत में हरित क्रान्ति पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 

(संकेत-.-नयी कृपि नीति के कारण ही हरित क्रान्ति हुई है, उसमें उत्पादन 
सस्वन्धी सभी बातें लिखिए) 

५. टिप्पणी लिखिए : 
फसल बीमा, गहन जिला कृपि कार्यक्रम, गहन कृपि क्षेत्रीय कार्यक्रम । 
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मुक्त व्यवस्था क्यों ? 

प्राचीन अर्थज्ञास्त्रियों का मत था कि सरकार को आथिक कार्यों में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए | उद्योग तथा व्यवसाय की स्थापना तथा विकास लोगों के मुक्त 
साहस पर छोड़ देना चाहिए । किन्तु उस समय के शासक राजा, महाराजा या नवाब 
होते थे। उनका जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता था क्योंकि उनका 
चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता था | ये शासक अपने आपको ईश्वर का प्रति- 
निधि समभते थे, इसलिए जनता के लाभ के लिए इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
था । अतः जो कुछ व्यवसाय या उद्योग स्थापित होते थे वह जनता के प्रयत्न से ही 
होते थे । 

बदलती हुई स्थिति--वतंमान युग में परिस्थितियाँ बदल गयी हैं । संसार 
के प्रायः सभी देशों में राजाओं, महाराजाओं या नवाबों का शासन समाप्त हो गया 
है । अधिकांश देशों में जनता द्वारा चुने हुये शासक हैं जो चुनाव से पहले विभिन्न 
प्रकार के वायदे करते हैं। इन वायदों को पूरा करना उन व्यक्तियों का कत्तंव्य होता 
है। इस दृष्टि से प्रजातन्त्रवादी शासन में सरकार को वह सव कार्य करने पड़ते हैं 
जो जनता के आथिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
सरकार को न केवल ओखद्योगिक विकास में हस्तक्षेप करना पड़ता है बल्कि उसमें 
सक्रिय सहयोग देना पड़ता है । 
भारत में उद्योगों की स्थिति और महत्त्व 

जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ था, हमारी औद्योगिक स्थिति बहुत खराब 
थी । देश में उद्योगों का प्रायः अभाव था । यह कहा जाता है कि उस समय देश में 
इस्पात का एक श्रेष्ठ पिन भी नहीं बनता था । पटसन तथा वस्त्र बनाने की अनेक 

१५६ 
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भौद्योगिक इकाइयाँ थीं जिनमें से अधिकतर पर विदेशियों का स्वामित्व था। सरकार 
की कोई औद्योगिक नीति नहीं थी । 

किन्तु आजादी के वाद सरकार ने भारत के भौद्योगिक विकास को विशेष 
महत्त्व दिया जिसके निम्नलिखित कारण हैं : 

(१) विकास का वातावरण--जब देश में उद्योगों की स्थापना की जाती है 
तो विकास का वातावरण बनता है, देश में कुछ आधिक हलचल होती है, लोग 
सक्रिय होते हैं, पू जी का आवागमन आरम्भ होता है और ऐसा लगता है कि जनता 
नींद से जाग रही है। यह हलचल बौर सक्रियता देश के कुल विकास के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण होती है । 

(२) कृषि विकास--वतंमान युग में पुराने ढंग की रूढ़िवादी खेती को पसन्द 
नहीं किया जाता | ट्रैक्टर, पम्पिग सेट, व्यू व बेल, फसल वोने और काटने की मशीनें 
तथा रासायनिक झाद और जन्तुनाणक पदार्थों का प्रयोग अब साधारण हो गया है । 
प्रश्न यह है कि यह सव साधन कहाँ से प्राप्त होते हैं ? सभी प्रकार की मशीनें, कल- 
पुर्जे तथा खाद और जन्तुनाशक ओऔपधियाँ आधुनिक ढंग के कारखानों में वनायी 
जाती हैं। अत: खेती के आधघुनिकीकरण तथा तीत्र विकास के लिए उद्योगों का 
विकास अत्यन्त आवश्यक है । 

(३) रोजगार--भारत जैसे देश में, जहाँ खेती पहले ही अलाभदायक है, 
वेरोजगारी की समस्या अत्यन्त ग्रम्भीर है | खेती में अधिक व्यक्तितयों को रोजगार 
देना सम्भव भी नहीं है। अतः अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए बढ़े, 
मध्यम आकार के तथा लघु उद्योग काफी संख्या में स्थापित करता बआावश्यक है । 

(डै) आय में वृद्धि--उद्योगों के विकास में प्रायः मशीन तथा विजली का 
प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन तेजी से वढ़ता है । इससे राष्ट्रीय आय में भी 
तेजी से वृद्धि होती है। अन्य क्षेत्रों का विकास धीमा होता है और उनसे जाय में 
विशेष वृद्धि नही होती ! 

(५) सामाजिक चेतना--उद्योगों की स्थापवा और विकास के कारण देश के 
विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्ति (मजदूर जौर अधिकारी) काम करने के लिए एक 
स्थान पर मिलते हैं । इससे समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मो, तम्प्रदायों आदि 
के व्यक्तियों को आपस में मिलने जौर रहने का अवसर मिलता है | परिणामस्वरूप 
राष्ट्रीय एकता सवल होती है और “हम सव एक देश के नागरिक हैं” इस तथ्य की 
चेतना बढ़ती रहती है । 

६) सरकार की कत्त व्यनिष्ठा में बृद्धि---ओऔद्योगिक विकास का क्रम जब 
बारम्भ होता है तो परिवहन के साधनों की आवश्यकता बढ़ती है, सड़क, विजली, 
पायी तथा चिकित्सा की चुविधाजों की आवश्यकता बढ़ती है और इन आवश्यकताओं 
के प्रति सरकार को बार-बार सजग किया जाता है। इस प्रकार सरकार, जो पहले 
समाज की आवश्यकताओं के प्रति विशेष जागरूक और क्रियाशील नहीं थी, 
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औद्योगिक विकास के कारण अधिक सजग, सतक ओर सक्रिय हो जाती है। इस 
प्रकार औद्योगिक विकास सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय नही रहने देता | उद्योगों 
की नित नयी उठने वाली समस्याएँ सरकार को भी अधिक कान्तिकारी नीतियाँ 
अपनाने के लिए बाध्य कर देती है । 

औद्योगिक विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप क्यों और कितना ? 

भारत मे प्रजातान्त्रिक समाजवाद की स्थापना का निश्चय किया गया है । 
अत सरकारी नीतियों मे एक ओर तो जन-भावना का ध्यान रखा जाना आवश्यक 
है, दूसरी आर आ्थिक विषमता तथा प्रादेशिक असन्तुलनों को कम करना अनिवाये 
है। इन उद्देश्यो की सफलता के लिए सरकार को सक्रियता से कदम उठाने पड़ेंगे 
और ओऔद्योगिक विकास में हस्तक्षेप (नियन्त्रण तथा सहायता) करना पड़ेगा । यह 
हस्तक्षेप निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है : 

।१) पूंजी और साहस--भारत में औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त मात्रा 
मे पूंजी की सदा कमी रही है। उद्योगों का अनुभव न होने के कारण भारतीय 
उद्योगपतियों मे साहस का भी अभाव रहा है अत नयी औद्योगिक इकाइयों की 
स्थापना सीमित ही रही है । इसलिए पूजी और औद्योगिक साहस अभाव की पूर्ति 
के लिए सरकार द्वारा कदम उठाया जाना आवश्यक है। 

(२) तकनीकी जानकारी--विकासशील देशो मे प्रायः तकनीकी जानकारी का 
अभाव रहा है। इसलिए उद्योगों के नये क्षेत्रों मे पू जी और साहस नही जुटाया जा 
सका । भारत में भी प्राय यह स्थिति रही है। अतः सरकार के सहयोग और सक्रिय 
सहायता बिना औद्योगिक विकास सम्भव नहीं था। अब भी तकनीकी जानकारी 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही है। सरकारी सहयोग से तकनीकी जानकारों को 
विदेशों से प्राप्त किया जा सकता है । 

(३) लम्बे प्रसव काल वाले उद्योग--कुछ उद्योग ऐसे होते है जिनका प्रसव 
काल बहुत लम्बा होता है अर्थात्‌ उनको स्थापित करने मे बहुत समय लगता है तथा 
उनसे लाभ [या उत्पादन भी) बहुत देर से मिलने लगता है। इस्पात उद्योग, भारी 
रसायन, भारी इजीनियरी आदि उद्योगों मे बहुत समय तक पूंजी बन्द पड़ी रहती है 
क्योंकि वह उद्योग ७ से दस वर्ष बाद लाभ देने लगते है । ऐसे उद्योगो मे सरकार को 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे पूजी लगानी पडती है या प्रारम्भिक वर्षो मे अनेक प्रकार 
की सहायता करनी पड़ती है। 

(४) सन्तु लित विकास के लिए---निजी पूजीपत्ति प्रायः ऐसे केन्द्रो या स्थानों 
पर उद्योग स्थापित करते है जहाँ विकास करना सरल है और सभी प्रकार की 
सुविधाएँ आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति मे आथिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
प्रदेश तो वहुत समय तक पिछडे हुए ही रह जाते है । एक प्रजातन्त्रीय समाजवादी 

देश में पिछड़े हुए प्रदेशो का आर्थिक विकास (करने मे पहल करना आवश्यक है 
वाकि यह भाग अन्य भागों के समान आ जायें। अत; सरकार द्वारा इन क्षेत्रों मे 
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उद्योग स्थापित कर दिये जाते हैं क्योंकि सरकार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, 
पिछड़े हुए भागों का आथिक विकास करना है । 

(५) एकाधिकार पर रोक --विकासशील देशों में प्रायः शक्तिशाली प्‌जी- 
पति नये-तये उद्योग स्थापित कर उत्त पर एकाधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार धीरे- 
घीरे राष्ट्रीय भाय तथा आर्थिक सत्ता का कुछ हाथों में संकेन्द्रण होने लगता हैं। भारत 
में उद्योगों की लाइसेंस नीति कुछ इस प्रकार की रही है कि आशिक जत्ता धीरे-बीरे 
इने-गिले हाथों में संकेन्द्रित हो गयी है । इस रोकने के लिए सरकार का वाल्तविक 
हस्तक्षेप होना आवश्यक है । 

(६) समाजवाद के लिए--भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का 
लक्ष्य अपनाया गया है। समाजवाद में उत्पादन के तत्त्वों पर सरकार का स्वामित्व 
नहीं तो उचित नियन्त्रण करना तो अत्यन्त आवश्यक है ताकि वितरण और उत्पादन 
का ठाँचा सरकारी नीतियों के भनुसार वत सके । 
भारत सरकार की औद्योगिक नीति 

आजादी से पहले भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रयत्न 
नही किया। विदेशी सरकार ने भारत के औद्योगिक विकास की इतनी अवहेलना की 
कि न तो स्वयं कोई उद्योग स्थापित किये, न भारतवासियों को उद्योग स्वापित करते 
का प्रोत्साहन दिया। इसलिए उद्योगों सम्बन्धी चीति निर्धारित करने की बात 
सोचना ही व्यर्थ था । यदि ब्रिटिश शासन की कोई औद्योगिक नीति थी तो यह थी 
कि भारत में औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रयत्न नही दिया जाय। जो कुछ 
उद्योग लगाये गये उनमें से अधिकाग विदेशियों द्वारा लगाये गये और उनके लाखों 
रुपये के लाभ प्रति वर्ष अपने देश में ले जाते रहे | भारतवासियों द्वारा स्थापित 
उद्योगों का अंग्रेजी शासन ने सक्रिय विरोध किया अथवा उपेक्षा के मीठे जहर से 
उन्हें नष्ट करने का प्रयत्त किया । 

१६४८ का औद्योगिक नीति प्रस्ताव 

आजादी प्राप्त करने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने अपने औद्योगिक विकास 
का निश्चय किया और ६ अप्रेल, १६४८ को भारत के तत्कालीन उद्योग मन्त्री डा० 
श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा की । इस घोषणा को 

१६४८ का औद्योगिक नीति प्रस्ताव कहा जाता है।इस प्रस्ताव की मुख्य वातें 
निम्नलिखित थी : 

(१) उद्देह्य--औद्योगिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित्‌ किये गये : 

(0) ऐसे समाज की रुचता जिसमें सब नागरिकों को समान अवसर तथा 
न्याय प्राप्त हो सके । 


(४7) बतंमान घन के वितरण के स्थान पर नये घन का उत्पादन कर उसके 


उचित वित्तरण की व्यवस्था करना । 
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इस प्रकार औद्योगिक नीति का उद्देश्य अधिक उत्पादन तथा न्यायपूर्ण 
वितरण रखा गया। 

(२) उद्योगों का वर्गीकरण--तलये उद्योगों का विकास सरकार द्वारा किया 
जाता चाहिए या इस काम को निजी क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए, यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
था जिस पर उचित निर्णय लेना बहुत आवश्यक था। अत' सरकार ने देश के सारे 
उद्योगों को निम्नलिखित चार वर्गों में बॉट दिया : 

() सरकार का एकाधिकार--पहले वर्ग में ऐसे उद्योगों को सम्मिलित 
किया गया जिनके विकास का सरकार को एकाघिकार दिया गया । इस वर्ग में (क) 
अस्व-शस्त्रों का निर्माण, (ख) अणु-शक्ति का उत्पादन तथा नियन्त्रण, तथा (ग) रेलवे 
परिवहन । इन उद्योगों में निजी प्‌ूंजीपतियों को रकम लगाने की मनाही कर दी गयी । 

(7) जिनके और आगे विस्तार का अधिकार केवल सरकार को दिया 
गया--दूसरे वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया जो उस समय निजी पूजीपतियों के 
अधिकार में थे । इन उद्योगों की जो इकाइयाँ उस समय पूजीपतियों के हाथ में 
थीं उन पर पू जीपतियों का अधिकार बना रहने दिया गया किन्तु यह व्यवस्था की 
इन क्षेत्रों का आगे विस्तार केवल सरकार ही कर सकेगी । 

इस श्रेणी में कोयला, लोहा तथा इस्पात, हवाई जहाज तिर्माण, समुद्री 
जहाज निर्माण, टेलीफोन, तार तथा बेतार सम्बन्धी सामान का उत्पादन और खनिज 
तेल को सम्मिलित किया गया । इन उद्योगों के बारे में तीन बातें मुख्य थी : 

(क) इन उद्योगों में वयी इकाइयाँ केवल सरकार द्वारा ही स्थापित की जा 
सकती थीं । 

(ख) इन उद्योगों में पहले से कायंशील इकाइयों को दस वर्ष का समय देने 
की घोषणा की ययी । दस वर्ष बाद इसका राष्ट्रीकरण किया गया तो उसका उचिशु 
मुआवजा देने की व्यवस्था होगी । 

(ग) सरकार द्वार स्थापित उद्योगों का प्रवन्ध सरकारी तिगमों द्वारा चलाया 
जायेगा ! 

(#) सरकार द्वारा नियन्त्रित उद्योग--तीसरे वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा 
गया जितका नियन्त्रण राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। इस श्रेणी में १८ उद्योग रखे 
गये जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं : 

नमक, मोटर, ट्रैक्टर, विजली, इन्जीनियरी, भारी रसायन, दवाएँ, खाद, 
पावर अल्कोहल, रबड़, सीमेंट, चीनी, कागज, सूती वस्त्र, वायु परिवहन, जल 
परिवहन । 

यह उद्योग ऐसे है जिनमें अधिक पूजी तथा ऊँचे तकनीकी ज्ञान की आव- 
श्यकता होती है । इन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया किन्तु इन पर 
सरकारी नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी । सरकार को यह अधिकार भी दिया गया 
कि वह चाहे तो इन उद्योगों से सम्बन्धित नयी इकाइयाँ स्थापित कर सकती है। 
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(५) निजी क्षेत्र--शेप सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गये | इन 
उद्योगों पर सरकार के सामान्य नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी । 

(३) कुटोर तथा लघु उद्योग-- औद्योगिक नीति प्रस्ताव में कुटीर उद्योगों के 
विकास पर विशेष जोर दिया गया ताकि कम पूजी द्वारा अधिक व्यक्तियों को 
रोजगार दिया जा सके। 

(४) तठकर नीति--प्रस्ताव में यह कहा गया कि सरकार ऐसी तटकर 
नीति अपनायगी जिससे भारतीय उद्योगों को विदेशी स्पर्डा से बचाया जा सके । 
उसका भार साधारण नागरिक (उपभोक्ता) पर भी नहीं होना चाहिए । 

(५) कर नीति-प्रस्ताव में यह घोषणा की गयी कि कर नीति में ऐसे 
परिवर्तन किये जायेंगे कि देश में पूजी लगाने को प्रोत्साहन मिले किन्तु आर्थिक 
सत्ता के संकेन्द्रण को रोका जायेगा । 

(६) श्रम नीति--श्रमिकों की मजदूरी तथा आवास सम्बन्धी समस्याओं का 
समाधान करने की घोषणा की गयी और श्रमिकों को उद्योगों के प्रवन्ध में प्रति- 
निधित्व देने को घोषणा की गयी । 

(७) विदेशी पृ जी--प्रस्ताव में कहा गया कि आ्थिक विकास के लिए 
विदेशी पूजजी को प्रोत्साहित किया जायगा किन्तु उद्योगों पर नियन्त्रण भारतीय 
व्यवसायियों का ही बनाये रखने का प्रयत्न किया जायेंगा। 

१६४८ की भौद्योगिक नीति की आलोचना 

औद्योगिक नीति प्रस्ताव का मिश्रित स्वागत किया गया। कुछ व्यक्तियों ने 
इसे प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद वतलाया जबकि कुछ व्यक्तियों ने इसे ढिलमिल एवं 
अस्पष्ट नीति की संज्ञा दी । इस नीति की मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित थी : 

(१) मिश्नित अर्थ-व्यवस्था--इस प्रस्ताव में एक मिश्चित अर्थ-व्यवस्था को 
अपनाने का निश्चय किया गया था। (इसे मिश्चित इसलिए कहा जाता है कि कुछ 
उद्योग सरकारी क्षेत्र में, कुछ केवल सरकारी नियन्त्रण में तथा शेप निजी क्षेत्र के 
लिए निर्घारित कर दिये गये थे)। अनेक व्यक्ति देश में समाजवादी व्यवस्था लाना 
चाहते ये, उन्होंने इसे पसंद नहीं किया । 

(२) प्रजो वितियोग में हानि---भारत में उस समय उद्योगों में बहुत अधिक 
पू जी लगाने की आवश्यकता थी। पू जीपतियों का यह मत था कि इस नीति से पूजी 
लगाने के प्रति कोई उत्साह उत्पन्न नही होता । वास्तव में, नयी पू जी का विनियोग 
प्राय: बन्द हो गया । 

(३) राष्ट्रीयकरण का भय--ओऔद्योगिक नीति प्रस्ताव में यह कहा गया था 
कि सरकार दस वर्ष बाद उद्योगों को सरकारी स्वामित्व मे ले सकती है। इससे 
उद्योगपतियों में भय उत्पन्न हो गया औौर उद्योगों का विकास रुक गया । 

(४) उत्पादन को महत्त्व - औद्योगिक नीति भ्रस्ताव में उत्पादन वृद्धि को 
विशेष महत्त्व दिया गया था जो सर्वंधा उचित था किन्तु वितरण के सम्बन्ध में कोई 

११ 


१६२ भारतीय आथ्िक प्रशासन 


स्पष्ट नीति नहीं अपनायी गयी । वास्तव में उत्पादन के साथ-साथ वितरण की रूप- 
रेखा भी तेयार करनी आवश्यक है । 

(५) अस्पष्ट एवं असन्तोीषजनक--सरकार की इस नीति पर अस्पष्टता का 
आरोप लगाया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, श्रमिकों का प्रबन्ध तथा लाभ में 
हिस्सा आदि की बातें कर सरकार ने समाजवादी होने का दावा किया किन्तु आय कर 
में छूट देकर तथा करों की चोरी को सहन कर सरकार ने पूजीपति वर्ग को संतुष्ट 
करने का प्रयत्त किया । यह दोहरी नीति किसी भी दिशा में ले जाने में समर्थ 
नहीं थी । 

एक सम्नन्वयवादी तथा सन्तुलित नौति-- औद्योगिक नीति प्रस्ताव में जिस 
नीति की घोषणा की गयी वह एक प्रकार वी उदार समाजवादी व्यवस्था थी। उस 
समय देश मे नये-नये उद्योग स्थापित करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने की आव- 
एयक्ता थी । इन दोनों दृष्टिकोणों से इस नीति को सर्वेथा उपयुक्त कहा जा सकता है । 
उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम १६५१ 

सन्‌ १६१८ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए 
अक्टूबर १६५१ में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसे ८ मई, १६५२ 
को लागू क्रिया गया । इस कानून में उद्योगों के पंजीयन की व्यवस्था की गयी | देश 
में कोई भी नयी औद्योगिक इकाई सरकार से लाइसेंस लिए बिना स्थापित नहीं की 
जा सकती थी । इस कार्य के लिए एक लाइसेंस समिति की स्थापना वी गयी। 
उद्योगों के विवास तथा नियमन के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक 

केन्द्रीय सलाहकर समिति भी बनायी गयी । 

इस अधिनियम द्वारा सरकार को अपनी नीति पालन करने का अवसर मिल 
गया क्योंकि सरकार ऐसी औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस देने से मना कर सकती 
थी जो देश के हित में नहीं हों या सरकारी नीति के अनुकूल नहीं हों । 

इस अधिनियम द्वारा उद्योगों का क्रिसी खास क्षेत्र में संकेनद्रण भी रोका जा 
सकता था | इस प्रकार प्रादेशिक सन्तुलन का लक्ष्य भी पूरा करना सम्भव था । 
१६५६ की नयी औद्योगिक नीति 

सन्‌ १६४८ की औद्योगिक नीति की घोषणा होने के पश्चात्‌ देश की आथिक 
राजनीतिक नीतिय्ों में अनेक परिवतेन हो गये जिनके कारण १६५६ में नयी औद्यो- 
गिक नीति की घोषणा की गयी । 

उह -प--सन्‌ १६५६ की औद्योगिक नीति के उद्देश्य निम्नलिखित थे : 

(१) आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना तथा औद्योगिक विकास की गति 
तेज करना, 

(२) लोक क्षेत्र कः विस्तार करना, 

(३) सरकारी क्षेत्र को सवल वनाने में सहायता करना, 

(४) एकाधिकार तथा आधिक सत्ता के संकेन्द्रण को रोकना, 


राज्य और उद्योग १६३ 


(१) अय तथा सम्पत्ति की असमासता को कम करना । 

वास्तव में काँग्रेस के अबवडो सत्र में समाजवादी नीति अपनाने का प्रस्ताव . 
पास किया गया था । १६५६ वी बौद्योगिक नीति इस प्रस्ताव को लागू करने का 
प्रयत्न मात्र था । 

ओऔद्योगिक्त नीति के मुख्य तत््व---१ ९५६ की औद्योगिक नीति के मुख्य तत्त्व 
निम्नलिखित हैं : 

(१) उद्योगों का वर्गकरण--सारे उद्योगों का वर्गीकरण तीन भागों में 
किया गया : 

() अनुसूची अ --इसमें उन उद्योगों को सम्मिलित किया गया जो १६४८ 
की औद्योगिक नीति की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में थे । इन उद्योगों को विकसित 
करने की जिम्मेदारी पूर्णतः: सरकार पर डाली गयी। 

बनुसूची अ में १८ उद्योग सम्मिलित किये गये हैं ।! इनमें जो इकाइयां मिजी 
क्षेत्र में चल रही थीं उनका विकास निजी क्षेत्र द्वारा क्रिया जा सकता था। इममें 
नयी इकाइयाँ स्थापित करते समय सरकार निजी क्षेत्र का सहयोग ले सकती थी 

(7) अनुसूची ब/--इस अनुसूची में १२ उद्योग सम्मिलित हैं जो घीरे-धोरे 
राज्य के स्वामित्व में आ जायेंगे। इनमें नयी इकाइयाँ सरकार द्वारा ही स्थापित 
करने की व्यवस्था की गयी । 

(7) अन्य- शेप उद्योगों को तीसरी श्रेणी में रखा गया और इनकी 
स्थापना और विक्रास का काम निजी साहस पर छोड़ा गया । प्तरकार भी इनमें से 


कोई उद्योग स्थापित कर सकती है । 
(२) कुटीर एवं उद्योग--इतको विशेष सहायता देकर विकसित करने का 


निर्णय किया गया । 


१ अनुसूची “अ' में निम्नलिखित उद्योग हैं--अस्त-शस्त्र, अगु-शक्ति, लोहा व 
इस्पात, लोहे व इस्पात की भारी ढलाई व तैयारी, भारी मशीनें, भारी बिजली के 
यन्त्र, कोयला व लिगनाइट, खनिज तेल, कच्चा लोहा, मेंगर्न ज कोम, जिप्सम, 
गन्धक, सोना व हीरों का खनन, ताँवा, सीसा, जस्ता, रागा आदि की खनें 
खोदना व कच्चा माल सुधारना, अणु-शक्ति उत्पादन से सम्बन्धित खनिज, हवाई 
जहाज बनाना, हवाई यातायात, रेल यात्तायात, समुद्री हक बनाना, टेलीफोन 
एवं उसके तार, तार एवं वेतार का सामान (रेडियो रिसीविंग सेट छोड़कर) 
और बिजली का उत्पादन एवं वितरण । 
अनुसूची 'व' के उद्योग इस प्रकार हैं--छोटे खनिजों को छोड़कर “अन्य खनिज 
पदार्थ', अल्यूमीनियम एवं अलोह वातुएँ जो प्रथम सूची में नहीं हैं, मशीन- 
औजार, फेरोएलॉयज एवं टूल स्टील, रातायनिक उद्योगों की आधारभूत सामग्री, 
दवाइयाँ, खाद, कृत्रिम रवर, कोयले का कार्वोनाइजेशन, रासायनिक घोल, सड़क 


यातायात एवं समुद्री यातायात । 
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(३) क्षेत्रीय सन्तुलन- पिछड़े हुए क्षेत्रों मे परिवहद तथा विजली की 
सुविधाओं का विस्तार करने की व्यवस्था की गयी ताकि उन क्षेत्रों मे औद्योगिक 
बिकास तेजी से किया जा सके । 

(४) श्रम नीति--देश के उद्योगों में शान्ति का वातावरण बनाये रखने के 
लिए श्रम कानूनों में आवश्यक सुधार की व्यवस्था की गयी तथा श्रमिकों को उद्योगों 
के प्रबन्ध में भाग देने का निर्णय किया गया। 

(५) तकनीकी शिक्षा--उद्योगों से सम्बन्धित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा वी 
व्यवस्था करने का निर्णय विया गया । 

(६) निजी क्षेत्र को सहायता--सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को आर्थिक 
सहायता देने का वचन दिया गया । 

दोनों प्रस्तावों (१६४८ तथा १६५६) में अन्तर--ओऔद्योगिक नीति सम्बन्धी 
दोनों प्रस्तावों मे निम्मलिसित अन्तर दृष्टिगोचर होते है : 

(१) लोक क्षेत्र का विस्तार--सन्‌ १६४८ के प्रस्ताव में उद्योगों को चार 
वर्गो में विभाजित किया था जबकि १६५६ के प्रस्ताव में उन्हें तीन ही वर्गो में बाँटा 
गया । नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ा कर उसमें उद्योगों 
की सख्या पहले से अधिक कर दी गयी । 

१६४८ की नीति के अनुसार केवल तीन उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार 
था और ६ उद्योग ऐसे थे जिनमें नयी इकाइयों की स्थापना सरकार ही कर सकती 
थी । इसके अतिरिक्त १८ उद्योगों का सरकार द्वारा नियमन तथा नियन्त्रण होना 
था शेष उद्योग पूर्णतया निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिये गये थे । परन्तु सन्‌ १९५६ की 
नीति के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना सरकार द्वारा की जा सकती है 
तथा १७ आधारभूत उद्योगों का विकास केवल सावेजनिक क्षेत्र में ही किया जा 
सकता है । 

(२) राष्ट्रीयकरण-- सन्‌ १९४८ की नीति में यह कहा गया था कि द्वितीय 
श्रेणी के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर १० वर्ष पश्चात्‌ पुनविचार होगा परन्तु 
सन्‌ १६५६ की नीति में राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी 
है, वल्कि एक प्रकार का आश्वासन दिया गया कि प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित निजी 
उद्योगों का राष्ट्रीयक रण नही विया जायेगा । इस प्रकार दूसरी औद्योगिक नीति में 
निजी उद्योगों को राज्य द्वारा लिए जाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है । 

(३) निजी क्षत्र--एक प्रकार से निजी क्षेत्र का भी नयी नीति में विस्तार 
किया गया। तीनों श्रेणियों के अन्तर्गत चले आ रहे निजी उद्योग का विकास सा्वे- 
जनिक उद्योगों के साथ-साथ होता रहेगा, परन्तु वह राज्य के नियन्त्रण में रहेंगे जिससे 
कि जनहित वो रक्षा हो सके । 

(४) सहुकारो क्षेत्र--सन्‌ १६४८ की औद्योगिक नीति में सहकारी क्षेत्र पर 
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जोर नहीं दिया गया था, जबकि १६५६ की नीति के अनुस्तार निजी क्षेत्र का विस्तार 
जहाँ तक सम्भव होगा, सहकारी रूप में करने की व्यवस्था की गयी है । 

(५) शिथिल विभाजन--सनु १६४८ की नीति के अनुसार उद्योगों का 
वर्गीकरण कठोर ढंग से विया गया था परन्तु सन्‌ १६५६ की नीति में उद्योगों का 
वर्गीकरण शिथिल है। योजना तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी 
उद्योग की स्थापना किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। 


सन्‌ १९५६ की नीति की समालोचना 


सन्‌ १६५६ की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये जाते हैं । 
इस नीति की विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित आलोचनाएं की गयी हैं : 

(१) ऊपरी तौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह चीज़ि निजी क्षेत्र 
के प्रति अधिक उदार है परन्तु वस्तुत: इस नीति हारा निजी क्षेत्र को संकुचित करने 
का प्रयत्न किया गया है। इस नीति में राष्ट्रीयकरण की धमकी परोक्ष रूप में 
विद्यमान है । 

(२) लोच--औद्योगिक नीति के प्रस्ताव में लोच (#0पं»।ा9) पर जोर दिया 
गया परन्तु इसका प्रयोग 'सा्वेजनिक क्षेत्र" के लिए किया जायेगा क्योंकि सरकार 
किसी भी उद्योग को प्रारम्भ कर सकती है । इस प्रकार अनुसूची ब' के उद्योगों के 
क्षेत्र में निजी क्षेत्र का स्थान गौण रहेगा और तृतीय श्रेणी के उद्योगों में भी सरकार 
का दखल रहेगा। 

(३) सहकारो क्षेत्र के विस्तार की जो वात भ्रस्ताव में कही गयी है वह भी 
आमक है । वस्तुतः सहकारी क्षेत्र सरकार के निर्देशन पर ही काये करेगा और निजी 
क्षेत्र के प्रतिनिधियों का स्थान सदेव गौण रहेगा । इस प्रकार भारत में सहरुरिता 
के नाम पर राजकीय पुजीवाद (8808 (४ण्ंथ्यांशा)) को बढ़ावा देने का प्रयत्त 
किया गया है ) 

(४) ओद्योगीकरण के प्रश्व॒ पर सरकार ने सिद्धास्तों का ही ध्यान रखा है, 
व्यावहारिकता पर ध्यान नहीं दिया है। निजी क्षेत्र के महत्त्व में 3्ते कमी की गयी, 
वह अवांछवीय थी | प्रथम योजना-काल में निजी क्षेत्र की सफलता को देखते हुए उसे. 
प्रमुख स्थान प्रदात करता चाहिए था। 

(५) विदेशी पूंजी के विपय के प्रस्ताव में कोई व्यवस्था नही की गयी । यदि 
इसके सम्बन्ध में नीति स्पष्ट होती तथा राष्ट्रीयकरण का क्षेत्र निश्चित कर दिया 
गया होता तो विदेशी पूजीपति निशंक होकर भारत में अधिक पूजी विनियोजन कर 
सकते थे । 


रूतू १९५६ की औद्योगिक नीति देश के लिए उत्तम है 


उपर्यू कत आलोचनाएँ वहुत कुछ एक-पक्षीय हैं । वास्तव में, वर्तमान औद्योगिक 
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नीति देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिल्ला में एक महत्त्वपूर्ण कदम 
है, जिसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से हो सकता है : 

(१) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों का विकास--तयी औद्योगिक नीति में 
सरकार द्वारा वहुत बड़े-बड़े तथा कुछ सार्वजनिक हित के उद्योग लेने की घोषणा 
की गयी है। सरकार द्वारा रेल के इंजन, दवाइयाँ, खाद, रसायन, तेल आदि भारी 
पूजी व्राले उद्योगों के अतिरिक्त कुछ उपभोक्ता समान उत्पन्न करने की इकाइयाँ 
(सीमेण्ट, चीनी आदि) भी स्थापित की गयी हैं । इससे निजी साहस को किसी प्रकार 
कम करने वा उद्देश्य नहीं है बल्कि उसके लिए यह अवसर है कि वह सरकारी क्षेत्र 
के उद्योगों से अधिक कार्यक्षमता प्रदर्शत कर अपने योगदान का अधिकाधिक महत्त्व 
प्रमाणित करें। 

योजना काल में भारत की सम्पूर्ण उत्पादक सम्पदा में लोक क्षेत्र का भाग जो 
१४ प्रतिशत से बढ़कर ३५% हो गया है। अनेक असफलताओं के होने पर भी 
सावेजनिक क्षेत्र के विस्तार से देश में इंजीनियरिंग, औौपब, रसायन, खाद तथा 
इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है । 

(२) निजी उद्योगों पर नियन्त्रण--विकासशील देशों में प्रायः योजनावद्ध 
विकास करना होता है गौर इस कार्य के लिए एक ओर तो प्राथमिकताएँं निश्चित 
करनी पड़ती हैं, दूसरी ओर सभी उद्योगों का विकास उचित दिशाओं में हो रहा है 
यह ध्यान रखना पड़ता है । इस दृष्टि से भारत में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर नियन्त्रण 
_की जो व्यवस्था की गयी है वह उचित ही नहीं, आवश्यक भी है । इस कार्य के 

ओचित्य का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि गत वर्षो में भारत सरकार तथा राज्य 
सरकारों दारा. कई अकुगल एवं वन्द फैक्टरियों और मिलों का प्रवन्ध सम्भालेकर 
उन्हें चालू किया गया है। नये उद्योगों के लिए लाइसेंस तथा पू जी विनियोग के लिए 
पूर्व अनुमति का उद्देश्य यही है कि देश में पहले वही उद्योग विकसित हों जिनकी 
वत्यधिक आवश्यकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के विकास में पर्याप्त सन्तुलन 
वना रहे । इन सभी दृष्टिकोणों से नयी ओौद्योगिक नीति के अन्तर्गत मरकार द्वारा 
सव क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना तथा नये-पुराने सभी उद्योगों के विकास का 
नियमन एवं नियन्त्रण करना सर्वथा न्‍्यायसंगत है । 

(३) एकाधिकार का नियन्त्रण-प्रो० जे० पी० ल्यूइस ने अपनी पुस्तक 
शितंश (फाडंड गा राधा: में यह मत प्रकट किया है कि भारत में औद्योगिक 
एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ बहुत प्रचल हैं । इस मत की पुष्टि राष्ट्रीय आय संकेन्द्रण 
समिति ने भी की है । इस दृष्टि से भारतीय आऔद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि 
नीचोनिक साज्राज्य (त्रतणञ्ांश पगज़ा०) का अन्त हो सके | १६५६ का 





ओोद्योमिक नीति प्रस्ताव इस दिला में महत्त्वपूर्ण कदम है। वास्तव-मैं » आवश्यकता 


इस बात की है कि सरकार इस प्रस्ताव क्री भावना को सही रूप में कार्यान्वित 
करने की दिशा में उचित कदम उठाये | सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में क्रौद्योगिक 
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विकास के लिए नये-नये उद्योगपतियों को लाइसेंस. देने से औद्योगिक एकाबिकार 
का अन्त करने में सहायता मिल सकेगी। चीनी, सीमेण्ट तथा दियासलाई उद्योगों 
__में इस एकाविकार के अन्त के लक्षण प्रकट होने लगने हैं। यह अत्यन्त सन्तोपजनक 
स्थिति है । 
उपयु कत तथ्यों से यह निष्कर्प निकलता है कि नयी औद्योगिक नीति में एक 
ओर तो सरकारी क्षेत्र को अधिकाधिक विकसित करने का प्रावधान है, दूसरी ओर 
निजी क्षेत्र को विकेन्द्रित रूप में विस्तृत करने की व्यवस्था है। अनेक क्षेत्रों में 
सावेजनिक तथा निजी क्षेत्रो का सामंजस्प एवं सहयोग किया जा सकता है। इस 
प्रकार देश के औद्योगिक विकास के लिए सावजनिक एवं निजी क्षेत्र में एक ओर तो 
होड़ लग गयी है, दूसरी ओर उनमें सहयोग का वातावरण वन गया है। तीसरे 
सहकारी क्षेत्र हारा भी औद्योगिक विकास की दिया में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, 
उदाहरण के तौर पर, देश के शक्कर (चीनी) उत्पादन का लग भग तृततीयाश सहकारी 
चीनी फैक्‍्टरियों द्वारा किया जाता है। अतः भारत में समाजवादी समाज की 
स्थापना करने के लिए नयी औद्योगिक नीति के अनुसार भौद्योगिक विकास करना 
सर्वेथा श्रेयस्कर होगा । 
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गत वर्षो में निरन्तर यह अनुभव किया गया है कि भारत में उद्योगों को 
लाइसेंस देने की प्रणाली दोपपूर्ण है और लाइसेंस व्यवस्था के कारण पक्षपात और 
अष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । डा० आर० के० हजारी की रिपोर्ट से बिड़ला 
संस्थाओं को अत्यधिक उदारतापूर्वक लाइसेंस देने के तथ्य प्रकाश में आये हैं ! दूसरी 
महत्त्वपूर्ण वात यह है कि देश में औद्योगिक विकास की गति ठीक करने के लिए 
औद्योगिक नीति मे कुछ उदारता लाने की आवश्यकता हैं। इन वातो को ध्यान में 
रखकर ही गत वर्षो में औद्योगिक नीति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है : 

(१) लाइसेंस की छूट-ओऔद्योगिक विक्ात और विनिमय अधितियम के. 
हि 73,200: लन्ड चल ४२ उद्योगों को बिना लाइसेंस लिए नयी इकाइयाँ स्थापित करने तथा 
पुरानी इकाइयों का विस्तार करने को छूट दी गयी है। इन उद्योगों में सीमेण्ट,लुग्दी, 
कागज, अखवारी कायज आदि बनाने सम्बन्धी उद्योगों के अतिरिक्त क्वपि से 
सम्बन्धित बहुत से आवश्यक उद्योग जेसे विजली से चलने वाले पम्प, पानी छिड़कने _ 
के यन्त्र, मिश्चित रासायनिक खाद और मशीनों इंजन बनाने के उद्योग तथा बाइ- 
सिकिल और सिलाई की मशीन बनाने के उद्योग सम्मिलित हैं। इन उद्योगों को 
लाइसेंस से छूट देने का एक उद्देश्य देश के निर्यात में वृद्धि करवा है । 

(२) निर्यात उद्योगों को प्लोत्ताहन--इजीनिय रिंग उद्योगों में उत्पादन को 
प्रोत्साहन देने की दृष्टि से १६६५ में ही कुछ छूट दी गयी थी जिसे अक्टूबर १६६६ 
से अन्य कुछ उद्योगों के लिए भी दे दिया गया है इस छूट के अन्तगत उन उद्योगों 
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आवश्यक नहीं है और जिनसे _प्राप्त नवीन उत्पादन कुल उत्पत्ति के २४ प्रतिशत से 
7 अध्विक नही है, उसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नही है.। 

“7 जिन उद्योगों द्वारा विदेशी निर्यात के लिए माल निर्माण किया जाता है वह 

नवीन प्रणालियों का प्रयोग करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते है। 

(३) उत्पादन वृद्धि-- अक्टरुबर १६६६ में यह घोषणा की गयी थी कि ओौद्यो- 
गिक कम्पनियाँ बिना लाइसेंस लिए कुछ शर्तों पर लाइसेंस में निर्धारित क्षमता 
से २५ प्रतिशत तक अधिक उत्पादव कर सकती है । इस सुविधा का उद्देश्य वर्तमान 
औद्योगिक क्षमता का अधिकाधिक प्रणोग सम्भव बनाना है । 

(४) कल पुर्जो का आयात--जुन १६६६ में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन 
करने के पश्चात्‌ भारत सरकार ने ५६ उद्योगों की एक यूची प्रकाशित की जिन्हें 
आवश्यकता पड़ने पर मशीनों के हिस्से, कच्चा माल तथा फालत पुर्जों के आयात 
लाइसेंस देने मे प्राथमिकता दी जा रही है। इस सुविधा से जिन औद्योगिक इकाइयों 
की मशीतों के पुर्जे नही होने से उत्पादन कम या बन्द कर देता पड़ा था उन्हें उत्पादन 
वृद्धि में सहायता मिलने लगी है। इससे दूसरा लाभ यह हुआ कि इन उद्योगों को 
अपने पास विदेशी कल-पुर्जो का बहुत स्टॉक नही रखना पड़ेगा अतः उनकी पूंजी 
व्यर्थ पड़ी नही रह सकेगी । -- है 

(५) पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष सहायता--१५ जुलाई, १६७१ से अधिकसित 
क्षेत्रों (काशमी र, असम, मेघालय, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा) में स्थापित 
किये जाने वाली नयी औद्योगिक इकाइयों के लिए कच्चे तथा निर्मित माल पर ४० 
प्रतिशत परिवहन सहायता दी जायगी कर्थातु इनको परिवहन ख्चे का केवल आधा 
भाग चुकाना पड़ेग।, आधा व्यय सरकार देगी । इससे इन क्षेत्रों मे नये उद्योग लगने 
की सम्भावनाएँ बढ़ गयी है । ४. 

(६) लाइसेंस की सीमा--१४५ जुलाई, १६७१ से ही जिन उद्योगों में १ करोड़ 
रुपये तक की पूंजी लगानी हो तथा १० प्रतिशत भाग तक विदेशी माल मँगाना पड़े, 
उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी नयी औद्योगिक 
इकाइयाँ स्थापित करने को प्रोत्साहन मिलेगा । 
सरकार हारा औद्योगिक विकास की सुविधाएँ 

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 
औद्योगिक विकास के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। उनमें मुख्य सुविधाएँ 
निम्नलिखित है : 

(१) सस्ती भूमि--प्रायः सभी राज्यों में नये उद्योगों के लिए भूमि खण्ड 
अलग रखे गये है जो उद्योगपतियों को ६६ वर्ष के पट्टे पर दिये गये हैं | घन पट्टों को 
भागे नये करने की व्यवस्थ! भी की गयी है। यह भूमि बहत ही रियायती मूत्यों पर 


को जिनके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए नयी मशीनें लगाना 
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देने की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार सभी राज्यों में ओद्योगिक्त क्षेत्रों का अलग 
से विकास हो गया है। 

(२) सड़क, बिजली, पातती--जित क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया 
जाता है उनमें सड़क, विजली तथा पानी की सुविधाएँ सरकार देती है । यदि उस 
क्षेत्र को मिलाने वाली सड़क नहीं हैं तो सरकार द्वारा सड़कें वसवा दी जाती हैं। 
इसी प्रकार विजली की लाइनें डलवा दी जाती हैं तथा पानी की पूर्ति के लिए स्यू व 
बैल या पाइप लाइन का प्रवन्ध कर दिया जाता है । 

(३) सस्ती विजली और पानो--अौद्योगिक्त क्षेत्रों में विजली और पानी की 
सुविधा तो प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है किन्तु इतता ही पर्याप्त नहीं है । 
प्रायः सभी राज्यों में नये उद्योगों को कछ वर्षो के लिए विजली तथा पानी सती 
दरों पर दिये जाते हैं । उदाहरण के लिए राजस्थान में नये उद्योगों के लिए लगभग 
दस वर्ष तक बिजली की दरों में १० से २२ प्रतिशत तक की रियायत देने की 
व्यवस्था की गयी है । उद्योगों को जल भी रियायती दरों पर दिया जाता हू 

(४) करों में रियायत--प्रायः सभी राज्यों में सये उच्चोगों को करो में छूट 
दी गयी है । यह छूट मुख्यतः निम्नलिखित करों से नम्वन्धित हैं 

()) चुगी-नये उद्योगों में काम आने वाले सभी प्रकार के सामान-मजीनें, 
भवन निर्माण तथा कच्चा माल आदि-पर चुगी में छूट दी जाती है । बह छूट 
प्राय: सात से दस वर्ष के वास्ते दी जाती है ताकि इन अवधि में उद्योग अपने पैरों 


बने 


तथा खनिज सम्बन्धी उद्योगों द्वारा खरीदे जाने वाले माल पर केवल साकेतिक (वहुतत 
कम) विक्नी कर देता पड़ता है। कुछ राज्यों में नये उच्चोगों को विक्री कर से सर्वथा 
मुक्त कर दिया यया है । 

(9) बिजली कर--्रावः सभी राज्यों में बिजली के उपच्तोग पर एक कर 
ओर देना पड़ता है। बहुत से राज्यों में उद्योगों को इस कर से मुक्त कर दिया 
गया है । 

(५) माल की विक्री--तवे उद्योगों के लिए एक समस्या यह रहती है कि 
उनको माल वेचने में दिवकत रहती है। जारम्न न यों में 
लायत भी अधिक रहती है जतः वह पुराने उद्योगों 
कठिनाई से छ्टकारा दिलाने के लिए अनेक राज्य सरकार अपने 
को थोड़े से बधिक मुल्य (३ प्रति १४ प्रतित अधिक्र) पर झरोद लेती हैं। 
राज्यों में स्थापित संस्थाओं ने भी अपने क्षेत्र के उद्योगों को इस भ्रकार का संरक्षण 
प्रदान किया है । 

(६) औद्योगिक सम्पदाएँ--प्राव: सभी राज्यों 
सम्पदाएं स्थापित की गयी हैं । इन सन्पदाओं में सरकार द्वार 
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भवन बनाकर दिये हैं जिनमें बिजली पाती की सुविधा उपलब्ध है। इन भवनों को 
बहुत ही सस्ते भाड़े पर उद्योगपतियों को ,दिया गया है। कुछ वर्षो वाद यह भवन 
किरायेदारों की सम्पत्ति बन जायेंगे । 

(७) कच्चा साल--औद्योगिक सम्पदाओं में कार्यशील उद्योगों के लिए सरकार 
द्वारा सस्ती दर पर कच्चे माल की व्यवस्था की जाती है। इन इकाइयों के अतिरिक्त 

अन्य छोटी इकाइयों को भी सस्ती दर पर कच्चा माल देने का प्रवन्ध किया जाता 
है । इस कार्य के लिए प्रायः सभी रःज्जों में लघु उद्योग निगम बनाये गये हैं । 

(८) मश्ीतों की व्यवस्था--राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु उद्योगों 
के लिए विदेशों से मशीनें खरीद कर देने की व्यवस्था की जाती है। इन मशीनों का 
मूल्य बहुत ही सुविधाजनक शर्तों पर चुकाने का प्रबन्ध किया जाता है ताकि लघु 
इकाइयों को असुविधा न हो । 

(६) पदार्थों की परीक्षण सुविधा--कई राज्यों में सरकारों द्वारा सुव्यवस्थित 
प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। इन प्रयोगशालाओं में जन्तुनाशक पदार्थों, 
खाद, रगलेप, तेल, सावुन, खली, खनिज तथा कच्चे घातु, रसायन, जल आदि का 
परीक्षण किया जाता है और यह निश्चित किया जाता है कि यह वस्तुएँ उद्योगों के 
लिए उपयोगी है अथवा नहीं । इन प्रयोगशालाओं में उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले 
कच्चे माल पर शोव कार्य किया जाता है और उद्योगों के लिए तकनीकी सहायता 
की व्यवस्था की जाती है ! 

(१०) तकनीकी प्रशिक्षण--भारत के प्राय: सभी भागों में इंजीनियरी, चमड़ा 
तकनीक तथा अच्य क्षेत्रों से सम्बन्धित तकनीकी शिक्षा देने के लिए अनेक कॉलेज, 
पोलीटेकनिक संस्थान तथा प्रशिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं । इस तकनीकी 
प्रशिक्षण से उद्योगों के विकास में बहुत सहायता मिली है । 

(११) आशिक सूचना सेवा--प्रत्येक राज्य में भारत सरकार द्वारा लघु 
उद्योग सेवा संस्थान ($पाथ परातप्रछां०5 $0एॉ०० 375000(८) स्थापित किये गये 
हैं । इन संस्थानों द्वारा उद्योग स्थापित करने के इच्छुक साहुसियों को सलाह दी 
जाती है कि किस क्षेत्र में कौन से उद्योग सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हैं। इन 
संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक सम्भावनाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण किये गये 
हैं जिनके परिणाम उद्योगपतियों को उपलब्ध किये जा सकते हैं ताकि वह नये उद्योग 
सरलतापूवंक स्थापित कर सकें। इन संस्थानों द्वारा तकनीकी सहायता भी दी 
जाती है। 

प्रत्येक राज्य में औद्योगिक निदेशालय भी हैं जो समय-समय पर बुलेटिन 
प्रकाशित करते हैं जिनमें उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के वारे में सूचना 


प्रकाशित की जाती है | इस सूचना से भी उद्योगपतियों को नये उद्योग स्थापित करने 
में सहायता मिलती है! 
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(१२) तिर्यात संबद्ध न--राज्य सरकारों द्वारा लधु उद्योगों द्वारा उत्पन्न 
माल का प्रचार करने के लिए प्रदरशनियाँ लगायी जाती हैं विदेशी प्रदर्शनियों में भाग 
लेने के लिए सहायता दी जाती है तथा विदेशी भ्रमणाथियों के लिए विभिन्न प्रकार 
की सुविधाएँ दी जाती हैं । 

जो उद्योगपति निर्यात संवद्धन परिषदों के सदस्य बनना चाहते हैं अथवा 
निर्यात मारन्टी साख नियम से सहायता प्राप्त करता चाहते हैं उन्हें राज्य सरकारों 
द्वारा सहायता एवं सुविधाएं देने का प्रयत्न किया जाता है। इससे उद्योगों का माल 
विदेशों में बेचने मे सहायता की जाती है । 

(१३) आथिक सहायता--भारत में १६४८ के ठाद अनेक संस्थाओं की 
स्थापना की गयी है जो उद्योगों के लिए अनेक प्रकार की आथिक सहायता करते हैं। 
इन संस्थाओं में मुख्य निम्नलिखित हैं : 

(0) औद्योगिक वित्त निगस---इसकी स्थापना १६४८ में की गयी । यह बड़े 
पैमाने के उद्योगों को दीघकाल के लिए ऋण देता है। इस संस्था की पूरी पू जी 
औद्योगिक विकास बैक द्वारा खरीद ली गयी है । यह निगम उद्योगों के लिए रकम 
का अभिगोपन करता है तथा ऋणों की गारस्टी भी करता है। 

(8) औद्योगिक विकास बेक---इसकी स्थापना १६६४ में की गयी । इसका 
प्रबन्ध तथा पूजी रिजवे बैक के अधीन है। यह बैक उद्योगों को ऋण देता है, निर्यात 
बिलों की कटौती करता है तथा व्यापारिक बैंकों को उद्योगों की सहायता के लिए 
मदद करता है। यह मुख्यतः: भारी और बहुत बड़े उद्योगों की आथिक सहायता 
करता है । 

(0) राज्य वित्त निगम--उद्योगों की आथिक सहायता के लिए प्रत्येक 
राज्य में एक-एक वित्त निगम बनाया गया है जो मध्यम तथा बड़े आकार के उद्योगों 
को ऋण देते हैं। यह निगम अपने-अपमसे राज्य के उद्योगों के विकास में बहुत सहायक 
हुए हैं । 

(!५) राज्य सरकार--प्रत्येक राज्य में सरकार लघु उद्योगों के विकास के 
लिए ऋण तथा अनुदान देती है। वह ऋण प्रायः ५-७ वर्ष के वास्ते दिये जाते हैं । 
इनका वितरण उद्योगों के लिए राजकीय सहायता अधिनियम (886 &॥0 0 
प0087765 8०) के अन्तर्गत किया जाता है। 

(९) व्यापारिक बेक--भारत के सभी व्यापारिक बैंक बड़े तथा छोटे दोनों 
प्रकार के उद्योगों को अल्पकालीन ऋण देते हैं । लघु उद्योगों को तो दस वर्ष तक के 
ऋण दिये जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बैकों द्वारा दिये गये ऋणों की साख गारन्टी 
संगठन (जो रिजवं बैंक में स्थापित किया गया है) गारन्टी करता है । 

इस प्रकार भारत में स्थापित होने वाले सब प्रकार के उद्योगों को आधिक 
सहायता देने के निए अनेक संस्थाएँ काम कर रही हैं। 

(१४) औद्योगिक विकास निगम-प्र!य: प्रत्येक राज्य में उद्योगों की तकनीबी, 
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प्रबन्ध व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सहायता तथा सलाह के लिए औद्योगिक विकास 
निगम स्थापित किये गये है । यह निगम नये साहसियों को उद्योग लगाने के लिए 
प्रेरणा देते हैं । 

(१५) विकास छूट-- भारतीय आय कर अधिनियम में नये उद्योगों के लिए 
पाँच वर्ष तक आय कर की छूट दी जाती रही है । यह छूट ३१ मई, १६७४ के 
पष्चचात लगाये गये उद्योगों को नहीं मिल सकेगी । 

अभ्यास प्रश्त 

१. वतेमान युग मे औद्योगिक विकास का क्‍या महत्त्व है? भारत में औद्योगिक 
विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप की क्‍यों आवश्यकता है ? 

२. भारत सरकार की ओद्योगिक नीति के मूल तत्त्वों का विवेचन कीजिए । 

३. भारत सरकार की १६४८ तथा १६५६ मे घोषित औद्योगिक नीतियो में अन्तर 
स्पष्ट कीजिए । 

४. भारत की १६४६ की औद्योगिक नीति की आलोचना कीजिए । 

५, भारत की औद्योगिक नीति को आधुनिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए । 

६. भारत में उद्योगों के विकास के लिए राज्य ने क्या-क्या सुविधाएँ दी है ? आलो- 
चनात्मक व्याख्या कीजिए । 

७. भारत में उद्योगों की आथिक सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये 
गये है ? 


१२ लोक क्षेत्र में उद्योग 


(फएएशपर्ाएछ$ एर पस्चछ& ?एए8.76 $८&6708) 





पिछले अध्याय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत सरकार की 
औद्योगिक नीति में कुछ उद्योग पूरी तरह सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित किये गये 
हैं, कुछ उद्योगों को सरकारी नियन्त्रण में रखने की व्यवस्था की गयी है तथा कुछ 
उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए निश्चित कर दिया गया है। इस नीति पर निरन्तर 
समाजवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अतः भारत में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की 
संख्या और उनमें लगायी गयी पूजी की मात्रा में तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकारी 
क्षेत्र को ही लोवा क्षेत्र कहा जाता है-+ 

लोक क्षेत्र के उद्दे ब्य--लोक क्षेत्र में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य भारत में समाज- 
वादी समाज की स्थापना करना है। इसके उद्देश्यों को अधिक स्पप्ट रूप में निम्न 
प्रकार बतलाया जा सकता है : 

(१) तीन गति से आर्थिक विकास--आओद्योग्रिक ढाँचे में जो महत्त्वपूर्ण दरारें 
हैं उन्हें पाट कर आथिक विकास की गति को तेज करना लोक क्षेत्र का पहला उद्देश्य 
है । यह दरारें मुख्य रूप में व्यवारभूत उद्योगों (इस्पात, कोयला, भारी इंजीनियरी, 
भारी रसायन आदि) में रही हैं जिनके विकास में निजी क्षेत्र ने कोई रुचि प्रकट 
नहीं की । 

(२) बुनियादी साज-सज्जा की व्यवस्था--उद्योगों के विकास के लिए सड़कों 
का विकास, पानी तथा विजलो की पर्याप्त सुविधाएँ तथा सिंचाई आदि की यथेप्ट 
व्यवस्था करना आवश्यक होता है । यह चुनियादी आावश्यकताएँ हैं जिनका भारत में 
अभाव रहा है । 

(३) चुरक्षा को दृष्टि से जावश्यक क्षेत्रों का विकास--तीसरा उद्देश्य उन 
उद्योगों का विस्तार करना है जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं तथा जिन्हें 
निजी क्षेत्र में रहने देने से देश की सुरक्षा नीति में गड़बड़ हो सकती है । वायुयान, 

श्७३ 
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जनयान, टेलीफोन तथा बिजली के महत्त्वपूर्ण संयन्त्रों का उत्पादन इसके महत्त्वपूर्ण 
उदाहरण है। 

(४) सन्तुलित प्रादेशिक विकास--देश के औद्योगिक विकास को ऐसा मोड़ 
देना कि पिछड़े हुए क्षेत्रों को विकसित होने का अधिक अवसर मिल सके। इसके 
लिए देश के प्राकृतिक साधनों की उचित खोज तथा लेखा-जोखा भी करना 
आवश्यक है । 

(५) आथिक विषमता कम करना--लोक क्षेत्र का एक उदेश्य आय सम्बन्धी 
विषमताएँ दूर करना है ताकि सभी वर्गों की आथिक स्थिति मे उचित सन्तुलन उत्पन्न 
हो सके । आय सम्बन्धी विपमताएं कम करने के लिए लोक क्षेत्र अपने कर्मचारियों 
के वेतत का ढाँचा अधिक समाजवादी वना सकता है जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों पर 
पड़ता है । सामान्य रूप में, लोक क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों की आय में 
कम अन्तर होता है। निजी क्षेत् मे यह अन्तर अत्यधिक होता है । 

(६) आर्थिक सत्ता का संकेन्द्रण रोकना--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य यह है 
कि आ्िक सत्ता कुछ इने-गिने व्यक्तियों के हाथों मे संकेन्द्रित नही हो जानी चाहिए। 
यदि निजी क्षेत्र मे उद्योगों को सीमित कर दिया जाय तो यह संकेन्द्रण नही 
हो सकेगा । 

(७) अधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर सियन्त्रण--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य 
यह है कि जिन क्षेत्रों मे मूल्यों के उतार-चढ़ाव जल्दी-जल्दी होने की आशंका हो उन 
क्षेत्रों को अपने नियन्त्रण में लाना चाहिए। कृषि पदार्थों का व्यापार इसका एक 
उदाहरण है । 

(८) वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण-देश के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को ऋण 
पूंजी उचित ढंग से वितरित होनी चाहिए । यह काम वित्त नियमों पर सामाजिक 
नियन्त्रण या राष्ट्रीयकरण द्वारा ही हो सकता है । इस प्रकार लोक क्षेत्र का उद्देश्य 
आशथिक साधनों के न्यायपूर्ण वितरण की व्यवस्था करना भी है । 

(६) तकनीकी जानकारी सें आत्मनि्भरता--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य देश 
में आवश्यक तकनीकी जानकारी का विकास करना है ताकि नये उद्योगों के डिजाइन 
तैयार कर मशीनों का निर्माण किया जा सके। इससे मशीनों के बारे में देश को 
आत्मनिरभेर होने मे सहायता मिलेगी । 

(१०) रोजगार के अवसर उत्पन्न करना--लोक क्षेत्र द्वारा उद्योग, परिवहन 
तथा संचार आदि क्षेत्रों में जितनी पू जी लगायी जायगी उत्तने ही रोजगार के अवसरों 
में वृद्धि होगी । एक समाजवादी व्यवस्था मे रोजगार के अधिक से अधिक अवसर 
उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। यह कार्य लोक क्षेत्र ही अधिक खूबी से कर 
सकता है । 

(११) निर्यातों में वृद्धि--लोक क्षेत्र का एक उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि कर 
विदेश्षी मुद्रा कमाना है ताकि भ्रुगतान सन्तुलन पर दवाव कम किया जा सके। 


लोक क्षेत्र में उद्योग श्छ्पू 


सभी उहू इय समाजवाद की स्थापना से सम्बन्धित हैं 

यह सब उद्देश्य ऐसे हैं जो देश में समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए बहुत्त 
आवश्यक हैं । इनके पीछे देश में एक नया जागरण उत्पन्न करने की भावना है जो 
अंग्रेजी राज्य में सो गयी थी | लोक क्षेत्र बसंख्य जनों के सहयोग से एक आत्म- 
निभेर तथा तरियाशील अथंतन्त्र की स्थापना करने का ब्रत लेकर चलता है। 
इस दृष्टि से लोक क्षेत्र के सामने अधिक से अधिक व्यक्तियों के हित के लिए अधिक 
से अधिक परिश्रम द्वारा अधिक से अधिक उत्पत्ति प्राप्त करना तथा देश में समृद्धि 
तथा सम्पन्नता का ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें किसी का शोपण न हो । 
लोक क्षेत्र का संगठन 

भारत में लोक क्षेत्र के उद्योगों को तीन वर्गों में रखा गया है : 

(१) विभागीय संस्थान (06एश्ाागाशांथ! एग्रातधाथात85)--इस वर्ग में 
वह संस्थान सम्मिलित हैं जिनका प्रवन्ध भारत सरकार के उद्योग मन्च्रालय द्वारा 
होता है । इसमें रेल, डाक-तार, चितरंजन का इजन कारखाना, पेराम्वूर का रेल के 
डिव्ये बनाने का कारखाना आदि सम्मिलित हैं । इस प्रकार इन संस्थानों का प्रबन्ध 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की देखरेख में होता है । यह अविकारी प्रायः अपने 
ही कार्यो में बहुत व्यस्त रहते हैं अत: इन भौद्योगिक संस्थानों की समुचित देख-रेख 
होना सम्भव नहीं है 

(२) स्वतन्त्र निगम (ट0फ॒णश्षां०७)--बहुत से सरकारों उद्योग ऐसे हैं 
जिनके संचादन के लिए अलग निगम बना दिये गये हैं! यह निगम सम्बन्धित 
मौद्योगिक इकाइयों की व्यवस्था करते हैं परन्तु वह किसी न किसी मन्त्रालय के 
अघीन हैं और इनकी नीति तथा प्रगति पर संसद का नियन्त्रण रहता है। इस प्रकार 
के निगम्मों में जीवत वीमा निगम, दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास 
निगम आदि के नाम लिए जा सकते हैं ! 

इन निगमों के अध्यक्ष पद पर प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा (!. 6. 5.) के 
अधिकारियों को नियुक्त किया गया है | जिनको उद्योग या व्यापार का कोई अनुभव 
नहीं होता । यह व्यक्ति नौकरशाही की परम्परातओं में पलते हैं ! अतः श्रत्येक निर्णय 
में देर होती है, व्यथे की औपचारिकता में बहुत समय नष्ठ होता है और प्रवन्ध का 
ढाँचा शिथिल बना रहता है। इसीलिए इनमें से वहुत से निगमों को निरन्तर हानि 
होती रहती है । 

(३) निजी कम्पतियाँ (फप्रंए/४ (०ए्रफथ्यां८5)-- बहुत से उद्योगों का 
संचालन करने के लिए सरकार ने भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निजी 
कम्पनियाँ रजिस्टर करवायी हैं । हिन्दुस्तान स्टोल, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट, भारत 

६ इलेक्ट्रिकल्स, हैवी इलेक्ट्रिकल्स आदि कारखाने इस श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं । 


१७६ भारतीय आधिक प्रशासद 


प्रबन्ध व्यवस्था--लोक क्षेत्र के उद्योगों की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि 
इनका प्रवन्ध वदताम नौकरक्षाही के हाथ में है जिन्हें व तो औद्योगिक क्षेत्र का 
अनुभव है, न समाजवाद में विश्वास है । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थि'्ते है कि 
सरकार प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को सभी प्रकार के तकनीकी उ;क्रमों का 
प्रवन्ध करने के योग्य समझती है। आज जो व्यक्ति तेल निगम का अध्यक्ष है कल 
वह एयर इण्डिया का अध्यक्ष हो सकता है । इस धारणा के कारण ही अनेक लोक 
क्षेत्रीय उद्योग हानि उठा रहे है। अतः सरकार को इन उद्योगों की प्रवन्ध व्यवस्था 
के लिए उचित योग्यता वाले प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए । 
लोक क्षेत्रीय उपक्रमों का विकास 

केन्द्रीय सरकार १६५१ से ही कृपि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन तथा अन्य 
क्षेत्रों में पुजी लगा रही है ! यह पूंजी लगाने का मुख्य उद्देश्य भारत में बिकास का 
बुनियादी ढाँचा मजबूत कर अेतस्त्र को आत्मनिरभर तथा क्रियाशील बनाना 


रहा है। हि 
लोक क्षेत्र द्वारा प्‌जी विनियोग 


(करोड़ झपये में) 
इकाइयों की संख्या कुल पृ जी 
() १ अगस्त, १६५१ प्‌ २६ 
(४) १ अप्रैल, १६५६ २१ ८१ 
(7) १ अप्रैल, १६६१ प ६५३ 
(४) ३१ माचे, १६६६ व २,४१५ 
(५) ३१ मार्च, १६७० ६१ ४,३०१ 


इससे स्पष्ट है कि योजना के आरम्भ में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों 
द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कुल २६ करोड़ रुपये की पू जी विनियोग की हुई थी जिसकी 
रकम १६७० में वढ़कर ४,३०१ करोड़ रुपये हो गयी । 

उल्लेखनीय तत्त्व--लोक क्षेत्र में पूजी विनियोग की मुख्य बातें निम्व- 
लिखित है : 

(१) तीब्न गति से वृद्धि--लोक क्षेत्र में पूजी को रकम में बहुत तेजी से 
वृद्धि की गयी है । यह वृद्धि मुख्यतः दूसरी और तीसरी योजना के दस वर्षों में हुई 
है जबकि कुल विनियोगों की रकम ८१ करोड़ रुपये से बढ़कर २,४१५ करोड़ रुपये 
तक पहुँच गयी । इसका मुख्य कारण यह है कि इन दस वर्षो में देश की आथिक 
व्यवस्था को एक शक्तिशाली आधार देने का प्रयत्त किया गया और लोहा इस्पात, 
मशीनें, खाद, तेल, कोयला, वायुयान आदि बुनियादी उद्योगों में इस काल में ही 
पृ जी लगायी गयी । 

(२) अधिकतर केन्द्रीप सरकार द्वारा--लोक क्षेत्र के उद्योगों में जो पृ'जी 
लगी हुई है उसका अधिकांश भाग केच्धीय सरकार द्वारा लगाया गया है। इसका 


लोक क्षेत्र में उद्योग श्छ् 


अनुमान इस बात से लगता है # ४,३०१ करोड़ रुपये की कुल पूजी में से ३,८६७ 
करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा केवल १० करोड़ रुपया राज्य सरकारों 
हारा विनियोजित है । शेप रकम भारत तथा विदेशों के पूजीपतियों द्वारा लगायी 
गयी है । प्र 
(२) पहले दस का महत्त्व--लोक क्षेत्र में लगी हुई पूंजी की तीसरी उल्लेख- 
नीय वात यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लग यी गयी पूजी का लगभग ८० प्रति- 
शत तो दस औद्योगिक इकाइयो में लगाया गया है जिनके नाम निम्नलिखित हैं : 





लोक क्षेत्र में पु जी विनियोग (करोड़ रुपये में) 








१. हिन्दुस्तान स्टील लि० १,०६३ 
२. वोकारो स्टील लि० ३५६ 
३. भारतीय खाद्य निगम र&्र 
४. हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशव लि० २४७ 
५. हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि० श्र 
६. फटिलाइज र कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० २०५ 
७. ऑयल एण्ड नेच्युरल गैस कमीशन २०३ 
८. नेशनल कोल डेवलपमंण्ट कार्पोरेशन लि० श्ष्प्‌ 
६. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० १७४ 
१०. नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लि० १७० 
योग ३,१०७ 





इससे स्पष्ट है कि लोक क्षेत्र मे जो प्‌ जी लगी हुई है उसका अधिकाश भाग 
इस्पात, इंजीनियरी, खाद, तथा गेस, कोयला और भारी मशीन एवं वायुयान उद्योगो 
में लगा हुआ है। केन्द्रीय सरकार की कुल विनियोजित पूजी का लगभग ३७ 
प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग मे लगा हुआ है। इस्पात उद्योग एक बुनियादी उद्योग 
है जो सभी प्रकार की मशीनों के लिए कच्चा माल देता है । इसलिए इसमें अधिक 
पूजी लगाना स्वंधा उचित है । “ 
(४) पिछड़े हुए क्षेत्रों में पूजी--लोक क्षेत्र मे पूजी विनियोग की एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसका काफी भाग पिछड़े हुए प्रदेशों मे लगाया 
गया है । इस तथ्य का अनुमान निम्नलिखित अकों से लग सकता है : 
विभिन्न राज्यो में लगी सरकारी पूँजी का प्रतिशत 
राज्य बिहार मध्य प्रदेश उड़ोसा प०्बंगाल तमिलनाडू उत्तर प्रदेश 
प्रतिशत १७.६ १४७ श्सर ११-६ ७.६ ४.० 
२१२ 


श्छ८ भारतीय आश्थिक प्रशासन 


इन अंकों से स्पष्ट है कि विहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में 
सरकार द्वारा काफी पूजी लगायी गयी है| इनमें जन संख्या, आकार तथा औद्योगिक 
पिछड़ेपन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में विनियोजित पूजी बहुत कम है। पश्चिमी 
बंगाल तथा त्तामिलनाढू पिछड़े हुए राज्य नहीं है किन्तु इनमें प्राकृतिक साधनों का 
प्रयोग करने के लिए अधिक पू जी लगायी गयी है । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि असम, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान 
भी बहुत कम विकसित, राज्य हैं । इनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत कम पू जी लगायी 
गयी है । असम में कुल सरकारी पूजी का १८ प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश मे वेवल 
०१ प्रतिशत तथा राजस्थान मे केवल ०'८ प्रतिशत भाग लगाया गया है| अत. इन 
राज्यों में अधिक लोक क्षेत्रीय उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक हैता ताकि इनके 
आधिक विवास वी गति तेज हो सके । 

लोक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 

तएाश?0र&रर तररा)एशरा#ा, एगा5ह 07 7एछाट 5४टाठरा 

लोक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन उद्योग के अनुसार करना 
उचित होगा । अतः उद्योग की दृष्टि से उन पर विचार किया जा रहा है। 
(१) इस्पात उद्योग 
(86०] ॥07५9) 


भारत सरकार द्वारा लोक क्षेत्र के उद्योगों में लगायी गयी कुल पूजी का 
लगभग ३७ प्रतिशत भाग इस्पात उद्योग में लगाया गया है । इस उद्योग की केन्द्रीय 
सरवार के अधीन दो इकाइयाँ है। पहली हिन्दुस्तान स्टील लि० (प्रांआतप्रशध्षा 
8०८ .04.) तथा दूसरी बोकारो स्टील लि० (80:0० 8/०० 7.00.) । 

हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी १६५३ में स्थापित की गयी थी । इसकी अधिकृत 
पूंजी १०० क-ड़ रुपये निश्चित की गयी। इस कम्पनी की स्थापना राउरकेला 
स्टील प्लाट का निर्माण एवं प्रवन्ध करने के वास्ते की गयी थी । बाद मे दुर्गापुर 
तथा भिलाई में इस्पात के कारखाने स्थापित कर दिये गये । अप्रैल, १६५७ मे इन 
दोनों इकाइयों को भी हिन्दुस्तान स्टील के अधीन कर दिया गया और इसकी अधिकृत 
पूजी बढा कर ३०० करोड़ रुपये कर दी गयी । ह 

पूजी- मार्च, १६६२ मे इन तीनों इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि का 
निश्चय किया गया और हिन्दुस्तान स्टील की अधिकृत पूंजी बढ़ाकर ६०० करोड़ 
रुपये कर दी गयी । 

३१ मार्च, १९७१ को हिन्दुस्तान स्टील में सरकार की कुल १,०२६ 
करोड़ रपये की रकम विनियोजित थी । इस रकम मे से ५५७ करोड़ रुपये अंश 
पुजी तथा शेप ४६६ करोड़ रुपये के ऋण थे। १६७१-७२ में ९ करोड़ रुपये की 
अश धू जी बढाने की व्यवस्था है ताकि कम्पनी नयी योजनाएँ अपने हाथ मे ले सके । 
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उत्पादव--१६७ ०-७१ में हिन्दुस्तान स्टील के अधीन तीनों कारखानों में 
तेयार इस्पात का उत्पादन निम्नलिखित था 


भिलाई १५.५ लाख टन 
राउरकेला ६.८ 2 287 हे 
दुर्गापुर 0 ५ कं ४ 

दर न्ढें 8 4 7 


इन तीनों कारखानों की उत्पादन क्षमता तो ४० लाख टन की है परन्तु पूरी 
क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है अतः उत्पादन केवल २६ लाख टन से कुछ अधिक 
ही रहा है । इतने कम उत्पादन का मुख्य कारण यह है कि राउरकेला तथा दुर्गापुर 
कारखानों में मजदूरों के उपद्रवः नियमित रूप में होते रहे हैं। भिलाई का उत्पादन 
तेजी से वढ़ रहा है । 

बोकारो स्टील-- बोकारो स्टील लि० जनवरी १६६४ में स्थापित की गयी 
थी । इसका उद्देश्य लोक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना लगाना है । इसमें सोवियत 
संघ द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जायगी। सवियत सरकार ने इस 
निर्णय के अनुसार २० करोड़ रुवल का ऋण दिया है । 

बोकारो स्टील की क्षमता ४० लाख टन इस्पात तैयार करने की होगी । 
पहले चरण में १७ लाख टन स्टील तैयार होगा। यह चरण १६७४ में पूरा हो 
जायगा । इस चरण में ही उत्पादन २५ लाख टन करने का निश्चय किया गया है । 
प्रथम चरण के पूरा होने में ७६० करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमाव लगाया 
गया है । 

वोकारो स्टील की अधिकृत पूजी ३८५ करोड़ रुपये निश्चित की गयी थी 
जो बढ़ा कर अब ५०० करोड़ रुपये कर दी गयी है। ३१ मार्च, १६७१ तक भारत 
सरकार ने इसमें ४१० करोड़ रुपये की अंश पूंजी तथा ६० करोड़ रुपये का ऋण 
दिया है । इस प्रकार इस योजना में सरकार द्वारा ५०० करोड़ रुपये की रकम 
लगायी जा चुकी है । 

मैसूर- इन स्टील कारखानों के अतिरिक्त मैसूर राज्य में भद्रावती नामी 
स्थान पर एक छोटा सा इस्पात कारखाना है जो मंसूर राज्य द्वारा चलाया जा रहा 
है । इसकी स्थापना वहुत पहले हुई थी किन्तु इसे कम्पनी का रूप अप्रैल, १६६२ में 
दिया गया । इसकी कुल पूंजी लगभग २० करोड़ रुपये है । इसका उत्पादन १ लाख 
टन तक बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । ! 

लाभ-हानि--हिन्दुस्तान स्टील को अपने आरम्भ काल से ही हानि सहन 
करनी ण्ड़ी है। अपने आरम्भ से ३१ मारचे, १६७० तक इसकी कूल दह्वानि लगभग 
१२८ करोड़ रुपये तक पहुँच गयी है। 

मैसूर के कारखाने को भी ३१ मार्च, १६७० तक ७ करोड़ रुपये से अधिक 
हानि हो चुकी है । ४ के 
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नये कारखाने-- १७ अप्रैल, १६७० को प्रधान मन्त्री इन्दिरा गाँधी ने सालेम 
(तमिलनाडु), रोजपेट (मैसूर) तथा विशाखापत्तनम्‌ (आन्ध्र प्रदेश) में स्टील कारखाने 
लगाने की घोषणा की थी। यह तीनों कारखाने भारतीय इंजीनियरों द्वारा लगाये 
जायेंगे । इनके बारे में तकनीकी रिपोर्ट तयार की जा रही है। 

(२) खाद उद्योग 
(रिक्राप्रीटथ एाप्रा5) 

१ जनवरी, १६६१ को सिन्द्री तथा नांगल की खाद फैक्टरियो का काये 
सम्भालने के लिए भारतीय खाद निगम की स्थापना की गयी । इस निगम की सात 
इकाइयाँ है जो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेंट में से सब या 
कुछ का उत्पादन करती है । 

यह सात इकाइयाँ निम्नलिखित स्थानों पर है : 

सिन्द्री (बिहार), तांगल (पंजाब), ट्राम्वे (महाराष्ट्र), नाम रूप (असम), 

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश), कोरबा (मध्य प्रदेश) तथा दुर्गापुर (१० बंगाल) 

निगम की अधिकृत पूंजी ७५ करोड़ रुपये है किन्तु इसमें कुल पुजी २०५ 
करोड़ लगी हुई है। निगम की प्राय: सभी इकाइयाँ यूरिया का उत्पादन करती है। 
सिन्द्री, तथा दुर्गापुर अमोनियम प्त्फेट भी बनाते है और ट्राम्वे तथा दुर्गापुर 
नाइट्रोजन भी उत्पादित करते है। इन सबका वाधिक उत्पादव लगभग २० लाख 
टन तक पहुँच गया है। खाद निगम उन इकाइयों में से है जिनको नियमित लाभ 
मिल रहा है। १६६६-७० में इसे लगभग १.२० करोड़ रुपये का लाभ आप्त हुआ । 
(३) तेल उद्योग 
(0॥] ॥00४7%४) 

तेल उद्योग से सम्बन्धित दो महत्त्वपूर्ण संस्थाएँ है । एक तेल तथा प्राकृतिक 
गेस आयोग (0]॥] ॥0 उध्वापा॥) 088 (०ग्राए्ं$भं००) तथा दूसरी भारतीय तेल 
निगम [70 ंथा 0) (०75०थां०7) है। तेल तथा गैस आयोग की स्थापना 
१६४६ में हुई थी। इसका काम देश के विभिन्न भागों में तेल तथा गैस की खोज 
करना है | इसमें २०३ करोड़ रुपये की पू जी लगी हुई है । 

आयोग ने अंकलेश्वर, कलौल, नवगाँव (गुजरात) तथा नहारकटिया (असम) 
में त्तेत खोज निकाला है । इस तेल का शोधन करने के लिए लोक क्षेत्र में नुनमाटी 
(१६६२), वरोनी (१६६५), कोयली, कोचीन (१६६६), मद्रास तथा हल्दिया भे तेल 
शोधघशालाएँ स्थापित की गयी है । इन तेल साफ करने के कारखानों की कुल क्षमता 
१०० लाख टन वापिक है । 

सेल तथा गैस आयोग उन इनी-गिनी संस्थाओं में से है जिन्हे लोक क्षेत्र मे 
होते हुए भी लाभ हो रहा है । १६६६-७० में इस आयोग ने लगभग १२ करोड़ रुपये 
का लाभ कमाया । 
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भारतीय तेल निगम की स्थापना १६५६ में की गयी थी। इसमें लगभग 
१३२ करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई है। तेल निगम का काम तेल प्राप्त कर देश भर 
में उसकी उचित मूल्य पर विक्री करना है। इस कार्य के लिए उसके देश भर में 
पूर्ति केन्द्र काम कर रहे हैं। तेल नियम को भी १६६९-७० में लगभग २२ करोड़ 
रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। 
(४) बिजली का भारी सामान 
(प्०३४४५४ 5००7 ०४]5) 

विजली का सामान बनाने के लिए भारी मशीनों का निर्माण करना आव- 
शयक होता है। अगस्त, १६५६ में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोपाल में एक 
कारखाना स्थापित किया गया जिसका नाम हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० रखा गया । 
इस कम्पनी का काम हरिद्वार (उत्तर भरदेश), रामचन्द्रपुरम्‌ (आन्ध्र प्रदेश), 
तिरुवेरसस्वर (मद्रास) तथा भोपाल (मध्य प्रदेश) की परियोजनाओं को पूरा करना 
था। १७ ववम्वर, १६६४ को इनमें से पहली तीन को मिला दिया गया और 
उनका नाम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० (छशवां ००७५० 56०7०७५) रख 
दिया गया । 

भोपाल की इकाई हैवी इलेकिद्रकल्स के नाम से अलग बनी रह गयी है । 

इन दोनों इकाइयों हारा विजली का भारी सामान तथा मशीनें आदि बनायी 
जाती हैं । इनमें कुल मिलाकर लगभग ३०० करोड़ रुपये की पू जी लगी हुई है । 

यह दोनों ग इकाइयाँ हानि में चल रही हैं। १६६६-७० में ही इनको ६ 
करोड़ ढपये से अधिक हानि उठानी पड़ी | 
(५) इंजीनियरी उद्योग 
(छाष्ठा7९थांगड 7060579) 

औद्योगिक विकास के लिए छोटी और बड़ी मशीनों तथा औभौजार बनाने के 
कारखाने स्थापित करना बहुत आवश्यक है। बड़ी मशीनें छोटी मशीत्तें बनाने के 
काम आती हैं और उन मशीनों को चालू रखने के लिए औजार वनाना बहुत 
आवश्यक है । 

इस उद्देश्य की पूति के लिए ३१ दिसम्बर, १६४५८ वो भारी इंजीनियरी 
निगम (घ्र८३ए५ घाष्टाएबशााड़ (०7एण४7०णा) राँची में स्थापित किया गया । इस 
निगम की तीन इकाइयाँ हैं : 

() भारी मज्ञीनें बनाने की इकाई जो भ्रति वर्ष १ लाख टन से अधिक वजन 
की भारी मशीनें निर्माण करेगी | 

(8) पुर्जे डालने की इकाई जिसकी वापिक क्षमता लगभग २ लाख ठन होगी । 

(7) भारी मशीनी औजार इकाई जिसकी वापिक क्षमता १०,००० टन होगी । 

इनमें से पहली इकाई सोवियत संघ की सहायता से स्थापित की गयी है ! 
दूसरी तथा तीसरी इकाइयों की स्थापना चेकोसलोवाकिया की सहायता से हुई है । 
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इस निगम में ३१ मार्च, १६७१ को भारत सरकार की कुल लगभग २७४ करोड़ 
रुपये की पूजी लगी हुई थी । 

इंजीनियरी निग्रम भी प्रायः हानि पर ही चलता रहा है। आरण्भ से 
३१ मार्च, १६९७१ तक इसकी कुल हानि का अनुमान लगभग ५६ करोड़ रुपये 
लगाया गया । 

दूसरी संस्था हिन्दुस्तान मशीन हुल्स लि० (स्राग्रतप४छ॥ ४०व४ं॥० [005 
]॥06.) बंगलौर में है । यह घड़ियाँ तथा मशीनों के अन्य औजार बनाती है | इसकी 
शाखाएँ पिजोर (पंजाब) तथा अजमेर में है । इसकी स्थापना १६५३ में हुई थी । 
इसमें सरकार की लगभग २६ करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई है । 

इन संस्थाओं के अतिरिक्त त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० तथा एंजीनियरिंग प्राड- 
वटस लि० है। पहला संस्थान नैनी में है। इसमें सरकार की लगभग ६ करोड़ 
रुपये की पूंजी लगी हुई है । यह संस्था स्टोरेज टेक, ट्रांस्मपिशन टावर, इस्पात के 
पुल, क्रेन तथा मकानों के लिए अन्य भारी सामान तैयार करती है । 

इंजीनियरिग प्राडबट्स की स्थापना अप्रैल, १६७० में हुई थी । यह इस्पात 
कारखानों, खानों, खाद फैक्‍्टरियों आदि के लिए साज सामान तथा उपकरणों की 
व्यवस्था के लिए स्थापित की गयी है । हि 
(६) कोयला विकास 
(0०४ 70०ए००७॥४५॥) 

कोयले के विकास के लिए दो महत्त्वपूर्ण निगम बनाये गये हैं। पहला राष्ट्रीय 
कोयला विकास निगम ['विकवणावं (०४ 06ए७०फाशा (एणएणबा०7 7/0,) 
है जिसकी स्थापना १६५६ में राँची में की गयी । निगम सरकार द्वारा संचालित 
कोयला खातों का प्रवन्ध सम्भालता है | इस निगम के अच्त्तगेत २४ कोयला खानें हैं 
जिनसे प्रति वर्ष लगभग १९५ करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। निगम चार 
स्थानों पर कोयला धोने की इकाइयाँ चला रहा है जिनमें प्रतिवर्ष लगभग २० लाख 
टन कोयला घोया जाता है । 

कोयला निगम मे लगभग १८४ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। इसमें 
१६६६-७० में १ करोड़ रुपये से कुछ अधिक का लाभ हुआ । 

दूसरा निगम नीवेली लिगनाइट कार्पोरेशन है जिसकी पूंजी लगभग १७० 
करोड़ रुपये है । यह लिगनाइट कोयले के खनन तथा विकास के लिए उत्तरदायी है । 
नीवेली निगम में १६६६-७० में लगभग ४.४ करोड़ रुपये की हानि हुई | गत वर्षों 
में भी इसमें हानि होती रही है । 
(७) जहाजी व्यवसाय 
(79778 7700579) 

भारत में जहाज बनाने का एक कारखाना है जिसकी स्थापना विशाखापत्तनम्‌ 
में १६४० में की गयी थी इसे मिधिया कम्पनी ने स्थापित किया था, किन्तु १६५३ 


लोक क्षेत्र में उद्योग १८३ 


में इसे भारत सरकार द्वारा खरीद लिया गया। इसका प्रवन्ध चलाने के लिए 
हिल्दुस्तान शिपया्ड लि० की स्थापना की गयी । यह प्रति वर्ष चार जहाज निर्माण 
करता है। हिन्दुस्तान शिपयाड लि० में १० करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है | यह 
संस्थान लाभ में चल रहा है। 

दूसरा शिपयाड कोचीन में बनाया जा रहा है जिसमें जापान से सहायता 
मिल रही है। 

अन्य --इन औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त खनिज विकास, नप्तक, 
देलीफोन, दवाएँ तथा जन्तुनाशक पदार्थों के लिए ओद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की 
गयी हैं ! 
लोक क्षेत्र के उद्योगों में लाभ-हाति 

साधारण रूप में लोगों की यह मान्यता है कि सरकारी उद्योग लाभ कमाने 
के लिए नहीं होते, जनता की सेवा के लिए स्थापित किये जाते हैं । यह बात न तो 
सैद्धान्तिक रूप में सही है न व्यवहार में उचित मानी जा सकती है। लोक क्षेत्र के 
उद्योगों को उचित मात्रा में लाभ कमाना ही चाहिए ताकि उनसे सरकार को कुल 
भाय में वृद्धि हो सके । इस आय की रकम से सरकार तयी भौद्योगिक इकाइयाँ 
स्थापित कर सकती है या पुरानी इकाइयों का विस्तार कर सकती है। 

भारत के उद्योग--भारत में लोक क्षेत्र में ३९ मार्च, १६७० को ६१ इकाइयाँ 
थीं जिन पर ४,३०१ करोड़ रुपये की पूजी लगी हुई थी (इनमें रेलें सम्मिलित नहीं 
हैं), इनमें से १६६६-७० में ३४ इकाइयों ने लगभग ७१ करोड़ रुपये का लाभ 
कमाया जबकि ५२ इकाइयों को ६४ करोड़ रुपये की हानि हुई | इस प्रकार ४,३०० 
करोड़ रुपये पर कुल ७ करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ जो ०१७ प्रतिशत मात्र है। 

जिन इकाइयों में विशेष लाभ है उनके नाम तेल निगम, तेल तथा गैश्त 
आयोग, राज्य व्यापार निगम, भारत इलेक्ट्रोनिक्स, एयर इंडिया, टेलीफोन, खाद्य 
निगम, राष्ट्रीय कोयला तिगम आदि हैं। विशेष हानि उठाने वाले उद्योगों के वास 
हैदी इंजीनियरिंग कारवोरेशन, हैवी इले विट्रकल्स, नोवेली लिगनाइट निगम, तथा 
अन्य निगम हैं। इसमें से अलेक निगम ऐसे हैं जिनपर अभी पूरी शक्ति से काम 
होता आरण्म नहीं हुआ है । 
हानि के कारण ओर उपाय 

लोक क्षेत्र के उद्योगों या अन्य संस्थानों में जो हानि हो रही है या सामान्य 
दर से बहुत कम लाभ हो रहा है, उसे ढीक करने के लिए निम्नलिखित काम किये 
जाने चाहिए : सि 

(१) उत्पादन शक्ति---इनकी उत्पादन शक्ति प्रायः पूरी तरह काम में नहीं 
ली जाती । इसे पूरी तरह काम में लेना चाहिए ताकि इनके उत्पादन में वृद्धि हो सके । 
अधिक उत्पादन होने से इन उद्योगों के लाभ की दर उचित स्तर पर आ जायेगी । 


१८४ भारतीय आथिक प्रशासन 


(२) सत्ता का विकेन््रीक्रण- लोक क्षेत्र के उद्योगों में प्रायः निर्णय लेने 
में देर होती है क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों 
के हाथ में होता है। यह व्यक्ति नौकरशाही की परम्पराओं में पले हुए होते है। 
अतः इन्हें छोटी से छोटी बात का निर्णय लेने में देर होती है जिससे अनेक वार 
उद्योगों को बहुत हानि उठानी पड़ती है । 

(३) भवन्ध व्यवस्था--लोक क्षेत्र के उद्योगों मे प्राय: केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा 
([, 8; $.) या राज्य प्रशासनिक सेवा के व्यकितियों को अध्यक्ष, सामान्य व्यवस्थापक, 
महाप्रवन्धक आदि नियुक्त किया जाता है। इन व्यक्तियों को उद्योगों के संचालन 
का कोई अनुभव नही होता । यह व्यक्ति एक-दो वे में कुछ अनुभव प्राप्त करते है 
तंव तक इनकी बदली किसी दूसरे स्थान पर कर दी जाती है । इस प्रकार इन 
संस्थानों के प्रवन्धक जल्दी-जल्दी बदलते है। यह सर्वेथा अनुचित नीति है। उचित 
तो यह है कि औद्योगिक संस्थानों के लिए प्रवन्धकों का एक अलग समूह बनाया जाना 
चाहिए जिसके प्रत्येक व्यवित को उचित प्रशिक्षण देकर उद्योगों के संचालन के योग्य 
बनाया जाना चाहिए। इन व्यक्तियों को औद्योगिक सेवा के लिए ही निश्चित कर 
दिया जाना चाहिए ताकि इनकी वार-बार बदली नही करनी पड़े । इससे प्रवन्ध 
व्यवस्था में सुधार होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत कम होगी और इन 
औद्योगिक इकाइयों को लाभ होने लगेगा । 

(४) श्रम नीति--लोक क्षेत्र के उद्योगो के लिए एक सही और दृढ़ 
श्रम चीति अपनायी जानी चाहिए जिससे इन उद्योगों में शान्ति भी वनी रहे और 
इनमे उत्पादत में हानि होने का भय तन रहे । इसके लिए श्रमिकों मे स्वामित्व की 
भावना उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में लोक क्षेत्र मे काम करने वाले 
व्यवित अत्यन्त लापरवाही से काम करते है क्योंकि उनकी सेवा की शर्ते ऐसी है कि 
उनमें हानि होने पर उन्हें कोई सजा नहीं मिलती तथा अधिक लाभ होने पर कोई 
पारितोपिक नहीं मिलता। इन उद्योगों में ऐसी परम्पराएँ डालनी चाहिए 
कि अच्छा काम करने वाले को पारितोपिक मिल सके तथा घटिया काम करने वालों 
वेग दंडित किया जा सके | 

इसके लिए अच्छे काम की न्यायसंगत परिभाषा अपनानी आवश्यक है । 

(५) नयी प्राविधियाँ--अनेक सरकारी उद्योगों में अब भी उत्पादन, लागत, 
वजट भादि के वारे में पुराने तरीके और पुरानी परम्पराएँ ही अपनायी जाती है । 
यह किसी भी दृष्टि से उचित स्थिति नहीं कही जा सकती । इन उद्योगों में नवीनतम 
तकनीक तथा श्रेष्ठतम प्राविधियाँ अपनायी जानी चाहिएं और पुराने घिसे-पिटे 
तरीकों में सुधार किया जाना चाहिए । 

(६) मूल्यांकन--लोक क्षेत्र के उद्योगों में जनता की रकम लगती है । उस 


रकम का श्रष्ठतम प्रयोग हो इसके लिए इन इकाइयों के समय-समय प्र मल्यांकन 


लोक क्षेत्र म उच्चारण श्यर, 


की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मूल्यांकनों की रिपोर्ट प्रकाशित की जानी 
चाहिए और इन्हें इन उद्योगों के कमंचारियों की जानकारी में भी लाना चाहिए । 

लोक उद्योगों की कार्य क्षमता या सेवा स्वर के बारे में समय-समय पर 
जनता का मत जानने की चेप्टा की जानी चाहिए और जनता के मत की जानकारी 
कर्म चारियों को भी दी जानी चाहिए त।कि कमंचारियों को अपने वारे में जनता की 
राय का पता लग सके। इससे इन उद्योगों के प्रवन्ध में कुछ कृशनता आने की 
सम्भावना हो सकती है । 

(७) सार्वजनिक प्रतिष्ठा तथा जानकारी--लोक क्षेत्र के उद्योग अनेक वार 
बहुत उपयोगी काम करते हैं किन्तु उनके उपयोगी काम की सहीं जानकारी जनता 
को नहीं मिलती । इससे लोक क्षेत्र के उद्योगों को जो सामाजिक प्रतिप्ठा मिलनी 
चाहिए, वह नहीं मिल पाती । अत. लोक क्षेत्र के उद्योगों की उपलब्धियों के विपय 
में समय-समय पर पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ या विज्ञापन प्रकाशित किये जाने चाहिए 
ताकि उनके बारे में गलत घारणाएं दूर हो सकें ओर उनका सही स्वरूप समाज के 
सामने आ सके । 
प्रशासनिक सुधार आदोग के सुकाव 
(२९००माएञलातक्ा005$ णी 86 6 6रगरंधीभाएट रिणिए (०्राणंडञं00) 

लोक क्षेत्र के उद्योगो को लाभदायक वनाने की दृष्टि से प्रशासनिक आयोग 
द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं : 

(१) क्षेत्रीय नियम--आवोग वा मत है क्वि सारी औद्योगिक क्रियाओं को 
कुछ वर्गो में वाँठ कर कुछ निगम बना दिये ज ने चाहिए जो एक निश्चित क्षेत्र की 
सब ओऔद्योगिक इकाइयों की देख-रेख कर सके | उदाहरण के लिए इस्पात के सभी 
सरकारी कारखानों को एक प्रव॒न्त्र में ले लना चाहिए, तेल साफ करने वाली इकाइयों 
का प्रवन्ध एक निगम को सोप देता चाहिए । इससे प्रवन्व व्यव्चा कुगल हो सकेगी 
ओर लागत में कमी आ जायेगी । 

(२) प्रबन्ध व्यवस्था--आयोग ने प्रत्येक उच्चोग से सम्बन्धित जानकारों को 
निदेशक मंडल या प्रवन्च मंडल के सदस्य नियुक्त करने का सुझाव दिया है । इससे 
उचित समय पर उचित निर्णय लिए जा सकेंगे और कुशलता में वृद्धि हो सकेगी । 

(३) लोक उपक्षम संस्थान--तीसरा सुझाव यह दिया गया है कि लोक 
क्षेत्रीय उद्योगों के लिए जो संस्थान (छणा्वप् ० ?प7म८ छाशफाप४९५) है उसके 
कार्य क्षेत्र को बढ़ावा जाना चाहिए । उत्ते केवल कुछ प्रक्राजन निकालकर हीं सन्त॒प्द 
नहीं हो जाना चाहिए । उत्तके द्वारा इन उद्योगों की विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण 
किया जानः चाहिए और नीति निर्वारण में सार्ग दर्शन किया जाना चाहिए 

(४) आस्तरिक अंकेक्षण--आयोग ने इन उद्योगों के वित्तीय प्रवन्च को अधिक 
कुशल बनाये जाने का सुझाव दिया है। इसके लिए बग्तरिक अंकेक्षण प्रणाली में 
सुधार का सुराव दिया गया है । 
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(५) नियुक्तित प्रणाली--प्रशासनिक सुधार आयोग का मत है कि इन उद्योगों 
को विशेषज्ञों तथा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रणाली उचित नहीं है । सभी 
व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में से लेने के कारण इनका प्रशासन नौकरशाही के 
शिकंजे में जकड़ गया है। इसे मुक्त करने के लिए खुले बाजार से अनुभवी तथा 
क्रियाशील व्यक्तियों का चयन किया जाना चाहिए जो क्रान्तिकारी नीतियों को 
अपना सके । 

(६) अंकेक्षक मण्डलों का गठन--प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोक क्षेत्र के 
उद्योगों के हिसावः किताब की नियमित तथा उचित जाँच के लिए चर या पॉँच 
अंकेक्षक मण्डलों के गठन का सुझाव दिया है । यह अंकेक्षक मण्डल नियन्त्रक तथा महा- 
अकेक्षक के निर्देश में ही काम करेगे । 

इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव इन उद्योगों के प्रशासनिक, 
वित्तीय तथा जाँच सम्बन्धी कार्यो को कुशल तथा श्रेष्ठ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान 
कर सकते है | सरकार को इन दिशाओं में तत्काल उचित परिवतेन तथा सुधार करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । 

अभ्यास प्रश्न 

१. लोक क्षेत्रीय उद्योगो के क्या उद्देश्य हो सकते है ? क्या उनका लक्ष्य समाजवाद 
की स्थापना करना होता है ? 

२. भारत में लोक क्षेत्रीय संस्थानों के संगठन और प्रबत्नन्ध व्यवस्था का विश्लेषण 
कीजिए। ध 

३२. भारत में लोक क्षेत्रीय उपक्रमों के विशेष तत्त्वों की व्याख्या कीजिए । 

४. भारत में राज्य द्वारा किन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों मे औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की 
गयी है ? इन क्षेत्रों का देश की अथे-व्यवस्था मे क्‍या महत्त्व है ? 

५. भारत में इस्पात, तेल तथा खाद उद्योगों की लोक क्षेत्रीय इकाइयों पर टिप्पणी 
लिखिए । 

६. भारत में लोक क्षेत्रीय उद्योगों के दो महत्त्वपूर्ण वर्गों का ब्यौरा लिखिए तथा 
उनका महत्त्व स्पष्ट कीजिए । 

७. भारत में लोक क्षेत्र के उद्योगों में हानि के क्या कारण है ? उन्हें दुर करने के 
लिए क्या उपाय किये जाने चाहिए ? 

८. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोक क्षेत्र के उपक्षमों में सुधार करने के लिए 
जो सुझाव दिये है उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 


लोक क्षेत्र सें बैंकिंग 


(85प८77२७ व उच्चछ एएछछात 8$&507098) 
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बंक तथा अन्य उद्योगों में भेद 

वेकिय एक सेवा व्यवसाय हैं। इसमें व्यक्तिगत सम्पर्क का झत्यधिक महत्त्व 
होता है। क्योंकि ग्राहक वेकर के निरन्तर सम्पर्क में जाता है और उसके व्यवहार 
से प्रभावित होता है। अन्य उद्योगों में विज्ञापन और विक्रय कला का अधिक नहत्त्व 
होता है जबकि बैक की श्रेष्ठ सेवाएँ ही उसका सबसे बड़ा विज्ञापन होदी हैं । 
दायित्व की दृष्टि से भी वेकों की जिम्मेदारी वहुत जधिक होती है क्योंकि वह अन्य 
व्यक्तियों के धन में लेन-देन करते हैं। उस घन की नुरक्षा तथा श्रेष्ठतम प्रयोग-- 
दोनों बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है । 

बैंकिंग तथा अन्य उद्योगों के भेद निम्नलिखित वातों से स्पष्ट हो सकते हैं : 

(१) व्यापार वस्तु-सुद्रा--बैकों की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि बेक 
मुद्रा में लेन-देन करते हैं । अन्य उद्योगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन 
होता है जौर उन वस्तुओं को बेचने की व्यवस्था की जाती है। वैक्न मुद्रा में ही 
व्यापार करते हैं | कुछ व्यक्तियों का मान्यता है कि “बेक मुद्रा का क्ष्य-विक्ष्य करते 
हैं ।” इसका अर्थ यह है कि वेक पूंजी उधार देते हैं ओर पूंजी जमा करते हैं । इस 
पूंजी के बदले व्याज लिया दिया जाता है । 

बैक की इस विशेषता के कारण सरकार के लिए दो काम करने आवश्यक 
हो जाते हैं : 

()) ध््याज दरों को नियन्चित रखना, तथा 

(/) उधार की ज़ियाओं का नियमन करना । 

(२) राष्ट्रीय बचतों के संरक्षक--ब्कों की दूसरी महत्त्वपूर्ण विजेषता यह 
है कि वह समाज के विभिन्न वर्गो द्वारा जमा की गयी छोटी-छोटी रकमों को जमा 
करने वालों को आवश्यकता पड़ते ही यह रकमें लोटा देते हैं। इस प्रकार जमा की 
गयी रकमों को भी उवार देकर एक ओर तो वह व्यापार तथा उद्योग के विकास में 
सहायक होते हैं, दूसरी ओर अपने लिए लाभ कमाते हैं। 

शु८७ 


श्धय भारतीय आशिक प्रशासन 


इस विशेषता का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि बैक दूसरों के घन में 
व्यापार करते हैं और उससे लाभ कमाते हैं । उदाहरण के लिए भारत के सभी बंकों 
की अंश पूजी लगभग ५० करोड़ रुपये है जवकि वैंकों में जमा रकम ५,००० करोड़ 
रुपये से भी अधिक हैँ । इस दृष्टि से बैंकों के कुल साधनों में अधिकांश भाग जमा 
करने वाले ग्राहकों का ही होता है । किन्तु बैंकों की नीति निर्घारण में रकम जमा 
करने वालों का कोई हाथ नही होता । अतः बैंकों वेः असली मालिक (जिनके ५००० 
करोड़ रुपये जमा है) कुछ नहीं कर सकते जवकि थोड़ी सी रकम लगाने वाले 
अंशघारी (५० करोड़ रुपये के मालिक) वंकों के मालिक माने जाते है और बैकों की 
नीति इनके द्वारा चुने गये निदेशकों द्वारा निर्घारित होती है । यदि यह व्यक्ति वेकों 
के धन का दुरुपयोग करें तो इनकी तो ५० करोड़ रुपये की ही पूजी डूबेगी, जमा 
करने वालों की ५,००० करोड़ रुपये की रकम ड्व जायेगी ! अतः जमा करने वालों 
के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकों की ऋण नीति या पू जी लगाने सम्बन्धी नीति 
पर सरकार का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए । 

अन्य उद्योगों में गलत नीति अपनाने से पूजी लगाने वाले अंशधारियों 
को ही हानि होती है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं । अत: वैकों में अन्य उद्योगों की 
बजाय सरकारी हस्तलेप अधिक आवश्यक है । 

(३) साख निर्माण---सामान्य उद्योगों की एक विशेषता यह होतो है कि वह 
किसी त किसी वस्तु का उत्पादन या निर्माण करते हैं। बेकों द्वारा किसी वस्तु का 
निर्माण नहीं किया जाता । वह जमा रकम के आधार पर साख का निर्माण करते 
हैं। यह एक आश्चयेजनक किन्तु सही तथ्य है कि किसी बैक के पास १०० रुपया 
जमा होने पर वह इससे चार, पाँच या अधिक गुनी रकम उधार दे सकता है । 

इस प्रकार बैंकों की उधार देने की शक्ति बहुत व्यापक्र होती है । अत: यदि 
उचित नियन्त्रण नहीं किया जाय तो साख का प्रसार बहुत तेजी से होने लगता है 
और वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का भय रहता है । इस दृष्टि से भी बैंकों की 
नीति में सरकार का उचित हस्तक्षेप बहुत आवश्यक होता है । 

(४) शाखाएँ--वैंक तथा अन्य उद्योगों में एक वड़ा भेद यह है कि बैंक देश 
विदेश में जगह-जगह अपनी शाखाएँ खोलते हैं जबकि औद्योगिक इकाइयों को अपनी 
शाखाएँ खोलने वो कोई आवश्यकता नहीं होती । वैकों का शाखा विस्तार कभी- 
कभी भयंकर प्रतिस्पर्डा का रूप ग्रहण कर सकता है जिससे देश को हानि हो सकती 
है। अतः शाखाओं का उचित नियमन करने के लिए भी सरकार का हस्तक्षेप बहुत 
आवश्यक है। 

(५) व्यक्षिगत सेवा--उद्योगों में प्रायः उद्योगपति या प्रेवन्धक वास्तविक 
ग्राहकों के सम्पर्क में नहीं आते । उनका माल थोक विक्रेताओं को बेचा जाता है, 
थोक विक्रेता फुटकर व्यापारियों को वेचते हैं और फुटकर व्यापारी ग्राहकों को चेचत्ते 

हैं। बैंकों में साथ लेन-देन विलकूल प्रत्यक्ष होता है जिसमें वह ग्राहकों के सीधे 
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सम्पकं में आते हैं। अत: बैंकों को नथी-नयी सेवाएँ बारम्भ करदी पड़ती हैं, पुरानी 
सेवाओं में सुधार करता पड़ता है तथा ग्राहकों की इच्छा, स्वभाव आदि का ध्यात 
रखना पड़ता है । 

इस विशेषता के सन्दर्भ में सरकार का केवल यह काम होता है कि वह वेंक़ों 
को नयी सेवाएं प्रचलित करने में सहायता करे तथा उनके लिए उचित वातावरण 
तैयार करने में नैतिक या आ्थिक सहयोग प्रदान करें । 

(६) सुचदा के लोत--बैंक उद्योगों के लिए आवश्यकता के समय पूजी की 
च्यवस्था करते हैं और उनके लिए विदेशों में भी भुगतान कर देते है! बेकों को 
विदेशों में शाखाएँ होती हैं जिनके माध्यम से वह विभिन्न देशों के व्यापारियों तथा 
उद्योगपतियों के बारे में सही सूचना संग्रह कर अपने देश के व्यापारियों को दे 
सकते हैं । विदेशों में व्यापार की प्रगति तथा वस्तुओं की माँग के त्िपय में भी वेंकों 
का योगदान महत्त्वपूर्ण हो सकता है । 

इस प्रकार वैंकिय एक ऐसा उद्योग है जो उद्योगों को अनेक प्रकार की 
सहायता और सेवा प्रदान करता है। अतः इसका उच्नित दिणाओं में तियमन होना 
बहुत आवश्यक है । 
क्या बेंकों को सरकारी स्वामित्व में ले लेता चाहिए ? 

बैंकिंग की अलग विशेषताओं के कारण ही भारत में कुछ व्यक्तियों का मत 
रहा है कि बैंकों को सरकारी अधिकार में हो ले लेता चाहिए | वैंक़ों को सरकारी 
स्वामित्व में लेने की क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। यदि बैंकों की वीतियों 
का सरकार द्वारा नियन्त्रण हो तो इस क्रिया को सामाजिक निमस्त्र ण कहते हैं| इस 
दोतों ही बीतियों का अत्यबिक महत्त्व है: अतः इन दोनों के बारे मे विस्तार से 
विचार क्या जाना आवश्यक है । 
राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क 

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते रहे हैं : 

(१) अबव्यवस्था --भारतीय विजी बैंकिंग का इतिहाल 603 /द840क 
कुप्रबन्ध एवं धन के दुल्पयोग का इतिहास है। देश के अनेक बैंक ६ जीपतियों रे 
प्रभाव क्षेत्र में हैं और यह प्‌जीपति इन बैंकों का घव अपने व्यक्तिगत स्वार्य ब्राउन 
के लिए काम में लाते हैं। इन बैंकों के संचालकों के प्रभाव के कारण बैंकों वी 
बहुत-सी राशि सट्टे के लिए प्रयुवत् की जाती है । इत तब दोषों को पी रा 
समाप्त करना अत्यन्त कठिन है। अतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण हा इनकी एक 
उपाय है। कर 7 

(२) जनहित--र्जिवे बैंक की स्थापना (१६३५) और भारतोय जा 
विधान के लागू होने (१६४६) के पश्चात्‌ भी देश में वेकी के वर होने का क्रम 
रुका नहीं है। वर्तमात में भी देश में कुछ बैंक हानि बोर रही हैं। यह स्बिति 
निश्चय ही असस्तोषजनक एवं असझ्य है। गत वर्षों की बैंक असफलताओं ने रिजव 
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बैक की अक्षमता एवं लापरवाही को प्रकट कर दिया है। अतः जमाऊर्ताओं के हितों 
की रक्षा के लिए बैंकों को सरकारी अधिकार में लिया जाना आवश्यक है । 

(३) औद्योगिक विकास--देश में उचित मात्रा मे वाछित क्षेत्रों में साख प्रसार 
करने का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अधिक साख प्रसारित होने पर देश में 
मूल्य-बुद्धि का भय उत्पन्न हो जाता है और साख की कमी से देश की औद्योगिक एवं 
व्यावसायिक प्रगति को धक्का लगता है । बहुधा रिजवे दक द्वारा साख नियन्त्रण के 
लिए नये-नये साधन अपनाने पड़ते है और उनकी सफलता भी प्राय. संदिग्ध रहती 
है । इस दृष्टि से देश के व्यावसायिक हितानुस।र साख प्रसारित करने की एकमात्र 
पद्धति यही है कि देक का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय । 

(४) सरकारी नीति की सफलता--भारत में एक समाजवादी समाज की 
स्थापना का निश्चय किया गया है जिसमें किसी का शोषण न हो और कोई भूखा- 
नंगा न रहे । इस नीति की सफलता के लिए शोषण के सम्पूर्ण साधनों को सरकारी 
नियन्त्रण में लेना आवश्यक है। भारतीय बेक़ों के पास अरबों रुपये की पूंजी है 
जिसका उपयोग राष्ट्रीय हितों में करने का एकमात्र तरीका यह है कि देश के विछडे 
हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वेक की अधिकाधिक शाखाएँ खोली जायें, बड़े-बड़े बेक्रों के लिए 
यह कर सकता कठिन नही है क्योंकि वह बहुत बड़ी राशि लाभ के रूप में कमातेहे 
और छोटे स्थानों पर शाखाएं खोलने में उन्हें इस लाभ के कुछ भाग से वंचित रहना 
पड़ेगा । निजी बैक किसी भी दशा में अपनी लाभ-राशि कम करने को तैयार नही 
है अतः देश के वेकिग विकास के लिए वेंक़ों का राष्ट्रीयकरण करना ही हितकर 
है। राष्ट्रीयकरण होने पर बैक देश के कोने-कोने में फैल सकेंगे, देश का ग्रामीण 
जनता को (जिसकी आय गत वर्षो में बढ गयी है) अधिक बचत करने के लिए 
प्रोत्साहित कर सकेंगे तथा देश की सम्पूर्ण बचत पूजी का प्रयोग अधिकाधिक राष्ट्रीय 
हिंत में हो सकेगा जिश्से देश मे समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग 
मिलेगा । 

(५) योजनाओं में सहयोग--बैकों के राष्ट्रीयकरण से देश की जनता को 
भारतीय बैकिय प्रणाली में अधिकाधिक विश्वास हो जायेगा जिससे बैंकों की जमा 
राशि में समुचित वृद्धि होने की सम्भावना है। इससे भारत सरकार को केवल काफी 
अधिक राशि राष्ट्रीय विकास में प्रयुक्त करने के लिए प्राप्त हो जायेगी वल्कि सरकार 
के हाथों एक ऐसी कामबेनु लग जायगी जिसके साधनों में निरन्तर वृद्धि होती 
रहेगो । इससे भारतीय योजनाओं की सफलता में अधिकाधिक सफलता मिल 
सकेगी । 

(६) विदेशी व्यापार--भारत के विदेशी व्यापार के लिए अधिकांश वित्तीय 
व्यवस्था अभी तक विदेशी वेफ़ों के हाथ में हैं क्योंकि भारतीय वैकों के साधन कम है 
गौर वह यशथेष्ट मात्रा में विदेशी व्यापार के लिए ऋण नही दे सकते । वैकों के 
राष्ट्रीयकरण से वह एक केन्द्रीय शासन के अन्तगंत आ जायेंगे जिससे उनके साथनों 
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में आशातीत वृद्धि हो जायेगी और कुछ बैंक जिन्हें विदेशी विनिमय व्यवसाय करने 
की अनुमति दी जायेगी, यथेष्ट मात्रा में विदेशी व्यापार के लिए घन की व्यवस्था 
कर सकेंगे । इससे विदेशी बैंकों के विरुद्ध की गयी शिकायतों का भी अन्त हो जायेगा 
और भारतीयों को ही विदेशी व्यापार का सम्पूर्ण लाभ मिल सकेगा । 

भारतीय विदेशी व्यापार में एक अत्यन्त ग्रम्भीर दोष यह है कि देश से 
निर्यात होने वाले माल से कम राशि के वीजक (एग्रतंशनाएरणंथंग्र8) बनाये जाते हैं 
जिससे भारत को विदेशी विनिमय की अधिकृत आय कम होती है। जितनी कम 
राशि के वीजक बनाये जाते हैं वह प्रायः विर्यातकर्ता के व्यत्तिगत खाले में अमरीका 
अथवा स्विटजरलैण्ड के बेंकों में जमा होती रहती है और इसका प्रयोग स्वर्ण का 
तस्कर व्यापार अथवा अन्य बनैतिक अथवा अवैध कार्यो के लिए किया जाता है। 
बेकों के राष्ट्रीयकरण से इस अर्नतिक प्रथा के मार्ग में अड़चन उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि 
बैंकों को प्राय: इस प्रकार की अवैध कार्यवाहियों का पता चले बिना नहीं रहता। 
सावंजनिक क्षेत्र में होने के कारण यह कम वीजक बनाने की प्रथा का अन्त करने में 
पह्दायक हो सकेंगे और इस प्रकार देश की बहुमूल्य विदेशी व्रिनिमय की चोरों बन्द 
हो जायेगी । 

(७) महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुविधाजनक ऋण--भारतीय बैंकों पर यह 
आरोप लगाया गया है कि वह केवल बड़े-बड़े उद्योग तथा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक 
इकाइयों को हो रकम देते हैं, उन्होंने कृषि तथा लघु उद्योगों (जो देश की अथे- 
व्यचस्था में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं) को आशिक सहायता देने की दिशा में 
कोई रुचि नहीं दिखलायी है । इन क्षेत्रों में ऋण देने में जोखिम अधिक है अतः यह 
कार्य केवल ध्रकारी बैंक ही कर सकते हैं । इसलिए क्वृपि तथा लघु उद्योगों के लिए 
पर्याप्त घन की व्यवस्था करने के लिए व्यापारिक वेंक़ों का राष्ट्रीयकरण करना 
बहुत आवश्यक है | 

(८5) वेकिंग सेवाओं का विस्तार--भारत में अधिकांश जनता ग्रामों में 
रहती है भौर गत वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत रकम विनियोजित की गयी है अतः 
उस रकम का एक भाग राष्ट्रीय बचतों के रूप में प्राप्त करने के लिए ग्रामों में बैंकों 
को शाखाएँ खोलना बहुत आवश्यक है । यह कार्य भी तत्काल लाभ देने वाला नहीं 
है अत: इसमें निजी बैंक रुचि नहीं लेंगे, इसलिए ग्रामों में बैंक सुविधाओं का विस्तार 
राष्ट्रीयकरण किये बिना नहीं हो सकता । 
राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध तके 

भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपयुक्त लाभ बहुत कुछ काल्पनिक ज्ञात 
होते हैं क्‍योंकि वे किय व्यवसाय के दोपों के लिए राष्ट्रीयकरण रामबाण नहीं है । 
इसका अनुमान निम्नलिखित वातों से लगता है : 

(१) रिजर्व बंक द्वारा अधिकारों का प्रयोग--भारतीय बैंकिंग अधिनियम 
के अन्तर्गत रिजवे बैंक को भारतीय बैंकों के नियमन तथा नियन्त्रण के अत्यन्त 
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व्यापक अधिकार प्रदान किये गये हैं। यदि इन अधिकारों का प्रयोग तत्परता से 
किया जाय तो भी बौकों में व्याप्त दोष दूर हो सकते हैं । 

(२) कुशलता में कमोौ--राष्ट्रीयकरण से भारतीय बैंकों में काम करने का 
उत्साह समाप्त हो जायेगा, उनमें सरकारी तानाशाही उत्पन्न होने का भय रहेगा 
और कमंचारियों में जो कुछ सेवा भाव है वह उनकी नौकरी अत्यधिक सुरक्षित हो 
जाने के कारण समाप्त हो जायेगा | सरकारी अकुशलता का एक प्रमाण जीवन बीमा 
निगम के विनियोगों से मिल सकता है जिसके द्वारा लाखों रुपये अवांछनीय अंशथों में 
विभियोजित किये गये और श्री फिरोज गाँधी द्वारा उन्हें प्रकाश भे लाये जाने पर एक 
विशेष अदालत में श्री हरिदास मूदड़ा पर मुकदमा चलाया गया और अन्त: 
भारत सरकार के वित्त सचिव (एच० एम० पटेल) तथा वित्त मन्त्री (श्रीटी० टी० 
क्ृष्णमाचा री) को अपदस्थ होवा पड़ा था | बेकों के राष्ट्रीयकरण से व्यवस्था का 
यह अतिरिक्त भार सरकार के मन्त्रालय पर आ पड़ेगा जिसे सम्भालना भत्यन्त 
कठिन होगा । 

(३) लाभ काल्पतिक--राष्ट्रीयकरण द्वारा वै किग व्यवस्था में जिन लाभों 
की कल्पना की गयी है वह भी अमक प्रतीत होती है क्योंकि उनकी अनियमितताएँ 
उचित नियन्त्रण द्वारा दूर की जा सकती है| वस्तुत: सरकारी अधिकार में भा जाने 
के पश्चात्‌ उनमें अधिक अकुशलता एवं अनियसितता आने का भय रहेगा। भारतीय 
रिजवे बंक के थोड़ा-सा अधिक सत्तक होने पर सरलता से यह समस्या हल हो 
जायेगी । 

(४) निक्षेप बीमा लिगस--जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 
निक्षेप बीमा निगम (06ए90०थां पराह्प्रशा०० (०7० थागंणा) की स्थापना हो चुकी 
है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक जमाकर्ता की १०,००० रुपये तक की जमा राशि वीमे 
द्वारा सुरक्षित है अर्थात्‌ यदि किसी व्यवित के एक बैंक में १०,००० रुपये तक जमा 
हैं तो बैंक क॑ बन्द हो जाने पर निक्षेप बीमा निगम उस रकम को चुकाने की गरारण्टी 
करता है। भारत में एक सामान्य नागरिक १०,००० उपये से अधिक रकम जमा 
करने की स्थिति में नहीं है अत: जमाकर्ताओों के हित सुरक्षित करने के लिए बेंकों का 
राष्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है । 

(५) उदार ऋण नीति--जहाँ तक औद्योगिक विकांस का प्रश्न है, गत वर्षो 
में भारतीय बैंकों की नीति उद्योगों को ऋण देने के प्रति यथेष्ट उदार हो गयी है । 
अन्तर केवल इतना है कि यदि सरकार ने बकों की राशि का प्रयोग सरकारी उद्योगों 
के विकास के लिए आरम्भ कर दिया तो निजी क्षेत्र के उद्योगों की पूजी प्राप्त 
करने में कठिनाई होगी और अन्तत्तः उनके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी 
इस दृष्टि से राष्ट्रीयकरण द्वारा आऔद्योगिक विकास में कोई विशेष सहायता मिल४£ 
की तलम्भावना प्रकट नही होती । 

(६) शाखा-विस्तार--भारतीय निजी बेंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में माखएँ 
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त खोलने का आरोप सर्वथा सत्य होते हुए भी अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि 
सरकार इस दिश्या में स्वथा पक्षपातपूर्ण नीति अपना रही है। स्टेट बैंक अथवा 
उसके सहायक बैंकों द्वारा जो शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाती हैं उन पर होने 
वाली हामि की पूर्ति एक विशेष कोष द्वारा की जाती रही है जबकि निजी बैंकों को 
इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही स्टेट बैंक भारत के सभी 
बैंकों से अधिक लाभांश वितरित करता है। यह एक विचित्र विरोधाभाष है कि 
इतना अधिक लाभ कमाने वाला बैंक जिसे सरकारी वरद्‌ हस्त की छाया प्राप्त है, 
ग्रामीण शाखाओं की हानि-पूति के लिए सहायता प्राप्त करता है। यह स्थिति 
निद्चित ही समाजवादी अथ॑-व्यवस्था के अनुकूल नहीं जान पड़ती | अतः जिस कार्य को 
स्टेट बेंक करने के लिए तंयार नही है वह निजी बेंकों द्वारा न किया जाने पर उनके 
राष्ट्रीयीरण की बात करना न्याय का गला धोंदने के समान होगा । 

(७) आशिक दृष्टिकोण से दोषपुर्ण--राष्ट्रीयकरण के विचार को यदि बुद्ध 
आथिक दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो स्थिति बहुत पक्ष में प्रतीत नहीं होती । 
भारतीय बैंकों के कूल लाभ (जुद्ध) ३५-३६ करोड़ रुपये के तुल्य होते हैं जिनमें से 
उन्हें १८ करोड़ रुपये कर रूप में चुकाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त बोनस तथा 
विभिन्न कोपों में डालने के पश्चात्‌ लगभग ८-६ करोड़ रुपये की राशि लाभांग रूप 
में वितरित करनी पड़ती है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार को ८ करोड़ 
रुपये से भी कम वापिक लाभ प्राप्त होगा | परन्तु यह भी सही स्थिति नहीं है क्योंकि 
बैंकों की प्रदत्त पूजी तथा कोप की मात्रा लगभग १०० करोड़ रुपये है। बैंकों का 
राष्ट्रीयकरण करने पर इस राशि के ऋण-पत्र (80705) देने होंगे जिन पर प्रचलित 
दर से लगभग ४ प्रतिशत्र ब्याज देना होगा । इस प्रकार व्याज का वापिक व्यय भी 
लगभग ५ करोड़ रुपये होगा । अतः भारत सरकार की शुद्ध वापिक आय नगण्य 
होगी । इससे स्पष्ट है कि वकों के राष्ट्रीयकरण जैसा भारी कदम उठाना उचित्त 
प्रतीत नहीं होता । अतः बैकों को देश की अथ्थ-व्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी 
बनाने के लिए रिजवे वैक के अच्छे नियन्त्रण के अतिरिक्त अन्य मागे ही अपनाये 
जाने चाहिए । 

(८) कृषि तथा लघु उद्योगों के लिए घन--बैंकों पर यह आरोप लगाना कि 
वह खेती के विकास या लघु उद्योगों की उच्चति के लिए ऋण नहीं देते, सही हो 
सकता है परन्तु यह एक सर्वे-स्वीकृत तथ्य है कि कृषि के लिए ऋण देने का दायित्व 
सहकारी बैकों का रहा है और बैंक उन सभी व्यावसायिक इकाइयों को ऋण देते 
रहे हैं जो उचित जमानत दे सकती हैं, चाहे वह लघु इकाई हो या बड़ी | अतः 
व्यापारिक बैंकों को इन दोनों क्षेत्रों में निष्छिय करने के लिए दोषी ठहराना उचित 
नहीं है। 

नीति का अभाव--वास्तव में, राष्ट्रीयकरण कोई रामवाण औषधि नहीं है । 
बैंकों में कमियाँ या दोप हो सकते हैं परन्तु वह कमियाँ या दोप बैंकों के राष्ट्रीयकरण 

श्रे 
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पे दूर ६ जायेगी, यह कहना केवल सैद्धान्तक डीग हाँवना है। सुव्यवस्था और 
सुप्रवन्ध एवं घन झा राष्ट्रीय हित में सदुपयोग सरकार की श्रेष्ठ नीतियों पर निर्भर 
वबरता है। भाग्त सरकार में प्रथम तीन योजनाओं में तथा बाद छे वर्षो में यह 
विचार भी नहीं त्रिया कि आथिक विकास के लिए साख नियोजन का भी कोई 
महत्व है। अतः यह आ 7प लगाना कि बेंकों ने अमुक क्षेत्र में पर्याप्त उधार की 
व्यवस्था नहीं की अथवा अमुक क्षेत्र में रकम नहीं लगायी, अनावश्यक एवं व्यर्थ है ! 

अतः सरवार के बढ़ते हुए विकास दायित्व, अभावपूर्ण प्रवन्ध कौशल तथा 
संचालन सम्दन्धी वठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह कहना कठिन है कि वी #ों के 
राष्ट्रीयककरण से देश की अर्थ-व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी सुधार हो सकेगा। वास्तव 
में, लोक क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाइयाँ--जो वराबर हानि पर चल रही 
है-- इस दिशा में सोचने के लिए बाध्य करती हैं कि सरकारी क्षेत्र को बढ़ाने 
की बज।य उसका दृढीकरण किया जाना चाहिए। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयकरण के 
स्थान पर स्मार्ज करण या सामाजिक न्‍न्यिन्त्रण की योजना को स्वीकार किया 
गया है । 

सामाजिक नियन्त्रण 


भारतीय वैको के राष्ट्रीयकरण की चर्चा काँग्रेस दल की प्राय: प्रत्येक सभा में 
होती रही है। जब १६६७ के चुनावों से पूर्व काँग्रंस के घोषणा पत्र का आलेख 
त॑यार विया गया तो वेकों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा फिर हुई किन्तु यह निर्णय 
किया गया कि; वकों पर सामाजिक नियन्त्रण किया जाना चाहिए, राष्ट्रीयक ण की 
आवश्यकता नही है । 
सामाजिक नियन्द्रण का अर्थ 

बेकों के सामाजिक नियन्त्रण का अर्थ है उनकी क्रियाओं पर समाज का 
नियन्त्रण । भारत में समाज की प्रतिनिधि सरकार है अर्थात्‌ बैंकों पर सरकार का 
नियन्त्रण ही सामाजिक नियन्त्रण का प्रतीक है । राष्ट्रीयकरण में स्वामित्व, संचालन 
तथा नियन्त्रण--सभी सरकार के दायित्व” होते है किन्तु सामाजिक नियन्त्रण में 
बेकों की अथे नीति १ निर्धारण सरकार करती है और उसका पालन बैक स्वयं करते 
है । उस नीति का पालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नही, इसका नियन्त्रण भी 
सरकार करती है| 

सामाजिक नियन्त्रण क्‍यों--वे किग उद्योग विशेष किस्म का उद्योग है। 
इसमें घन के लेन-देन का व्यापार होता है | और साख का निर्माण होता है । इसकी 
एक विश्येपतता यह है कि बैंकों में जिन व्यक्तियों की अधिकांश रकम जमा होती है 
उनका बैंकों की ऋण या विनियोग नीति निर्वारण करने में कोई हाथ नही होता । 
उदाहरणतः भारत के व्यापारिक अनुसूचित बैंकों में लगभग ५,००० करोड़ रुपये जमा 
हैं । यह रकम असंख्य व्यवितयों या संस्थाओों की जमा है । इसके साथ ही बैंकों की 
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अंश पूजी तथा कोप केवल १०० करोड़ उुपये के तुल्य है। किसी भी रजिस्टर्ड 
कम्पनी” के अंशधारी ही उसके मालिक होते हैं और उनके प्रतिनिधि ही बैंक 
की नीति निर्धारण तथा प्रवन्ध व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस द्ष्टि 
से देखा जाय तो भारतीय वकों में १०० करोड़ रुपये की पूंजी के मालिक ५१०० 
करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजन के अधिकारी हैं। जबकि ५००० करोड़ रुपये 
की पूजी के मालिकों (जमाकर्ताओं) को बैंकों की चीति निर्धारण या पूर्जी 
विनियोजन में कोई अधिकार नहीं है। अतः उनके हित की रक्षा करते के लिए 
बैंकों वी विनियोंग तथा ऋण नीति पर सरकार का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए 
वाकि सामान्य जनता की खून पसीने की कमाई--जो बेकों में जमा कराई जाती 
है--का द्वुद्पयोग न हो सके । 

यदि सामान्य रूप से देखा जाय तो बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण निम्त- 
लिखित कारणों से आवश्यक प्रतीत होता है : 

(१) जमाकर्ताओं के हित की रक्षा--ज साकि इससे पहले विचार किया 
जा चुका है व्यापारिक वकों के काफी साधन सामान्य जनता की जमाओं से प्राप्त 
होते हैं। और सामान्‍य जनता का बैंकों की ऋण और विनियोग नीति में कोई हाथ 
नहीं होता । अतः उनकी रकम के सदुपयोग की क्‍या गारण्टी है ? यदि कोई बैंक 

बनन्‍्द्र हो जाय तो जमाकर्ता केवल हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए सरकार का 
कतेव्य हैं कि सामाजिक हित में बैंकों की नीतियों पर नियन्त्रण करे । 

इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य उल्लेखनीय है । भारत में निश्लेप 
बीमा निमम द्वारा प्रत्येक बैंक में, प्रति व्यक्ति १०,००० रुपये तक की रकम का 
अनिवार्य वीमा है ।” मध्यम वर्ग के जिन व्यक्तियों के पास १०,००० ठुपये से अधिक 
रकम है वह दस-दस हजार रुपये कई बैंकों में जमा करवा कर निक्षेप वीमे का लाभ 
उठा सकते हैं। वैसे भी बैंकों में अधिकत्तर वड़ी जमा रकमें कणों के फलस्वरूप 
उत्पन्न होती हैं जिनके अधिकारी बड़े-बड़े व्यापारों होते हैं । अतः इन लोगों के हितों 
की रक्षा की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। कि्तु बकों में जनता का 
विह्वास बनाए रखने के लिए उनको सम्पन्न एवं शक्तिशाली बनाये रखना सरकार 
का कर्तेव्य है। ऐसा तभी सम्भव है जब उनकी विनियोग एवं ऋण नीति पर 
सरकारी नियन्त्रण हो । 

(२) समाज क्वा अधिकाधिक लाभ--बकों में समाज के असंख्य व्यक्तियों की 
पूंजी जमा होती है। जद: उस पूजी का प्रयोग समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए 
होना आवश्यक होता है। ऐसा करने के लिए बैंकों की नीति पर सामाजिक (अर्थात 
सरकारी) नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है । 


7 बैंक भी रजिस्टर्ड कम्पनी ही होती है । 
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(३) साख का उचित सीमा तक विस्तार--व्यापारिक बंकों की आय का 
मुख्य साधन व्याज होता है जो वह ऋणों पर प्राप्त करते है। अत: अधिक आमदनी 
प्राप्त करने के लोभ में यह तीन गति से साख प्रसार कर सकते है जिसके फलस्वरूप 
देश में मूल्य स्तर में वृद्धि होने का भय रहता है । भारत में आशिक प्रगति के लिए 
अधिक साख की आवश्यकता है किन्तु वहु एक निश्चित सीमा से अधिक नही होनी 
चाहिए । अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के महान लक्ष्य “स्थायित्व के साथ विकास 
(670४0 शश॥ 897 ॥09) में सफलता के लिए बैक़ों का सामाजिक नियन्त्रण बहुत 
आवश्यक है। 

(४) साख का यथोचित वितरण-वबंकों हारा साख विस्तार ही खतरा 
नहीं है। अधिक्र महत्त्वपूर्ण वात यह है कि जितनी भी रकम उधार दी जाय वह 
ठीक प्रकार से वितरित होनी चाहिए | इसके लिए निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित 
किये जा सकते हैं : 

() उधार को रकम कुछ बड़े-बड़े प्रभावशाली उद्योगपतियो को ही उधार 
नही दी जानी चाहिए । 

(0) बंकों द्वारा उधार देते समय राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना चाहिए । 
भारत में कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र प्राथमिकता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
माने गये है । अतः इन क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा मे रकम उधार मिलनी चाहिए । 

(7) ऋण राजनीतिक, असामाजिक तथा कम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को नही दिये 
जाने चाहिए । 

इन उद्देश्यो वी पूर्ति के लिए भी व वो का सामाजिक नियन्द्र०ण आवश्यव है 
सामाजिक नियन्त्रण योजना की विशेषताएँ 

राष्ट्रीयय रण और सामाजिक नियन्त्रण के सम्बन्ध में कापोी दिवाद होने के 
बाद ६३ *्सिग्वर, (६६६७ वा भारतीय लोक सभा में एक विध्य्क 5रतुत विया 
गया । इस विधेयक वो विचार के लिए २६ मार्च, १६६८ को प्रवर समिति के सुपूर्द 
वर दिया गया | प्रवर सम्ति के पास विचारार्थ ७७४६ स्मरण पत्र, प्रतिविदन तथा 
तार आये जिन पर विचार करने के पश्चात्‌ समिति ने २ मई, १६६८ को अपनी 
ग्पोर्ट ४स्तुत वर दी । यह रिपोर्ट व्वाद एवं विचार के लिए ६ मई, १६६८ को 
लोक सभा में रखी गयी । अन्ततोगत्वा बहुत विचार-व्मिर्श के पश्चात्‌ विधेयक पास 
कर दिया गया | १ फरवरी, १६६६ से सामाजिक नियन्त्रण योजना बेकों पर लागू 
व.र दी गयी | इस योजना की उल्लेखनीय विभेपताएँ निम्नलिखित है : 

(९) बेफिंग नोति--सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत बैकों से सम्ब- 
न्धित सभी कानूनों (रिजवे बैंक अधिनियम, बैंकिंग नियमन अधिनियम आदि) में 
संशोधन कर दिये गये । एक संशोधन के अनुसार इन कानूनों में जहाँ भी “जमा- 
कर्ताओं के हित में” शब्द थे उनके स्थान पर “बेकिंग नोति के हित में” ([7 (86 
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प्र/अल्ञ ता 047८४ 90०7) लिख दिये गये हैं। इस प्रकार थारत में राष्ट्रीय 
सरकार द्वारा पहलो वार बेकिंग नीति को महत्त्व दिया गया । 

वकिंग नीति में पाँच वातें सम्मिलित की गयीं : 

() जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रहने चाहिए । 

(7) देश में मौद्विक स्थायित्व बना रहना चाहिए । 

(धर) आवक विकास को वल मिलना चाहिए । 

(९) साथचों का वितरण प्राथमिक क्षेत्रों में यथोचित होना चाहिए । 

(५) जाधनों का श्रेष्ठ उपयोग होना चाहिए । 

वास्तव में, बेकिंग नीति में सामाजिक नियन्त्रण के उद्देश्यों को ही संक्षेप में 
दे दिया गया है । इस प्रकार सरकार ने समाज के व्यापक हित को ही सामाजिक 
नियन्त्रण का उद्देश्य माना है । 

(२) साख नियोजन ((ट्वी #शाणंाढ)--यह एक आश्चर्यजनक सत्य है 
कि मारत वी पहली तीन योजनाओं में कभी भी यह्‌ आवश्यक नहीं समझा गया कि 
आ्िक नियोजन में साख नियोजन का भी कोई स्थान होता है) सरकार या रिजर्व 
वैक ने तीनों में से किसी भी योजना काल में यह अनुमाव नहीं लगाया कि देश के 
उत्पादक क्षेत्रों में से किस-किस के लिए क्रिंतनी-कितनी उदार रव मे की व्यवस्था 
करती पड़ेगी । अतः साख का वितरण प्राय: मनमाने ढंग से होता रहा । किन्तु 
सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तगंत भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय साख परिषद्‌ 
(शिक्रांणा॥ं (का ए०णाणो) की नियुक्ति की। इस परिपद्‌ का काये विभिन्न 
क्षेत्रों में साख की वापिक आवश्यकता का अनुमान लगाकर बेकों के लिए मार्गदर्शक 
का काम करना है । 

राष्ट्रीय साख परिपद्‌ द्वारा कृषि, लघु उद्योग तथा निर्यात क्षेत्रों को प्राथ- 
मिकता क्षेत्र चोपित किया गया है। अतः बेकों द्वारा इन क्षेत्रों में अधिक रकंम 
विनियोग करने के प्रयत्न क्रिये जा रहे हैं । 

(३) आथिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण--भारतीय बेकों पर एक आरोप यह 
लगाया जाता रहा हैं कि उनका संचालन वड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाव में है। इप 
अधिकार के वल पर ही कुछ उद्योगपत्ति बैक्रों की अधिकाश पूंजी अपनी औद्यागिक 
इकाइयों को दिलाने में सफल हो जाते थे । इसी से आथिक सत्ता का संकेन्द्रण होता 
जा रहा था । सामाजिक नियन्त्रण योजना में इस संकेन्द्रण को तोड़ने के निम्नलिखित 
उपाय किये गये हैं : 

()) अध्यक्ष--बैंकों के अध्यक्ष केवल क्रियाशील वैकर ही हो सकते हैं। 
इसका प्रिणाम यह हुआ कि जिन जेक्ों में उद्योगपति अव्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से 
त्याग! दिया है। इसके फलल्वकूप सभी बेकों में वेकर अध्यक्ष निर्वाचित कर 


पत्र दे 
लिए गये हैं । इमसे उद्योगपतियों का प्रभाव कुछ कम हो गया है । 
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बे 


(0) संचालक मण्डल--बैकों के संचालक मण्डल में भी प्रायः बड़े-बड़े 
उद्योगपतियों अथवा व्यवस्ताथियों का ही वहुमत रहा करता था। सामाजिक नियन्त्रण 
योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बैक के संचालक मण्डल में निम्बलिखित क्षेत्रों के प्रति- 
निधियों का निर्वाचन करता अनिवार्य कर दिया गया है : 

(क) क्ृपि क्षेत्र के जानकार, (ख) अर्थशास्त्री, (ग) लघु उद्योगों के प्रतिनिधि, 
(घ) वित्त विशेषज्ञ, (ड) विधि विशेषज्ञ, (च) ग्रामीण बेकिंग, तथा (छ) अच्य क्षेत्रों 
के विशेषज्ञ जो बेकिंग कार्य संचालन में लाभदायक हों । 

इस प्रकार बैंकों के संचालक मण्डलो मे प्राय: क्रान्तिकारी परिवरततत कर दिये 
गये है और अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के कारण अब उनमें एक 
दो व्यवित बहुत प्रभावशाली ढंग से पूजी लगाने मे मनमानी नही कर सकते । 

(7) संचालक और उद्योग--भारत मे आथिक सत्ता को विकेन्द्रित करने 
के लिए यह आवश्यक है कि सत्ताधारियों को सत्ता केन्द्रों से दूर ले जाया जाय । 
अतः यह नियम वना दिया गया है कि वैक का कोई भी सचालक किसी औद्योगिक 
कम्पनी में १० प्रतिशत से अधिक अंशों का अधिकारी वही हो सकता | यह कदम 
बड़े-बड़े उद्योगपतियो को बेकों के संचालन केन्द्र से दूर ले जाने का प्रयत्न है । 

(५) संचालक और ऋण--इससे पूर्व वणित सभी नियमों से अधिक कऋन्ति- 
कारी नियम यह बनाया गया है कि ऐसे किसी भी फम या कम्पनी को बेक से कोई 
ऋण नहीं दिया जा सकता जिसमें बैक के किसी संचालक का सम्बन्ध या रुचि हो । 
इसका यह प्रभाव हुआ कि प्राय: सभी बैकों के संचालक मण्डलो से उद्योगपतियो तथा 
बड़े-बड़े व्यावसायियों ने त्यागपत्र दे दिये हे क्योंकि उनके संचालक बने रहने पर 
उनसे सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों को ऋण नही दिये जा सकते, इस सम्बन्ध 
विच्छेद के फलस्वरूप किसी भी बडी औद्योगिक इकाई को सिफारिश या प्रभाव के 
द्वारा मनमाने ढंग से रकम प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया हे । 

(४) बेकों का अंकेक्षण--सामाजिक नियस्त्रण योजना लागू होने से पहले 
वैको के अकेक्षक (3७०(078) अन्य कम्पतियों की भाति अंशधारियों द्वारा ही निशुक्त 
जिये जाते थे । इस व्यवस्था मे यहु दोप था कि संचालक मण्डल के प्रभावशाली 
सदस्य मनमाने फर्मो को अकेक्षक नियुक्त करवा लेते थ और उनसे अच्छी रिपोर्ट 
प्राप्त कर लेते थे । यदि कोई अंकेक्षक फर्म संचालक मण्डल की इच्छा के विरुद्ध 
रिपोर्ट देता तो अगली वार उसे हटा दिया जा सकता था। उस प्रकार अकेक्षण 

रिपोर्ट सही होने की कोई गारण्टी नही थी । सामाजिक नियन्नण योजना के अन्तर्गत 
अंकेक्षकों की नियुवित, पुननियुक्ति तथा मुक्ति रिजव बैंक की सहमति से हो सकेगी । 
अतः अकेक्षक अब छुद्ध एवं सही रिपोर्ट देने मे नही हिचकेगे जिसके फलम्वस्प बैकों 
की त्रियाओं का सच्चा स्वरूप जनता के सामने आता रहेगा । 

सामाजिक नियन्त्रण योजना में रिजवे बेंक वो यह अधिकार भी दिया गया 
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है कि वह किसी भी वैक का विश्ेप अंकेक्षण करवा सत्ता है। इससे--बदि कोई 
वें 


'क अनुखित कार्य करता है तो विशेष बकेक्षण से वह प्रकाश में आ जायेगा । 

(५) रिजव बेंक को नये अधिकार--यदि सामाजिक नियस्त्रण के किसी 
नियम को कोई वैक भंग करेगा तो रिजवे बैक द्वारा सम्वन्वित रकम (जिसको बगड़- 
बड़ी की ययी है) से दुगुना दण्ड दिया जा सकता है। 

(६) सरकारी स्वामित्व--उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त एक 
व्यवस्था यह की गयी है कि जब भी सरकार उचित बा आवश्यक समझेगी वह किसी 
भी बैंक को सरकारी स्वामित्व में ले सकेगी । यह घारा इतनी व्यापक है कि वेहों 
पर अनुचित कार्य करते सम्बन्धी रोक लग गयी है । सरकार किसी भी वेक को 
विता कारण दिये अपने अधिकार मे ले सकेगी, यह अविकार वैकों के अचुचित कार्यो 
प्र नैतिक रुकावट का काम करेगा । 

(७) कर्मचारियों की अनुझासनहीनता--भारत में बैंक कर्मचारियों के वेतन 
और भत्ते सबसे ऊँचे हैं और उनकी कार्यक्षमता प्राय: बहुत कम है । भारतीय बंकों 
में जधिक वेतत और भत्ते होने पर भी अनुशासनहीनता जअत्यविक है। सामाजिक 
नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत बैक के कर्मचारियों द्वारा वैक के बहाते में हिसात्मक 
प्रदर्शन करमे या कार्य मे दक्वावट डालने पर रोक लगायी गयी है। इस श्रकार के 
प्रदर्शव करने वालों को ६ मास की जेल अधवा १००० उुपये तक का दण्ड दिया जा 
सकता है | इस प्रकार जहाँ उच्चोगपतियों की आथिक क्रियाओं का सीमित करने की 
चेप्टा की गयी है, वहाँ कर्म चारियों की अरनैतिक अथवा अंतुचित कार्यवाहियों को भी 
रोकने का प्रयत्व किया गया है ताकि जनता को कप्ड न हो । 

आलोचना और निष्कर्ष --भारतीय वबैकों पर सामाजिक तियस्त्रण होना 
चाहिए इस बारे में विवाद करना वृथा है क्योकि नियन्त्रण बिना सभी कार्य राष्ट्रहित 
में होना सन्देहास्पद हो रहेगा । अतः यही देखना उचित है कवि नियन्त्रण पर्बाप्त हैं 
या सहीं अबवा आवश्यकता से अधिक तो नहों हैं। इसका लेखा-जोखा करने के लिए 
मुल्य-मुख्य बातों पर विचार करवा आवश्यक है । 

ओऔचित्य--सामाजिक नियन्त्रण योजना में बैंकिंग नीति, आथिक सत्ता के 
विकेद्री करण, अंक्रेक्षण तथा सरकार के अधिकारों सम्बन्धी विवेचत सभी विन्दुओं के 
साथ ही कर दिया गया है । उनका औचित्य निश्चय ही स्वागत योग्य है किन्तु इसमें 
कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की सम्भावना है : 

(0) उद्योगपततियों को बैंकों के संचालक मण्डलों से दूर हंठाने के फलस्वरूप 
बैंक औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र से दूर हट गये है। इससे बैंकों को व्यापार की 
साख सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने में कठिवाई हो गयी है, दूसरी जोर 
वह वर्षो के अनुभव से वंचित हो गये हैं । अर्थशास्त्री, विधि विजवेपज्ञ तथा लेखापालों 
की सदस्यता से युक्त संचालक मण्डल सैद्धान्तिक रूप में सही विर्णय ले सकेंगे परस्चु 
उन सिर्णयों का व्यावहारिक कसौटी पर खरा उत्तरता सन्देहजनक ही प्रदीत होता हैं। 


२०० भारतीय आश्थिक प्रशासन 


इस सम्बन्ध में उचित नीति यह होती कि साख देने सम्बन्धी स्पष्ट नियम 
बना दिये जाते और उन नियमों के अनुसार ही साख देने को व्यवस्था की जाती । 
अनुभवी व्यवस्तायियों को बैक संचालन से बहुत दूर हटाना व्यावहारिक दृष्टिसे 
हानिकारक सिद्ध होने की आशंका है । 

(7) अंकेक्षणफ--दूसरी कठिनाई यह कि प्रत्येक बार अकेक्षकों की नियुक्ति 
में रिजय बैंक को सहमति लेनी पड़ेगी । इसमे बहुत समय और शवित व्यर्थ नष्ट 
होने की आशंका है। इस सम्बन्ध मे उचित कार्य यह है कि प्रादेशिक या क्षेत्रीय 
आधार पर अंकेक्षको की अनुमोदित सूचियाँ प्रकाशित कर दी जाएँ। बैक अपने 
प्रदेश या क्षेत्र की सूची में से नम्बरवार अंकेक्षक नियुक्त करते रहेगे । इससे अंकेक्षण 
व्यवस्था सरल एवं सुविधाजनक हो जायेगी और दबाव से मुक्ति का उद्देश्य भी 
सिद्ध हो जायेगा । 

प्रशिक्षण--बेकों को सामाजिक नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत ही रिजवे बैंक 
एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है । इस सम्बन्ध में यह उचित होगा 
कि इस सस्थान की बहुत-सी शाखाएँ देश भर में स्थापित की जायें, जहाँ बैंकों के 
माध्यम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा सके । 


लोक क्षेत्र में बेकों की स्थिति 
[?098[770)7 08% 88758 वर एएशाट इए८707१] 


भारत में २२ बंक ऐसे है जो सरकारो स्वामित्व में है । इन बैंकों को हब 
लोक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। यह बंक तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते है : 
(१) स्टेट बेक आफ इंडिया 

(२) स्टेट बेक के सात सहायक बेक-- इनके नाम निम्नलिखित है : 

() स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, (॥) स्टेट बैंक आफ हँदराबाद,| 
(7) स्टेट बैक आफ इन्दौर, (४) स्टेट वेक आफ मैसूर, (५) स्टेट बैंक आफ पटियाला 
(शं) स्टेट बैक आफ सौराष्ट्र, तथा (शा) स्टेट बैंक आफ ट्रावतकोर ।_ ्ददु 

(३) राष्ट्री:कृत चौदह बेक--जिनके नाम निम्नलिखित हैं 

() सैट्रल वेक आफ इंडिया, (7) बैक आफ इंडिया, (0) पंजाव नेशनल 
बेक, (४) बैंक आफ वड़ोदा, (४) यूनाइटेड कमशियल बैक, (७) कनारा बैंक, (५) 
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, (शां।) देना बैक, (६) भिंडीकेट बैक, (४) यूनियन बैक 
आफ इडिया, (४) इलाहाबाद बेक, (४) इडियन बैक, (१४) बैक आफ महाराष्ट्र, 
(४५) इडियन ओवरसीज वेक । 
स्टेट बेक आफ इंडिया 

पूजी तथा कोष--स्टेट बैंक आफ इंडिया की स्थापना जुलाई १६५४ में की 
गयी । इसके पहले इस बैक का नाम इम्पीरियल बैक आफ इडिया था जिसकी अद्य 
पूजी रिजवे वं। आफ इंटिया द्वारा खरोद ली गयी। बाद में अंश पूंजी क 
लगभग ८ प्रतिशत भाग पुराने इम्पोरियल बेक के अशधारियों को बेच दिया गया। 


लोक क्षेत्र मे बे विंग २०१ 


इस प्रकार वर्तमान में स्टेट बेक की ६२ प्रतिशत पूजी रिजवे बैंक आफ इंडिया 
के स्वाभित्व में है । 

स्टेट बैंक की वर्तमान पृजी ५,६२,५००० रुपये है। इसकी कोप निधि 
लगभग १५.६१ करोड़ रुपये है। इस प्रकार स्टेट बैक के कूल निजी कोप लगभग 
२१.२४ करोड़ रुपये के तुल्य हैं । 

प्रबन्ध- स्टेट बैक का केन्द्रीय कार्यालय वम्बई में है। इसका प्रबन्ध एक 
केन्द्रीय संचालक मण्डल के हाथ में है। स्थापना के समय, स्टेट बैक के केन्द्रीय 
संचालक मण्डल के सदस्थों की संख्या २० रखी गयी थी किन्तु १ दिसम्बर, १६६४ 
को संचालक मण्डल का गठन निम्नलिखित कर दिया गया : 

() एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति संचालक मण्डल वी 
सिफारिश पर सरकार द्वारा की जाती है। 

(0) अधिक से अधिक दो प्रवन्ध संचालक (!थिक्वा9४४08 07600७) 
सरकार की अनुमति से संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त किये जाते है । 

(॥) प्रत्येक स्थानीय मण्डल का सभापति केन्द्रीय संचालक मण्डल का पदेत 
सदस्य होता हैं। वर्तमान में सात स्थातीय मण्डल है । 

__ ऐुए] बदि रिजर्व बैंक को छोड़कर निजी अशधारियों के पास कुल निर्मित 
पूजी के दस प्रतिशत से कम अंश हैं तो वह दो संचालकों को नियुवित (या चुनाव) 
कर सकेंगे । वर्तमान में ८ प्रतिशत अंशधारियों के पास है । 

(५) रिजर्व बैंक की सलाह से भारत सरकार कम से कम दो और अधिक से 
अधिक छह संचालक नियुक्त कर सकती है। यह संचालक सहकारिता, वाणिज्य, 
उच्चीग, व्यापार वैकिग अथवा वित्त सम्बन्धी विशेषज्ञ होने चाहिए।... 

स्थानीय मण्डल--स्टेंट बेक का केन्द्रीय कार्योलेय वम्बई मे है जहां से केन्द्रीय 
संचालक मण्डल बैक के कार्यो की देख-रेख करता है । इसके अतिरिक्त सात स्थानीय 
मण्डल है जो कलकत्ता, कानपुर. वम्बई, अहमदाबाद, नयी दिल्‍ली तथा हैदराबाद मे है। 
स्थानीय सण्डलों का गठत निस्त प्रकार होता है : 

(0) स्टेट बैक के अध्यक्ष प्रत्येक स्थानीय संचालक मण्डल के पदेन अध्यक्ष 
होते हैं। 

(४) केन्द्रीय संचालक मण्डल के वह सदस्य जो सम्बन्धित स्थानीय मण्डल 
के क्षेत्र मे निवास करते है । 

(9) रिजवं बैंक की सलाह से प्रत्येक स्थाचीय मण्डल में छह सदस्य भारत 
सरकार द्वारा वियुक्त किये जाते है । 

(९) प्रत्येक मण्डल के क्षेत्र में तिवास करने वाले अंशघारी अपना एक 
प्रतिनिधि चुन सकते है, किन्तु २४ प्रतिगत से कम अंश होने पर प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार नही दिया जाता । 

(९) स्थानीय मण्डल का कोपाध्यक्ष तथा सचिव पदेन सदस्य होता है। 


२०२ भारतीय आशिक प्रशासन 


(७) स्थानीय भण्डल के सदस्यों मे से एक को अध्यक्ष को सलाह से रिजर्व 
बैंक का गवर्नर सभापति नियुक्त करता है। 
स्टेट बेक के उद्देइय तथा पूर्ति 

स्टेट बेक की स्थापना ग्रामीण साख सर्वेक्षत समिति के सुझाव पर की गयी 
थी । इसके <द्देश्य एवं उनकी प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है : 

(१) बेकिंग विकास तथा ग्रामों में शाखाएं-- स्टेट बैंक की स्थापता के समय 
यह निर्घारित किया गया था कि वह पहले पाँच वर्ष मे कम से कम ४०० नयी 
शाखाएँ खोलेगा । इन शाखाओं में से अधिकतर शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रो में खोलने 
का आदेश दिया गया था। स्टेट वेक ने इस लक्ष्य की पूर्ति एक मास पहले ही 
कर ली । 

पहला लक्ष्य पुरा करने के वाद भी स्टेट बेक़ अपनी शाखाओं की संख्या में 
नियमित वृद्धि करता जा रहा है । परिणामस्वरूप १६७० के अत मे स्टेट बेक की कुल 
शाखाओ की सख्या बढ़कर २,१२२ हो गयी । सहायक बको की शाखाओं की संख्या 
१,१४६ थी । इस प्रकार स्टेट बैक परिवार की कुल शाखाएँ ३,२७१ थी । इनमे से 
८० प्रतिशत शाखाएँ ग्र मीण तथा भद्धं-नागरिक क्षेत्रों मे है । इस प्रकार स्टेट बैक 
का शाखा विस्तार मुख्यतः ग्रामों मे अधिक हुआ है। 

(२) सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बंक--स्टेट वैक का दूसरा उद्देश्य भारत मे एक 
शक्तिशाली बेकिंग सगठन की स्थापना करना था । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैक 
ऑफ बीकानेर, वैक ऑफ जयपुर, बैक ऑफ हैदराबाद, बैक ऑफ इन्दौर, बैक ऑफ 
मैसूर, वेक ऑफ पटियाला, वेक आफ सौराष्ट्र तथा बैक जॉफ द्रावतकोर को अपना 

हायक बना लिया 

६म प्रकार स्टेट बैंक परिवार एक शक्तिशाली संगठन बन गया है जिसकी 
कुल जमाएं लगभग १,५६० करोड़ रुपये, ऋण १३३० करोड़ रुपये तथा सरकारी 
प्रतिभूतियों में विनियोग ४१० करोड़ रुपये तक पहुँच गये है । इस प्रकार स्टेट बेक 
परिवार के सावन देश की पूरी बेकिंग प्रणाली के लगभग २८ प्रतिशत है। अतः 
स्टेट वेक एक शक्तिशाली, साधन सम्पन्न संगठन बन गया है । 

(३) ग्रामीण साख -स्टेट बैक की स्थापना का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
ग्रामीण क्षेत्रों मे सरल तथा उदार ऋण देना था ताकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का 
तेजी से विकास हो सके । स्टेट बैंक खेती के लिए उदारतापूर्वक ऋण दे रहा है । 
३१ दिसम्बर. १६७० को स्टेट बैक परिवार द्वारा २८ लाख से अधिक खातों में लग- 
भग १५८ करोड़ रुपये के ऋण दिये हुए थे। 





१ इन बैको के नाम के पहले स्टेट शब्द जोड़ दिया गया । 
२६६३ मे स्ठेट बेक ऑफ वीकामेर तथा स्टेट बैक ऑफ जयपुर को मिला कर 
स्टेट बेक़ ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्थापना की गयी । 


लोक क्षेत्र में वेकिंग र०३ 


आमीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को ऋण देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। स्टेट बैंक 
द्वारा लघु उद्योगों को अत्यन्त उद्ारतापू्वक ऋण दिये जा रहे है । ३१ दिसम्बर, 
१६७० तक स्टेट बैक परिवार द्वारा ७०,००० से अधिक खातो मे लगभग १६६ करोड़ 
रुपये के ऋण दिये हुए थे ! 

स्टेट बैक सहकारी सस्थाओों को भी ऋण देता है ताकि यह सस्थाएँ किसानों 
तथा छोटे कारीगरो और छोटे व्यापारियों को ऋण दे से । ३१ दिसम्बर, १६७१ 
तक स्टेट बैक द्वारा लगभग ३१०० सहकारी संस्थाओं को १७० करोड़ रुपये के ऋण 
दिये हुए थे । 

इस प्रकार स्टेट बैक का भारतीय अथं-व्यवस्था मे योगदाव तेजी से बढ़ता 
जा रहा है जो इस ब के के लक्ष्यो की सफलता का प्रतीक है। 

2. सहायक बेक--स्टेट वेंक के सात सहायक बैको के उद्देश्य वही है जो स्टेट 
बैक के है | वास्त्व में इन बैंको के लिए विकास योजनाएं स्टेट बैक द्वारा ही बनायी 
जाती है और यह बैक स्टेट बैक के निर्देशन मे ही काम करते है । 

पूंजी तथा कोष-- सहायक बैंको की पूजी तथा कोप ३१ दिसम्बर, १६७० 

को लगभग ६ करोड़ रुपये थी | दस वर्षों मे इसमे लगभग २...करोड़ रुपये को वृद्धि 
हुई है । 

प्रवन्ध-- प्रत्येक सहायक बैक का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल के द्वारा किया 
जाता है । स्टेट बैक का अध्यक्ष ही प्रत्येक सहायक बैंक का पदेन अध्यक्ष होता है। 
अध्यक्ष के अतिरिक्त निदेशक मण्डल में ५ सदस्य स्टेट बक, १ सदस्य रिजवे बंक 
तथा ३ सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते है। शेष दो सदस्य निजी 
अशधारियो द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार स्टेट बैंक के सहायक बकों मे १० 
व्यक्तियों का निदेशक मण्डल होता है । 

सहायक बैक सभी प्रकार के लेन-देन के लिए स्टेट बैक के प्रतिनिधि होते है । 

प्रगति-- सहायक बेंक स्टेट बैंक परिवार के सदस्य १६६०-६१ में बने । दस 
बपे के काल में उन बैंको ने ७६६ नयी शाखाएँ खोली है और ३१ दिसम्बर, १६७० 
को उनकी शाखाओं की संख्या १,१४९ तक पहुँच गयी है । 

३१ दिसम्वर, १६९७० को सहायक वेकों की जमाएँ ३८७ करोड़ रुपये से 
कुछ अधिक थी और ऋणो की राशि ३०३ करोड़ रुपये के तुल्य थी। इसी 
तिथि को सहायक बेको द्वारा खेती के लिए ३६ करोड़ रुपया, लघु उद्योगों के लिए 
४५ करोड़ स्पया तथा सहका थे संस्थाओं के लिए २७ करोड़ रुपया उधार दिया 
हुआ था । 

सहकारी बेक स्टेट बेक की छत्रछाया और मार्गद्शन मे काम करते हुए भी 
स्व्तन्न एक वड़े परिवार के शक्तितशाली घटक है और देश के आथिक विकास 
मे उल्लेखनीय योगदान कर रहे हे 
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प्ट्रीयक्रत बेक 


१६ जुलाई, १६६६ को भारत के चौदह्‌ निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर 
लिया गया। इन देकों के नाम निम्नलिखित हैं : 

() सेटल बैंक ऑफ इंडिया, (४) बैंक ऑफ इडिया, (प) पंजाब मेशनल 
बैंक, (९) वेंक ऑफ वड़ोदा, (९) यूनाइटेड कमशियल बैक, (शं) कनारा बैंक, 
(शो) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, (शा) देना वेंक, (5) सिंडीकेट बैक, (3) यूनियन 
बैंक ऑफ इंडिया, (29) इलाहाबाद बैक, (»॥) इंडियन वेक, (४ग) बैंक ऑफ महा- 
राष्ट्र, (४४) इडियन भौीवरसीज बैक । 

इन बेको मे से प्रत्येक की जमाएँ ५० करोड़ रुपये से अधिक थी । 

पुजी तथा कोष--चौदह राप्ट्रीयकृत वैकों वी। पुजी और कोप पिलाकर 
६७.२० करोट़ रुपये थी । सरकार ने सारी पूजी स्वयं खरीद ली ओर इसके वदले 
८७ ५ करोड़ रुपये क्षति-पूति देने का निश्चय किया | 

प्रबन्ध व्यवस्थ --प्रत्येक राष्ट्रीयक्ृत बैंक का एक परिरक्षक (0०६०0) 
नियुक्त कर दिया गया है । यह परिरक्षक ही वैक का अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी है। 

प्रत्येक वैक के पुराने संचालक मण्डल को भग कर दिया गया और नये संचा- 
लक मण्डल नियुक्त किये गये जिनमें अधिकतर सरफारी अधिकारियों या राजनी तिज्नों 
को नियुक्त किया गया है ! 

इन बेकों के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नयी स्थिति में भी काम 
करने दिया गया तथा इन्हें भारतीय दंड विधान के नवें अध्याय के अनुसार सरकारी 
कमंचारी मान लिया गया | 

उदह इशय और सफलताएँ-- भारत में चोदह निजी वंकों का राष्ट्रीयकरग जिन 
उद्देश्यों को लेकर किया गया उनकी सफलताएँ निम्नलिखित है : 

(१) सत्ता के सकेन्द्रण का अंत---चौदह्‌ देको के राष्ट्रीयकरण का पहला 
उद्देश्य यह था कि इन बंकों में अधिकार रखने से कुछ इने-गिने पूजीपतियों के हाथ 
में आथिक सत्ता का संकेन्द्रण हो रहा है, इसका अंत होना चाहिए । बेकों के संचालक 
मण्डलों मे से पुजीपतियों के हट जाने से इस उद्देश्य को पूर्ति हो गयी है, किन्तु सत्ता 
वा संकेन्द्रण पू जीपतियों के हाथ से विकल कर राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अवि- 
कारियों के हाथ में चला गया है। यह स्थिति भी अच्छी नहीं पही जा सकती 
क्योंकि सत्ता का संकेन्द्रण किसी भी वर्ग के हाथ में जाना लोक-ऋल्याण में बाधक 
होता है । 

(२) ग्रामीण बेकिंग का विकास--बैकों के राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह 
था कि सरकारी स्वामित्व में आने के पश्चातु बक ग्रामों में भधिक से अधिक शाखाएँ 
खोलेंगे जिससे नये क्षेत्रों में तेजी से व किंग का विवास होगा । इससे बेकों की जमा 
रकम में भी वृद्धि होगी । 


लोक क्षेत्र में वैक्रिग र्ल्पू 


चौदह चैकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ बैंकों की शाखाओं में तेजी से वित्तार 
के एक अमूत्युव वातावरण बना हैं। जून १६६६ से अप्रेल, १६७१ तक भारत में 
कुल ३४१६ तयी शाखाएं खोली गथी हैं जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीयकरण के वाद 
प्रति मास १५४ नयी दे किय शालाएँ खुली हैं । इस सफलता का अनुमान तुलनात्मक 
अकों से लगाना अधिक उचित होगा । राष्ट्रीयकरण से पहले नौ वर्षों में भारतीय 
वेंकों की ३,२५८ नयी शाखाएँ खोली गयीं जिनकी वाधिक औसत केवल ३६० होती 
। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पश्चात्‌ वेकों के जाला विस्तर की गति अत्यधिक 
तीव्र हुई है । 
किन्तु णाखा विस्तार से भी अधिक महत्वपूर्ण वात्त यह है कि जुन, १६६६ 
और अप्रेल, १६७१ के बीच जो ३,४१६ नयी शाखाएं खोली गयीं उनमें से २,२३५ 
शाखाएं ग्रामीण केगद्रों में, ६३३ शाखाएँ अद्ध-नागरिक केन्द्रों में तथा घेपष २५१ 
नंगरों में खोलो गयी हैं। इस प्रकार नयी शाखाओं में ले लगभग ६४ प्रतिशत्त ब्रामों 
में और २८ प्रतिशत कस्चों में स्थापित की गयी हैं। इसने स्पष्ट है क्रि ग्रामों में 
आखा विस्तार के लक्ष्य में काफी अधिक सफलता मिली है । 
तीसरी महत्त्वपूर्ण वात है कि ज्ाखा विस्तार का मुख्य उद्देश्य ग्रामों में 
वैक्गि की सुविधा देकर ग्रामीणों की वचत संग्रह करना होता है। इस लक्ष्य में 
नयी शाखाओं को वहुन कम सफलत्ता मिली है | रिजव॑ वेक ने जो आँकड़े प्रकाशित 
किये हैं उनके अनुसार सितम्बर, १६७० तक नयी शाखाओ (जिनर्क। संल्या उस तिथि 
के २,८७८ थी) को केवल ७६ करोड़ रूपये वी जमाएँ मिल सदी है । इस प्रकार 
प्रति शाखा बौयत जमाएँ लगभग २.७ लाख ठपये है। बह राशि साधारण ही कही 
जा सकती है, अच्छी नही । 
३) कृषि के लिए घत--भारतोय वेक़ों पर प्राय. यह आरोप लगाया जाता 
वह खेती के विकास के लिए घन नहीं देते । चोदह वंऱों के राष्ट्रीयक्रण 
करते का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि वह खेती के विकास के लिए अधिक उधार 
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राप्ट्रीयकृत वैकों ने खेती के लिए ऋण देने में जो कार्य किया है वह भी 
सराहनीय कहा जा सकता है। इसका अनुमान इस तथ्य से लग सकता है कि 
दिसम्बर, १६७० तक राप्ट्रीयक्त बैंकों द्वारा लेती के लिए उधार दो गयी रकम की 
राशि १६७ करोड़ स्पये थी । इस राशि में स्टेट बैक दारा दी गई रकम सम्मिलित 
नहीं है । 

बैंकों द्वारा खेती के विक्रास के लिए जो ऋण दिये जा रहे हैं उनकी वसूली 

का विशेष ध्यात रखना आवश्यक है क्योंकि सहकारो बैंकों द्वारा खेती के विकास 
के लिए जो ऋण दिये गये हैं उतकी नियमित वसूली करना वहुत कठिन हो गया है । 
४) लघु उद्योगों को सहायता--भारतीय अथ-व्यवस्था में लघु उद्योगों का 
अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि वह कम पूजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में 
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समर्थ होते हैं। इसी दृष्टि से राष्ट्रीयक्रत बैंकों से यह आशा को गयी कि लघु उद्योगों 
को अधिक मात्रा में उदारतापूवंक ऋण दे सकेंगे। राष्ट्रीयकृत बैक जुलाई, १६६६ से 
पहले भी साख -गारन्टी योजना के अन्तर्गत ऋण दे रहे थे किन्तु राष्ट्रीय करण के 
बाद इन ऋणों की रकम में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । १६७० के अन्त में राष्ट्रीय- 
कृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों को रकम २६५ करोड़ रुपये तक वढ़ 
गयी थी । यह प्रगति निश्चय ही सफलता को प्रत्तीक है । 

(५) सामान्य व्यक्ति की सहायता--राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह था 
कि चौदह बकों द्वारा आर्थिक दृष्टि से दुबेल नागरिकों, छोटे व्यापारियों, रिक्शा, 
ताँगा चलाने वाले व्यक्तियों तथा अन्य साधारण स्थिति के नागरिकों को उत्पादक 
कार्यो के लिए उचित व्याज पर उधार दिया जा सकेगा। राण्ट्रीयकृत बैंकों ने इस 
दिशा में तेजी से कार्य किया है। १६९७० के अन्त मे विभिन्न वर्गो के सामान्य 
व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की रकम १०० करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इन 
वर्गों में रिक्शा, टैम्पो आदि चलाने वाले तया छोटे व्यापारी सम्मिलित है । 

(६) कुशल तथा विस्तृत सेवा--राष्ट्रीयक्ृत वे क्रों का एक उद्देश्य भारत के 
विभिन्न भागों में रहने वाले ग्राहकों को रकम जमा करने, उद्यार देने भुगतान करने 
आदि के विलमभिले में श्रेष्ठतम सेत्राएँ प्रदान करना है। इस दिशा में बेक्ों ने नयी- 
नग्री योजनाएँ प्रकाशित को हैं और जमा करने तथा उधार देने की श्रेष्ठ योजनाएँ 
लागू की है किन्तु यह सामान्य शिकायत है कि बैंकों की सेवा के स्तर में गिरावट आ 
गयी है । इस स्थिति को उचित नहीं कहा जा सकता । 
राष्ट्रीयक्ृत बेंकों की समस्याएँ तथा समाधान 

चौदह राष्ट्रीयकृत बैक्रों में अनेक समस्याएँ उत्पन्न होने लगी है जिनमें मुख्य 
निम्नलिखित हैं : 

(१) राजनो तिक्ञों का प्रभाव--लोक क्षेत्र की एक भारी कमजोरी यह है कि 
उसमें राजनीतिज्ञों और सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व वढ जाता है| यह दोनों 
वर्ग जहाँ भी मिल जाते हैं वहाँ प्राय: भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा ढिलाई आ जाती 
है राष्ट्रीयक्ृत बकों में सत्ताधारी दल के राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा 
है जिससे ऋण देने तथा शाखा विस्तार में पक्षपात तथा अनुचित कार्य होने लगे है । 
सरकार को चाहिए कि बैंकों की नीति तथा कार्य प्रणाली में राजनीतिकज्ञों का हस्तक्षेप 
नहीं होने दे । 

(२) नौकरशाही के दोष--राजवोतिज्ञों के कलुपित हस्तक्षेप के साथ-साथ 
राष्ट्रीयक्ृत वकों में सरकारी अधिकारियों का प्रभाव भी बढ़ गया है। जिस सस्था 
में भी कोई सरकारी अधिकारी उच्च पद पर या प्रवन्वक मण्डल में नियुक्त कर 
दिया जाता है उसमें लाल फीताशाही और कागजी कार्यवाही वढ़ जाती है । राष्ट्रीय 
कृत बैंकों में बढ़ती हुई त्रकुणलता तथा अनुचित नीतियाँ नौकरणाही तथा राजनीतिज्ञो 
की मिली-जुली भगत का ही परिणाम है । 


लोक क्षेत्र में बे किय 
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(३) भ्रष्टाचार- अनेक वैंकों में कुछ ऐसे वर्ग उत्पन्न हो गये हैं ज॑ 
दिलवाले का काम करते हैं, ऋणों की गारन्टी करते हैं या ऋण सम्बन्धी कागजी 
कार्यवाही पूरी कर देते हैं तथा एक निश्चित दर पर कमीशन या फीस ले लेते हैं । 
इस प्रकार राष्ट्रीयकृृत बैंकों का लाभ जनता को प्राप्त कराने वाला एक अ्रष्ट 
वर्ग उत्पन्न हो गया है जो वियमित घन्धे के रूप में ऋण दिलाने या ट्रंक्टर, पस्पिग 
सैट आदि वी उपलब्धि कराने में सहायक होता है । 

इस अष्टाचार को रोकने के जिए ऋण देने की क्रियाओं को सरल बनाना 
चाहिए. कागजी कार्यवाही तथा औपचारिकताओं को कम करना चाहिए ओर वैकिंग 
सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए । 

(४) क्षेत्रीय संकीर्णता--कुछ राज्यों में बह माँग आनी आरम्भ हो गयी है 
कि उनके क्षेत्र में स्थापित हुए बैंकों की रकमें उनके क्षेत्र के विकास में लगायी जानी 
चाहिए । तथा उन बैंकों के प्रवन्धक मण्डल में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता 
चाहिए । इस प्रकार की प्रादेशिक सं क्ीर्णता से देश का आथिक सच्तुलन और अधिक 
शिगड़ जायेगा और योजनाओं के लक्ष्य पूरे करने में कठिनाई होगी । 

भारत सरकार को प्रादेशिक सकीर्णता के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेना 
चाहिए क्योंकि ऐसा करना देश की भावनात्मक एकता के भी विपरीत होगा । 

(५) सेवा स्तर में गिरावट -राष्ट्रीयक्रत बैंकों के सेवा स्वर में गिरावट 
आने की शिकायतें भी मिरन्तर वढ़ रही हैं। सरकार द्वारा सेवाओं करा स्‍तर बनाये 
रखने तथा उममें सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाने चाहिएं । 

(६) बढ़ता हुआ व्यय और क्रम लाभ--ैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात 
किसी न किसी बैंक में कर्मचारियों था अधिकारियों का आन्दोलन निरन्तर होता 
रहा है। यह आन्दोलन वेतन में वृद्धि या सेवः शर्तों में सुधार के लिए हो रहे हैं। गत 
वर्षों में मुल्यों में निरल्तर वृद्धि हुई है अतः वेतन वृद्धि की साँस को अदुचित नहीं कहा 
जा सकता । अतः बैंकों के व्यय में तिरन्तर वृद्धि हो रही है । एक ओर तो बैंकों की 
अधिकाँश तयी शाखाएँ लाभदायक नहीं हैं, दूसरी और कर्म चारियों के पारिश्रमिक में 
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दो बार वृद्धि की जा चुकी हैं। इसीलिए १६७० में भारत सरकार को इन चौदह 
बैंकों से शुद्ध लाभ के रूप में लगभग ४ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। सरकार के 
द्वारा ८७.५ करोड़ रुपये की क्षति-पूरतति दी गयी है। इस ग्रकार बँकों से सरकार को 
प्रतिशत लाभांश भी प्राप्त वहीं हुआ है । 

भारत सरकार को खर्च कम करने की दिया में निम्नलिखित काम 
करते चाहिएं : 

() चौदह बैंकों को मिलाकर कुल ठीव या चार बैक स्थापित कर देने 
चाहिए । इससे प्रवन्ध व्यवस्था का व्यय कम हो सकेगा । 

(7) अधि-समय भत्ता (0०एशएग्रा6 2[0927००) समाप्त किया जाना 
चाहिए । इसके बदले में कमेंचारियों की कुछ वेतत वृद्धि की जा सकती है। अधि- 
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समय भत्ता बन्द करने के साथ ही प्रत्येक बैक कर्मचारी को अपनी खिड़की पर किए 
गये व्यवसाय के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
बैंकों की शाखाओं का &, 3 या 0 में वर्गोकरण किया जा सकता है और अधिक 
वेतन पाने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को &या 3 शाखा में भेजा जा सकता है। 
शाखाओं का वर्गोकरण काम के भार के अनुसार किया जाना चाहिए। 

(४) बड़े-बड़े नगरों में जहाँ एक ही सड़क या मोहल्ले में कई कई बैकों की 
शाखाएँ हैं उनमें से कुछ वी बन्द कर देना चाहिए । इस प्रकार शाखाओं की अनुचित 
संख्या को कुछ कम किया जा सकता है । 

(४) बैंकों की नियुक्ति प्रणाली में भी सुधार करने की आवश्यकता है ताकि 
श्रेष्ठतम व्यक्तियों को ही वेकिंग सेवाओं में नियुक्त किया जा सके । 

भविष्य--भारत में चोदह वैक़ों का राष्ट्रीयक रण देश में समाजवाद लाने की 
दृष्टि से उठाया गया कदम है । नयी प्रवृत्तियों के अनुसार १६७१ के अन्त तक बैकों 
की शाखाओं की संख्या १३,००० तक पहुँच जाने की आशा है। खेती तथा लघु 
उद्योगों के वास्ते ऋण भी तेजी से दिये जा रहे है। इस गतिशीलता की प्राप्ति के 
लिए ही वौंकों का राष्ट्रीयकररण किया गया था। किन्तु तेजी से शाखाओं और 
सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लगभग उसी तेजी से कुशलता में ग्रिरावट आ 
रही है । इस प्रवृत्ति क्रो बहुत सख्ती से रोकने की आवश्यकता है अन्यथा राष्ट्रीय- 
करण का यथोचित लाभ नहीं मिल सकेगा और उत्पादन तथा विकास के विभिन्न 
क्षेत्र सन्तुलित रूप में उन्नति नहीं कर सकेंगे । अतः इस प्रवृत्ति को समय रहते ही 
नियन्त्रित करना बहुत आवश्यक है (८ 


अभ्यास प्रश्न 


१. बैंकिंग व्यवप्ताय किस प्रकार अन्य व्यवसायों के भिन्न है ? इन व्यवसाय को 

लोक क्षेत्र में रखना क्यों आवश्यक है ? 

वैकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष और विपक्ष का विवेचन कीजिए । कया राष्ट्रीय- 

करण किये बिता बैकिंग सेवाएँ देश हित के अनुकूल नहीं वनायी जा सकतीं ? 

३. भारत में बकों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या उद्देश्य थे ? इन उद्देग्यों में कहाँ 

तक सफलता मिली है । 

सामाजिक नियन्त्रण और राष्ट्रीयकरण में क्या अन्तर है ? क्‍या बैंकों पर 

सामाजिक नियन्त्रण देश की आशथिक नीतियों की सफलता में सहायक 

नहीं हुआ ? 

५. स्टेट वक के उद्देश्य और उसकी सफलताओं पर प्रकाश डालिए । 

६. भारत में लोक क्षेत्रीय वैक्रिंग की समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा उनके 
समाधान के लिए सुझाव दीजिए । 

७. भारत में “लोक क्षेत्रीय बैंक” पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
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लोक क्षेत्र का आर्थिक विकार में योग 
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भारत में लोक क्षेत्र द्वारा आथिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान 
केया यया है । इसका अनुमान निम्नलिखित तथ्यों से लग सकता है : 

(१) साऊझ सज्जा का विकाप---आथिक विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण 
सुविधा सड़कें, रेलें, नहरें, जल पूर्ति, बिजली आदि की होती है जिनके बिना उद्योगों 
की उन्नति सम्भव नही है । व्यापार का विकास नी नहीं हो सकता । 

योजना काल में लगभग ६००० किलोमीटर चम्बी नयों रेल लाइनें डाली 
गयी हैं तथा लगभग इतनी ही लम्बी लाइनों को दोहरा किया गया है । इन योजनाओं 
प्र लगभग ४००० करोड रुपया व्यय किया गया है। चतुर्थ योजना में रेलों के 
विकास के लिए १५२५ करोड रुपये की व्यवस्था की गयी है। 

सड़कों की लम्बाई--भी इसी अवधि में लगभग ४ लाख किलोमीटर से बढ़ 
कर १० लाख किलोमीटर हो गयी है! इसमें लगभग एक तिहाई पक्की सड़कें हैं । 

१९५०-५१ में कुल २२६ करोड़ हेक्टर भूमि में सिंचाई की सुविधा थी 
जो बढ़कर लगभग ४ करोड़ हेक्टर हो गयी है। इस सुविधा के कारण ही पंजाव, 
हरियाणा तथा अन्य भागों में ही हरित क्रान्ति सम्भव हो सकी है । 

बिजली की पूर्ति में भी वहुत तेजी से वृद्धि हो सकी है। १६५४१ में केवल 
६०० करोड़ किलोवाट घण्टे विजली उत्पन्न भी जाती थी जिसकी मात्रा बढ़कर 
लगभग ५२०० करोड़ किलोवाद घण्टे हो गयी है । देश के लगभग ७५००० ग्राम 
बिजली के प्रकाश से उममगा उठे है। विजनी की पूर्ति में वक्धि होने से भी सिंचाई 
के साथनों तथा औद्योगिक विक्तास में बहुत सहाप्ता मित्री है । 

(२) कृषि--लोक क्षेत्र द्वारा कृषि साथतों के विकास के लिए अत्यधिक 
प्रयत्वत किये गये हैं। १६५१-४२ में देश में कुन २७००० टन रासायनिक खाद 
उत्पादन की जातो थी जिसकी मात्रा १६६६-७० में लगभग १० लाख ठन हो 
गयी । इसी प्रकार ट्रेक्टरों का उपयोग ही योजना काल में आरम्भ किया गया । 
सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया (जिसका ब्यौरा ऊपर आ गया है) । अनाज 
का उत्पादन ५ करोड़ ठन से बढ़कर १० करोड़ टन हो गया है तथा पटसन, कपास 
एवं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है। इस सारी सफलता के 
पीछे लोक क्षेत्र का विशेष सहयोग रहा 
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२१० भारतीय आशिक प्रशासन 
वास्तव मे लोक क्षेत्र के प्रोत्साहन तथा सक्तिय सहयोग बिना कृषि के क्सौ 
भी क्षेत्र का विकास सम्भव नही था । 

(३) उद्योग--लोक क्षेत्र का सबसे महत्त्वपृ्ण योगदान उद्योगों के क्षेत्र में है 
जिसमें इसकी ४३०० करोड़ स्पये से अधिक की पूंजी नियोजित हुई है । उद्योगों के 
क्षेत्र में अनेकानेक नये उद्योगों की स्थापना और त्रिस्तार किया गया है। पिददले एक 
अध्याय में उनका विस्तृत ब्यौरा दिया जा चुका है । यहाँ केवल इत्तना लिखना पर्याप्त 
है कि लोक क्षेत्र के हारा ही इस्पात, भारी इजीनियरी, रसायन दिजली के सामान, 
रेल के डिब्बे तथा इजम बनाने, खाद, जन्तुनाशक पदाथे, खनिज तेल आदि अनेक 
उद्योगों की स्थापना की गयी है | इन उद्योगों से उत्पन्न माल की सहायता से निजी 
क्षेत्र भे अनेक प्रकार की छोटी-वडी इक्राइयाँ स्थापित की गयी है जिनसे देश में 
भौद्योगिक विकास का वातावरण तैयार हो गया है । 

(४) बंकिंग--लोक क्षेत्र के २२ व्यापारिक बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग, 
निर्यात तथा व्यापार के विकास के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने आरम्भ कर दिये हैं। 
१६७० के अन्त मे इन वबंकों द्वारा खेती के विकास के लिए लगभग ३५५ करोड 
रुपये तथा लघु उद्योगों के लिए लगभग ४६० करोड रुपये की रक्‍में उधार दी हुई 
थी | इस आशिक सहायता से खेती के विकास तथा लघु उद्योगो के विस्तार में बहुत 
महत्त्वपूर्ण सहायता मिली है । 

(४) वित्तीय संस्थाएँ--लोक क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित वित्तीय संच्याएँ 
स्थापित की गयी है : 

() कृषि पुनवित्त निगम 

() भारतीय औद्योगिक विकास नियम 

(४) भारतीय ओद्योगिक विकास बेक 

(९४) राज्य वित्त निमस (सब राज्यों में एक-एक) 

इन संस्थाओं द्वारा कृषि तथा उद्योगों के लिए मध्यम तथा दीर्घकालीन 
सहायता देकर इन क्षेत्रों में नयी-ननयी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता 
कीहै। 

(६) विकाय का वातावरण--लोक क्षेत्र कै प्रयत्नों से देश में अनेक प्रयोग- 
शालाएं तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना हुई है। कृषि अनुसन्धान परिपद्‌, 
भौद्यो गिके विकास निगम, कोयला विकास निगम, लगभग ५० नये विश्वविद्यालय, 
६ कृषि विश्वविद्यालय, अनेक कॉलिज तथा शिक्षण संस्याएं लोक क्षेत्र के प्रोत्याहन 
से ही स्थापित हो सकी है । चिकित्सा तथा स्वास्थ्य का स्वर बहुत ऊेँचा उठा है । 
इन मव सुविधाओं की वृद्धि से देश में विक्रास के प्रति जागरूकता वटी है। यह स्वन 
में ही एवं उपलब्धि कही जा सकतो है । 

अभ्यास प्रदन 
१. लोक क्षेत्र का भारत के आवधिक विकास में क्या योगदान न्ट्टा हैं? स्पष्ट विवे- 
चन कीजिए । 


